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सात संकल्प (सरकारी तथा गर-सरकारी ), जिन पर प्रथम लोक-सभा में चर्चा हुई 

आठ १६५२-५७ वर्षो में लोक-सभा में सदस्यों द्वारा विभिन्न मंत्रालयों के अन्तर्गत पूछे गये 
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बीस विभिन्न सत्रों में प्रघन-काल के लिये आवंटित बंठकों की संख्या तथा उत्तर दिये गये प्रइनों 
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आप्ुख 


भारत के लिये लोकतनत्र की कल्पना नवीन नहीं है। वस्तुतः स्वशासन का तत्व हमारे 
पुरातन युग में भी विद्यमान था। लगभग ७ वर्ष हुए, देश ने एक संविधान प्रंगीकृत 
किया जो व्यक्ति की स्वाधं नता और समानता तथा विधि के शासन के सिद्धान्तों पर 
आधारित था । हमने सरकार का लोकतन्त्रात्मक स्वरूप इसलिये अपनाया कि यह 
हमारे लोगों की प्रतिभा के अनुकूल था । हमारे देश की पहली संसद्‌ सार्वेजनिक 
वयस्क मताधिकार के आधार पर १३ मई, १६५२ को गठित हुई । यह लोकतन्‍्त्र के 
इतिहास में स्वतः एक महत्वपूर्ण तथा अहितीय अनुभव था। इसके पहले कभी भी 
इतने विशाल निर्वाचक-वर्ग ने अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं किया था। यह उन 
लोगों की राजनीतिक जाग्रृति को एक चुनौती थी, जिन्होंने श्रभी हाल ही में पूर्ण 
राष्ट्रत्व प्राप्त किया था । हम इस चुनौती के अनुकूल सिद्ध हुये, यह संविधान- 
निर्माताओं के राजनीतिक बुद्धि-परिपाक के प्रति एक श्रद्धांजलि है । 


प्रथम संसद्‌ का कार्य-काल समाप्त हो रहा है और दूसरी संसद्‌ का निर्माण हो रहा है। 
प्रत्येक दृष्टि से प्रथम संसद्‌ की सफलतायें हमारे राष्ट्र के इतिहास में स्वर्ण-अक्षरों 
में भ्रंकित रहेंगी। इसके कार्य के प्रति एक उपयुक्त श्रद्धांजलि के रूप में इस प्रकाशन 
में प्रथम संसद्‌ के महत्वपूर्ण कार्यकलापों का एक चित्र देने का प्रयास किया गया है। 
यह श्राशा की जाती है कि हमें जो सफलतायें प्राप्त हुई हैं, उनकी एक झलक पा<कों 
को इसमें मिल जायेगी और साथ ही साथ उन्हें यह भी पता चल जायेगा कि एक 


आधुनिक संसदीय संख्या के कार्यकलाप में कितना दँविध्य होता है। 


नई दिल्‍ली, म० अनन्तशयनम्‌ अ्रयूयंगार 
२४५ मां, १९५७ नध्यक्ष. लोक-सभा 


संसदीय लोकतंत्र का भविष्य 


पाटिल मै । दिसी भी गाय टी पघ्रमग्निम झमौदो यह है 
दि देश धथवा उसता णी समस्याप्रों गग इल महा कह 
होता है। या सच है कि सरफार मे हारा ही समस्याप्रों 
फा गाल मिेर मह्ठी है । याद प्रग्म बहुस फुद झनता मे 


स्तर, उसे प्रधिनिय, शिक्षान्यीला, भौर सरदिष्र प्रादि 
प्नेद, बातों पर मद प्राधारित है सरदार सो प्रन्तर्भ से 
गु्यों दे विवयम में सणमोग प्रदान कर बाघां को दूर फरते 
हुए उन्दें प्रागे बटने दा लिये प्रोत्याहित कर सकती है । 
लोनलंत्र की व्यास्या भूतकाल में मुस्यतः राज- 
सैनिक लोव संत मे; रूप में ही की गई है। इसमें सामान्यतया 
प्रत्येघ्ा मसदाता को प्रतिनिधित्व प्राप्त रहता है। लेकिन 
दुःपी शोर निराश प्रथवा क्षुपित श्ौर प्रभावग्रस्त व्यपित 


आ्राधिक लोकतंत्र का प्रसार,समानता, जीवन की भप्रच्छादयों 
का दूसरों में प्रचार श्रौर तीन विपमता की भावना पूर 
वारना--इन सब बातों की जब तक पूर्ति नहीं हो जाती 
तब तक राजनतिक लोकतंत्र श्रपूर्ण है । 





एमारोी रसग्मति में श्ाज अनेगः ऐसी महत्वपूर्ण 
समस्यायें हू, जो इस प्राणविक यूग के प्रारम्म में पुरानी 
ही सकझतो है । पगुशबित के प्रादर्भाव से मानव जीवन में 
एक महान परिवर्तन हो गया है अवया धोध्र ही उसकी 
सम्नावना है। घणुदमित हमे इस बाल का निर्णय करने 
मा लिये विवश कर देतो है. कि एम उस शर्ित का प्रयोग 
क्िम प्रकार करने जा रहे हूँ श्लोर इन समस्याओं का 


सामना नये ढंग से तिस प्रदयार किया जागे | 


हम सोनतंत्र में विध्यास रखते हूँ । मेरी इस 
पारमा गंगा सर्वेध्यम फारण यह है कि यह उद्देश्य की 
पृत्ति के उपयुक्त माध्यम है --त्रमस्यायें हल करने का 
शान्तिपर्ण सापन है ; दूसरे, महू दवाव टालने के उन 
तरीकों फो दूर फर देसा है जिनफा प्रयोग प्रन्य प्रकार को 
सरपारों के प्रस्तमंत ख्यक्ति पर किया जाता है । यह 
स्व-प्रसुशासन है। इसपत झभिप्राय है कि जो लोग सहमत 
नही टै--मंमबतः पत्पसंस्थक लोग--ये भी इसे स्वीकार 
करने हूँ । ग्योति संपर्म की प्रगेक्षा स्वीवगर कर लेना 
घेयस्कर है । घोर यदि भ्रावश्यकेता हुई तो शान्तिपूर्ण 
ढंग से इसमें परिवर्तन फर स्वीवार कर सेना ही उचित है । 
गदि पहट धान्तिपूर्ण तरीगत नीं है तो फिर यह लोकतंत्र 
नहीं हो सफ्ता ; यह कुछ शौर है । 


दूसरे, लोकतंत्र व्यग्रित को विकास फरने पगम पूर्ण 
प्रवस्तर प्रदान करता है । फिन्‍्तु इस अवसर का पश्रभिप्राय 
भ्रव्यवस्था श्रौर उल्तु सलता को वह स्थिति नहीं है कि 
प्रत्येक व्ययित धपनी मनमानी करे। ऐसा करने से 
समाज में भ्रराजकता फैल जायेगी । किसी भी सामाजिक 
संगठन में परस्पर सूत्रवद्ध होने के लिये अनुशासन की आव- 
इथकता होती है लोकतंत्र के उचित विधान में श्रनुशासन 
के लिये हम स्त्रयं उत्तरदायी हैं । अ्रनुशासन के श्रभाव में 
लोकतंत्र स्थिर नहीं रह सकता है । 


२४ फरवरी, १६५६ को नई दिल्‍ली, में “संसदीय लोवातंत्र” गोप्ठी के श्रवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा दिये 
गये, उद्थाटन भाषण के उद्धरण । 'इण्डियन व्यूरो श्राफ पालियामेंटरी स्टडोज' को श्रनुमति से साभार उद्धृत । 
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प्रथस संसद्‌ : स्मृति ग्रंथ 


लोकतंत्र की संसदीय पद्धति की चर्चा करते समय 
हमें मालूम होता है कि उन्नचीसवीं झताव्दी में सरकार की 
प्रवृत्ति यह रही है कि कम से कमर शासन किया जाये 
अथवा न्यूनतम विधान बनाये जायें। लेकिन श्राज सरकार 
को जिन समस्याओ्रों का सामना करना पड़ता है. थे इतनी 
अधिक हैं कि बहुधा इस वात में संदेह होता है कि इन सम- 
स्थाओं के निवटाने में सामान्य संसदीय प्रक्रिया पर्याप्त 
होगी । आजकल संसद्‌ को कठिन परिश्रम करना पड़ता 
है । विगत युग की अपेक्षा यह काम बहुत अधिक है । 
सरकारी कार्य और संसद्‌ का कार्य दिनोंदिन जटिल होता 
जा रहा है और इस वात में थोड़ा संशय होने लगता है 
कि संसदीय लोकतंत्र का कार्य-संचालन किस प्रकार होगा 
और फिस प्रकार समस्‍यायें हल होंगी । प्राधिकारों का 
कुछ न कुछ वितरण आवश्यक जान पड़ता है । अच्छे 
ढंग से कार्य संचालन के लिये इस तरह की तदवीर भावश्यक 
है, श्रन्यथा अनेक समस्‍यायें हल नहीं हो सकेगी । हल न 


की गई समस्थायें बड़ी खतरनाक होती हैं । शासन के 


स्वरूप में शर्नें: शने: सर्वत्र परिवर्तन हो गया है। किसी 
देश का ढांचा पूंजीवादी है तो किसी का समाजवादी 
या इन दोनों के मध्य का--यह परिवर्तन से बच नहीं 
सका है । इन देशों की सरकारें आज पर्याप्त सीमा में 
धामाजिया कार्यो की पूर्ति करती हैं। किसी की मूलभूतत 
नीति चाहे कुछ हो सरकार का सामाजिक कार्यों में 
लिप्त होना अनिवाय सा है । फिर, संसदीय लोकतंत्र 
को कैसा रूप दिया जाये कि वह संतोपजनक, प्रभावद्ाली 
ढंग से और यवासमय शासन के कार्य शौर उत्तरदायित्व 
का भार बहन कर सके । यह सव काम किया जा सकता 
है किन्तु इसके लिये पर्याप्त समय की आवश्यकता है । 
तब यह प्रश्न उत्पन्त होता हुँ कि क्या प्राधिकार का अ्व- 
ऋमण सम्भव है ताकि इन समस्याओं को शीक्रतापुर्वक 
एवं प्रभावशाली ढंग से हल किया जा सके ? 
संसदीय लोकतंत्र सर्वत्र झ्राथिक लोकतंत्र की दिज्या 
में प्रवृत्तहो रहा है । इसके अ्रनेक रूप हो सकते हैं । 
जिस झंडा में इससे आथिक समस्‍यायें हल होती हैं उतनी 
ही सीमा में राजनतिक क्षेत्र में भी सफलता मिलती है । 
क्योंकि यदि ऐसा नहीं हुआ तो राजनीतिक ढांचा केमजोर 
होकर छिन्न-भिन्न हो जायेगा । 
इंगलेंड और ब्रिटिश संसदीय संस्थात्रों से दीर्च 
काल तक हमारा सम्बन्ध रहा है । स्वाभाविक है कि 
हमारी विचार-पद्धति भी ब्रिटिश संसदीय संस्थाओ्रों के 
प्रनुरुप हो गई है । भारत में हमें इतका श्रभाव दिखाई 


नि 


देता है। अवसर उपस्थित होने पर हमने उक्त संसदीय 
रूप और विधियों का यहां प्रयोग किया । इसका कारण 
केवल यही नहीं था कि हमारी विचार शैली वैसी ही 
थी, अपितु हमारा विश्वास यह था कि वे श्रौचित्ययुक्त हें 
और हमारी विचार शैली एवं जीवन-व्यवस्था से उनका 
समायोजन हो जायेगा। हमें इस दिश्वा में सफलता मिली 
है भौर मेरा विश्वास है कि भविष्य में भी हम इसमें सफल 
रहेंगे । 

किन्तु भारत में हमें अ्रन्य देशों की अ्रपेक्षा एक ग्रौर 
बात पर पर विचार करवा पड़ता है। पर्चिमी यूरोप--- 
इंगलैंड तथा अन्य देशों में भी, पिछले सौ वर्ष भ्रथवा इससे 
भी अधिक समय में संसदीय प्रणाली का विकास हुआ । 
वहुधा-बड़ें-वड़े संघर्ष हुए, कभी-कभी उनके 
नष्ट भ्रष्ट होने का खतरा उत्पन्न हुआ, किन्तु 
किसी भी प्रकार उन्होंने इन. सब अ्रवस्थाश्रों 
को पार कर आगे कदम बढ़ाया । किन्तु भारत 
में हमने विगत तीस या चालीस वर्षो में--और विश्वेष 
रुप से स्वातंश्य संग्राम की अवधि में---एक ऐसे श्रान्दोलन 
का भ्रवेतन किया, जो सर्वथा अनूठा था । इसका उद्देदय 
शात्तिपूर्ण ढंग से कार्य करता था, और अधिकांशतः 
यह झान्तिपूर्ण ही था। इसका स्वरूप क्रान्तिकारी था । 
शान्तिपूर्ण लक्षणों से श्रावद्ध होते हुए भी यह कास्ति- 
कारी आन्दोलन ही था । इसका परिणाम यह हुआ कि 
लोगों के मस्तिष्क में पिछले बीस या तीस वर्षो में प्रति- 
क्रिया की भावना उत्पन्न हो गई। एक पीढी के पदचात्‌ 
उनकी प्रवृत्ति में परिवर्तत हो गया । क्योंकि हम शान्ति- 
पूर्ण ढंग से कार्य करने के अ्रम्यस्त हो गये थे। हमें परिवर्तन 
करने में विशेष कठिनाई नहीं हुई। जहां तक मुझें स्मरण 
है, कदाचित्‌ श्रन्य किसी देश में ऐसा नहीं हुआ । हमारे 
जीवन में कटुता श्रौर संघर्ष की घड़ियां नहीं आईं भौर 
हमने अपने आपको परिवर्तित स्थितियों के अनुसार 
सहज ही ढाल लिया । 

यह श्रणु युग है । हमारे पूर्व विचार और दर्शन 
आज थोथे हो गये हैं। सब कुछ बदल गया है। स्वाभाविक 
है कि इस चतुदिक परिवर्तन का प्रभाव शासन व्यवस्था 
पर भी पड़ेगा श्लीर विभिन्न शासन-तंत्र उस से प्रभावित 
हुए बिना नहीं रह सकते। में अनुसंधान की इसी भावना 
को लेकर इस पर विचार कर रहा हूं। श्रच्छी वस्तु का 
विनाश मुझे रुचिकर नहीं है । में इससे पूर्णतः अवगत 
हूँ कि जीवत और समाज की वदलती हुई परिस्थितियों 
के श्रनुसार हमें इसे ढालना है । 
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लोकल (एमोए वी) धर री छत्पर्ि श्री भाषा 
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के दो घद्दों से हुई है डिसया घर्य ह दमसा' पह्रौर शामिल 
इसवग घाह्विया शर्म) उसला गा शासन 2? एस श्स पर 
विभिन्न दृष्टिकोण से घिसार फर साते है _ताधारुण 
जीवन में, घासन के हटाने के राप में, सामाजिया प्रौर 


प्राथिक पट के विकास के मास्यम के रुप में पश्लोर 
समस्याप्रों के टूल को दिया में एड उपाय के रुप में--एन 
सव पर हमें विचार करना है । मे हममें ने प्रत्येक पट्लू 
पर बुछ सामान्य विदयार व्यवत्त ए््गा । 


५ 


एक हित्नू पंगम्बर ने पा है : 'वचारशतित के 
श्रभाव में समाज नप्ठ हो जाता है ।/! 


लोकतंत्र हमें दरदशिता से पूरित करता है यह हमें 
जीवन गंगे एक प्रणाली का ज्ञान कराता है श्लोर हमसे 
कुछ प्रादर्भ अयवा विशिष्ट व्यवहार की श्रपेक्षा रखता 
है। संविधान का चतुर्व भाग भीर प्रस्तावना में निर्धारित 
लद्ष्य त़मा श्लाभार शस दिखा में हमारे मार्ग दृष्टा हैं । 


व्यमिति की गरिमा और मानव जीवन की पवित्रता 
लोकतंत्र मय मूलभूत सिद्धांत है । व्यवित को विश्व- 


शक्तियों के निस्सह्मय शिकार के रुप में देसने की हमारी 
झादत सी हो गई है। ये शक्तियां अपने निर्धारित लक्ष्य 
मी झोर जा रही हैं । विध्व अ्रप्रकट होता जा रहा है 
भोर व्यनित उस में सोता जा रहा है। व्यविति शोक श्रौर 
दृश्य, आनन्द झोर चिन्ता, क्षमा शौर घृणा की भावना 
मे भरा हुम्ता है। विकल मानव ही विश्व की प्रगति का 
प्राधार € । समाज द्वारा परित्यवत्त ब्यव्ति---प्रपराधी 
धोर मतिन्युत व्यक्तियों के भीतर भी एक मानव हृदय 
होता है । राज्य या फत्तंव्य यह देसना है कि मानव की 

दृष्टि में मानयीय गुणों का प्रकाश धुंघला न होने पाये । 

लज्जानु स्वभाव वाले उत्साह से पूरित दूर देद में स्थित 


लिया है : 


मेने कंकरीली जमीन में भी पुष्प खिलते देखे 
ह; 

भोंडी श्रारृति वाले व्यक्तियों के दयापूर्ण कार्यों 
का सादय किया है ; 


धुड़दौड़ में निकृप्ट श्रग्व द्वारा स्वर्ण कप' प्राप्त 
करने की वात भी सुनी है ; 


इसीलिये में विश्वास भी करता हूं । 





#नई दिल्‍ली में २५ फरवरी, १८५६ को श्रायोजित “संसदीय लोकतंत्र” गोप्ठी में उप-राष्ट्रपति द्वारा दिये 
गये भाषण का पाठ । हण्टियन ब्यूरों आफ पार्लियामेंटरी स्टठीज' की श्रनुमति से साभार उद्धृत । 

(सिटी श्राफ गाए! में श्रागस्टाइन ने कहा है राष्ट्र उन युवित संगत मनुष्यों का एक संगठन है जो 
अपनी श्रभीष्ट वस्तुओं का शान्तिपूर्ण उपयोग करने की दृष्टि से एकता के सूत्र में श्रावद् है, श्रन्तः राष्ट्र का गुण 


जानने के लिये इन वस्तुओं का ज्ञान श्रावश्यक है ।” 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्रंथ 


यदि हम आत्मा की वास्तविक स्वतंत्रता से 
'समझीता कर लें, तो हमारी श्रन्य समस्त स्वतंत्रतायें 
ग्न्तर्धान हो जायेंगी । 


साम्यवादी घोषणा पत्र (कम्युनिस्ट मेनीफेस्टो) 
में कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी व्यवस्था की शिकायत की है 
कि यह “विपुल बहुमत, यंत्र सदृश कार्य करने के लिये 
प्रशिक्षण मात्र” है। मावसे का मत है कि यह सर्वहारा की 
मानवता को विनष्द कर देती है। व्यक्तिगत मामलों को 
गोपनीय रखने और स्वविकास का श्रधिकार लोकतंत्र 
की एक मह॒ती झअभिलाबा है । 


आपस्तम्ब ने लिखा है कि आत्मलाभान्न परं 
विद्यते, भात्मायें पृथिवीं त्यजेत्‌ ” श्रात्मा के हित के लिये 
विश्व का भी परित्याग किया जा सकता है । सम्पूर्ण 
विश्व को प्राप्त कर श्रपनी भ्रात्मा को खो देने वाले व्यक्ति 
को क्या लाभ हो सकता है । 


आज जब कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण ने ऐतिहासिक 
नियतिवाद को फैशन की वस्तु में बदल दिया है भ्रौर 
महापुरुषों को किन्‍्हीं अवैयक्तिक शक्तियों का दास श्रथवा 
उपकरण बताया जाता है, इतिहास में व्यक्ति के महत्व 
पर जोर देना श्रेयस्कर है। एच० ए० एल० फिश्वर के 
शब्दों में इतिहासकार के लिये केवल यही एक सुरक्षित 
नियम है कि हमें 'मानव-नियति के विकास में अनिश्चित 
एवं श्रदृश्य तत्व का महत्व स्वीकार करना पड़ेगा ” । 
यूविलड की रचना का अनिवार्य सिद्धांत मानवीय कार्यों 
पर लागू नहीं होता है । इतिहास निर्माण में मनुष्य का 
यथार्थ योग है। राजा कालस्य काररणम्‌' । यद्यपि हम 
दृढ़ तियतिवादिता को अ्रस्वीकार करते हैं, तथापि मानव 
को भूत से सर्वथा पृथक नहीं माव सकते । सम्भव है 
मानवीय स्वर क्षीण हो, किन्तु उसका अस्तित्व मानने से 
इंकार नहीं किया जा सकता । हम विधि के हाथों में 
कठपुतली मात्र नहीं हैं। हमें भ्रपना व्यक्तित्व समूह में 
नहीं खो देना चाहिये, प्रत्युत वातावरण से प्रेरणा प्राप्त 
कर श्ौर उससे परिपूरित हो हमें वाहय तत्त्वों से मुक्त 
होना चाहिये । मानव की निर्बन्ध भावना श्र प्रेरणा 


* घमम सूत्र १.७.२ 


के कारण ही हम सुन्दर से सुन्दर वस्त्र, भोजन भौर 
आवास का उपभोग कर सकते हैं तथा श्रभाव श्रौर श्रसम्मान 
की दुनियां से दूर रह सकते हैं। मानव की प्रगति का सम्पूर्ण 
इतिहास उन नायकों श्रौर महात्माओ्रों, कवियों श्रीर कला- 
कारों, मार्गद्रष्टाश्रों श्रौर अनुसंधान कर्त्ताश्रों का वृत्तांत 
है जिन्होंने सद्वृत्ति, सच्चाई श्रथवा सौन्दर्य में झांकने 
का उत्तरदायित्व उठाया है भौर जान हथेली पर रख कर 
प्रपने श्रपनें स्वतंत्र मत्त तथा निर्णय उद्घोषित किये हैं । 
क्योंकि उनका विश्वास था कि यदि वे ऐसा नहीं करते तो 
श्ात्मद्रोह के दोप के भागी होते! । 


व्यक्ति का सम्मान लोकतांतिक समाज का मैतिक 
भ्राधार है। इस दिशा में कोई दास झौर कोई स्वामी नहीं 


है । 


तोबवेली ने संयुवत राष्ट्र अमेरिका के बारे में 
लिखते हुए सी से भी श्रधिक वर्ष पूर्व कहा था : “इस 
जमाने तक यह वात मान ली गई है कि निरंकुशता घुणित 
है, भत्रे ही वह किसी भी रूप में प्रकट हो । श्राधुनिक 
युग में वैधिक शअ्रत्याचार शौर 'निप्कलुप अन्याय 
जैसी बातें उद्भूत हुई हैं। जनता के नाम पर उनका प्रयोग 
किया जाता है ।” तोक्वेली का कथन है कि “दुनिया में 
ऐसा कोई देश नहीं है जहां अ्रमेरिका के सदृक्ष विचार- 
स्वातंत््य और चर्चा करने की आजादी इतनी कम हो ।” 
इसके श्ागे उन्होंने लिखा है कि “यदि श्रमेरिका में वर्तमान 
में महान्‌ लेखकों का उद्भव नहीं हुआ है, तो इसका कारण 
बड़ी सरलतापूर्वक बताया जा सकता है : विचार-स्वातंत्य 
के श्रभाव में साहित्यिक मनीषी पैदा नहीं हो सकते हैं भौर 
अमेरिका में विचार स्वातंत््य नहीं है ।॥” 
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जनव'पर्य तु कर्सव्यं न्रैरपि नराधिपे : जनता और 
शासकवर्ग द्वारा जनता की मांग पूरी होनी चाहिये । 
जनता की इच्छा कंसे मालूम की जाये । निरा शोरगुल 
श्र चारेबाजी तो जनता की मांग नहीं है । 





* जब दोनों को जीवित जलाया जा रहा था उस समय लेटिना ने रिडले को सम्बोधन करते हुए कहा 
था, “मित्र रिडले, प्रसन्न रहो और मनुष्य की तरह कार्य करो । आज हम इंगलेंड में एक ऐसी ज्योति प्रज्वलित 


करेंगे, जो, परमात्मा की कृपा से, कभी नहीं बुझेगी ।” 


लोकतनत जीवन पद्धति के रुप में 


जन-मरितिप्क जी घभिध्यतित के ज्ञान का सर्वत्तिम 
खघन संसदीय लोकतंत्र है। जनता फे चुने टुए प्रतिनिधियों 
हारा छिया गया शासन ही लोवसंत है । झाधुनिक 
युथ में जनता मा प्रत्यक्ष शासन सम्भव नहीं है । प्रत्येक 
प्राम पंचायत प्रतिनिधिल्ल पर ब्राघारित हू । घसमें 
लोगों को दिधान में संशोधन एपं परियर्तस मारने का धधि- 
फार है । उब सका एक विधान मौजूद है घोर जब तक 
जनता के प्रतिनिधि इसमें परिदर्तन नही करने है, इसका 
में; लिये झनियाये ॥ । विभिन्न 
के सम्पू्षप सदस्यों को रवीजह्तत्त समान ध्ाधार 


कफ «. | 


दना 
के प्रभाव में संस का झार्म नहीं भले सकता है 
के प्रसाव मे समर झा काम लाता सरल सकता $ | 


धान्तिपूर्ण टंग से सरपार में परियर्तन करने के लिये संसदीय 


निर्वासन इस बात के घोतक £ कि प्रमने प्रतिनिधियों को 


हटाने झा लोगों को पूर्ण झ्िफार है । 


एम ने स्थापना ययस्क मताधिकार स्वीकार किया 


है। इसके खिये व्यापक शिक्षा की घावप्यक्सा है । शिक्षा 
पा प्रसार होने पर ही मतदाता राष्ट्रीय प्रयोजन झोौर 
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फत्तेव्य को समध समेंगे घोर भपने मत का प्रयोग सवार्भ 
मी पूर्ति के लिये नहीं प्रत्युत लोकहित की दृष्टि से करेंगे । 
यद्यपि सामान्य प्रथ में हमारे मतदाता शिक्षित नहीं है 
तथापि उन में पर्याप्त सम शोर सत्य तथा न्याय के 
प्रति हादिक स्नेह है । 


गाई बार नवनिभमित प्राद्णों का प्रचार करने 
वाले लोगों के प्रयत्त से इन सिद्धांतों से च्युत करने का 
प्रयत्त किया जाता है। वर्गवादिता के समर्थक भोर 
समूहों के प्रति निष्ठा रसने वाले व्ययित एस प्रकार का 
प्रदत्त करते हैं। जनसमूह की भावनागरों का लाभ उठाकर 
विभिप्न धारणायें पैदा वी जाती हैं उन्हें विशिष्ट वर्गों के 
रुप में चित्रित किया जाता है, रिश्वत दी जाती है तथा 
उन्हें भूल-भुलेया में डाल दिया जाता हूँ । यदि बुद्धि प्रधान 
राष्ट्र बड़ी सरलतापूर्वक तानाझ्षाही सरकारों के समक्ष 
नतमस्तक हो जाते हैँ, तो इससे फेवज यह प्रकट होता है कि 
लोग कितनी सरलता से व्यवित्र॒गत उत्तरदायित्व को 
तिलाजंति दे देते हैं । 


यदि लोगों को सामाजिक एवं श्राथिक मामलों 
पर दृढ़ मत का निर्माण करना है, तो उन्हें निश्चित 
जानकारी से साहचर्य स्थापित कर प्रदन के सभी पहलुझों 


पर ध्यान देना चाहिये । जानकारी के स्रोत स्वार्थी हितों 
से प्रभावित एवं नियंत्रित न होने पायें। जनता को विचार 
तगा प्रभ्िव्यमित की रवतंत्रता होनी चाहिये । सर्वाधि- 
मगारवादी समाज में सत्तारद दल जानकारी, संचार और 
मनोरंजन के सम्पूर्ण साथनों पर नियंत्रण कर विचार 
घली को गेन्द्रित कर देता है। विरोधी पक्ष को सामोश 
कर दिया जाता है भ्रौर लोग बही बात सुनते है जो सरकार 
महना चाहती है । संसद का कार्य सामाजिक श्रसंतोप 
मी भावना को दबाना नहीं, प्रत्युत पश्रभिव्यवत्त करना 
है। सच्ने लोकतंत्त में घृणित विचार भी उस समय 
तक सहन करने पढ़ते है, जब तक उनका प्रतिरोध 
मी रखतंत्रता हमारे पास है। भयानक 
विचारधाराम्रों को प्रथम देने का अपराध हमें नहीं 
फरना चाहिये । झ्राधुनिक उवित का प्रयोग करते हुए 
फहा जा सकता है कि श्रपरम्परावादी विचारकों को 
बहुधा 'विच्छिप्त' कर दिया गया था। दक्षिण फ्रांस में 
एल्वीजेन्संस के; विरुद्ध जिहाद नाजियों द्वारा यहुदियों 
मी हत्या के समान ही बर्बर कृत्य था। केवल हिसाजनक 
झत्यों के भ्पराधियों पर ही रोकथाम शौर बंधन होना 
भाहिये । विचार निजी विपय है ; कार्य सार्वजनिक वस्तु 
दे 
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संसद्‌ जनता झौर राज्य के बीच सम्पर्क स्थापित 
फरती है। यहां हम वातावरण की अनुसूर्ति प्राप्त करते हैं 
भ्रौर उसकी सर्जना भी करते हैँ ). नेता लोकमत का अनु- 
सरण ही नहीं फरते, प्रत्युत उसका मार्गदर्शन भी करते हैं। 
ब्क के घाब्दों में हमारे प्रतिनिधि के उद्यम पर ही हमारा 
श्रधिकार नहीं है, हमें इसके निर्णय को भी सुनना चाहिये । 
श्रीर यदि प्रतिनिधि श्रपना निजी निर्णय छोड़कर हमारी 
सम्मत्ति के अनुसार ही कार्य करता है, तो वह्‌ विश्वास- 
घाती है ।” यदि हम इस श्राधार पर लोकमत के पिछलग्गू 
बन जायें कि हमें उनके मत प्राप्त करने हैं तो फिर संसद्‌ 
में हमारे उद्गार गढ़े हुए , निरर्थक झौर श्रन्तगंत होंगे । 
कार्य की लोकप्रियता नहीं, वरन्‌ झौचित्य ही कसौटी है । 
श्रधिकांश मामलों में यदि हम गलत काम करें, तो हम लोक- 
प्रिय नहीं रहेंगे। श्रत्यधिक बल प्रयोग करने से राजनैतिक 
साहस के कार्यो में उत्साह नहीं रह जायेगा। 


संसत्सदस्यों का चुनाव करते समय हमें श्रत्यधिक 
सावधानी से काम लेना चाहिये। उन्हें “व्यूरो श्रॉफ 


पालियामेंटरी स्टडीज” सरीखी संस्थाम्रों में प्रशिक्षण 
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भी दिया जाना चाहिये । हमारे प्रतिनिधियों के लिये 
यह आवश्यक है कि उन्हें संविधान का--जिसे कि जनता 
तथा सरकार के वीच समझौता कहा जा सकता है--वोव 
हो। उन्हें संविवान में उल्लिखित निदेशक तत्वों का भी 
ज्ञान होना चाहिये, जो हमारे उस राष्ट्रीय घर्म अथवा 
श्रीचित्य के प्रतीक हँ---सभी करत्तंव्यों और अधिकारों का 
आधार हैं और जो लोगों के धर्म निरपेक्ष एवं आध्यात्मिक 
विकास और उनके अम्युदय और निःश्रेयस की प्राप्ति 
में योग देते हैं । 


हमने राजाओं के देवी श्रधिकार वाले सिद्धांत 
का आमूल उच्छेदन कर दिया है, निर्वाचित बहुमतीय 
सरकारों के पास भी देवी श्रधिकार जैसी कोई वात नहीं 
है। लोकतंत्रात्मक सरकार, श्रर्थात्‌ वहुमत पर श्राधारित 
सरकार, गम्भीर दुरुपयोग का माव्यम भी वन सकती है । 
लार्ड ऐक्टन ने एक वार कहा था। “..... सम्पूर्ण जनता 
द्वारा शासित, अत्यधिक संख्या और अत्यधिक शक्ति 
सम्पन्न वर्ग की सरकार अमिश्चित एक राज्यवादी सरकार 
की भांति ही दोपयुक्त है और लगभग उत्हीं कारणों से इसे 
उन संस्थाश्रों की श्रावश्यकता है, जो इसके विरुद्ध इसी का 
संरक्षण करेंगी और लोकमत की अंकुशहीन ऋांतियों 
से बचा कर विधि की स्थायी सत्ता का समर्थन करेंगी।” 
सबल लोकतंत्र के लिये विचार तथा अश्रभिव्यवित की स्व- 
तंत्रता श्रावरयक है । इसमें श्रत्पसंख्यक मत के प्रति 
सम्मान की भावना निहित है । वास्तविक लोकतंत्र में 
विरोधी पक्ष का शाश्वत स्थान है । भले ही यह भ्रधिक 
संख्या में न हों, किन्तु इसका यह अभिप्राय नहीं है कि 
यह राजनीतिक सूझवृझ में कम हैं। यह समझौीतों 
के लिये किसी को विवश ने कर सके, किन्तु यह 
हमें विचार करने के लिये अवश्य विवद्य करती है। 
विरोधी पक्ष को प्राधिकारवादी पद्धतियों से कुचलना 
लोकतंत्र के लिये खतरनाक है । महात्मा वृद्ध, सुकरात 
झौर ईसा इसके उदाहरण हैं । राज्य मुंह पर ताला लगा 
सकता है, किन्तु उनके भीतर की भ्रर्नि को नहीं बुझा सकता। 
सुकरात भौर ईसा तथा अनेक अन्य महापुरुषों की वाणियों 
पर प्रतिवन्ध लगाने से तत्कालीन शीतबुद्ध में भयानक 
जोसिम उठानी पड़ी थी । तानाझाही और धर्मान्वता 
ुछ सदियों पूर्व हमें विप-पात्र, कऋरास, फांसी प्रपीड़न 


स्थल झीद बन्दरी घिविर दिखाए देते हैं । हमने 
बुद्ध का विनाथ नहीं किया और ने विभिन्न 


मतावलम्बियों के साथ दी ऐसा किया । सच तो यह है 
दर 


जद 


हम ने जनता को मत अथवा वलिदान के झंझावात में नहीं 
डाला - हम नें स्वतव्ता की अनूमति दी । यही प्रगति 
का मार्ग है । विश्व की सव से अधिक हानि केवल इस 
प्रकार की धारणा से हुई कि हम सत्य हैं। यदि हम अपर- 
स्परागत विचारों का शंखनाद फूंकने वाले और मानव की 
श्रात्मा को दवोचने वाले व्यक्तियों को आतंकित करते 
हूँ तो हम स्वयं को लोकतंत्रात्यक नहीं कह सकते । श्रन्य 
मतावलम्पवियों के प्रति हमारा व्यवहार ही लोकतंत्र का 
सापदंड है । 


कोई सरकार केवल इसीलिये लोकतंत्रात्मक नहीं 
वन जाती कि वहुमत ने इसके पक्ष में मत दिया है । 
केवल एक ही दल के पक्ष में मत देते समंय यह लोकतंत्रात्मक 
नहीं है। इसकी कसौटी इस वात में है कि क्या हमने अपनी 
जनता को लोकतंत्रात्मक अ्रधिकार दिये हूँ, क्‍या 
यह अपने विपक्षियों को विचार, अभिव्यक्ति और संस्था- 
निर्माण करने की स्वतंत्रता प्रदान करती है । यदि कोई 
दल अपने विरोधियों को सहन नहीं कर सकता और 
अपने स्वयं के श्रन्दर भी मत वैभिन्‍्न्‍य की इजाजत नहीं देता 
है, तो मतदाताओं के मत प्राप्त कर लेने पर भी वह दल 
लोकतंत्रात्मक नहीं है । 


ब५क 


मूल भूत अधिकारों के सम्बन्ध में संविधान के 
भाग ३ में नागरिक स्वतंत्रता अथवा अधिकारों का वर्णन 


है। अधिकार एक प्रकार की मर्यादा है, जो सरकार ने 


नागरिकों की रक्षा के लिये, अपने ऊपर स्थापित की है । 
सरकार भी उनमें दखल नहीं कर सकती। श्रतः हम 
श्रत्याचार से सुरक्षित हैं। उचित विधियों द्वारा विभिय- 
मित स्वातंत्र्य ही सर्वोत्कृष्ट राजनैतिक व्यवस्था' होती 
है । यदि सब व्यक्तियों को ये अधिकार प्राप्त हैं तो 
उनका भी कत्तेब्य है कि वे दूसरों के अधिकारों का सम्मान 
करें। दूसरों के अ्रधिकार में हस्तक्षेप करते ही हमारे झधि- 
कार की इतिश्री हो जाती है। भाषण की स्वतंत्रता 
का अर्थ यह नहीं है कि हम श्रोताओं को अ्रपनी बात सुनने 
के लिये वाव्य कर सकें। यह दूसरों के श्रधिकार में हस्तक्षेप 
हैं। लोकतंत्र का अर्थ है शक्ति का वितरण--विकेद्धी- 
करण । स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र लेखापरीक्षा और 
सेवा आयोग सरकार को निरंकुश अथवा शआ्रातंकपूर्ण कार्य 
करने से रोकते हैँ । इन संस्थाओं की कार्यपालिका के 
हस्तक्षेप ब्रथवा राजनीतिक दबाव से रक्षा करना झ्रावश्यक 
है। लोक जीवन का प्रमाप विकसित एवं निर्धारित करने 


लोफतन्त्र जीवन पद्धति के रूप में 


के लिये यह एकमात्र पद्धति है। अन्यथा प्रमृृता प्राप्त 
भले आदमी भी कठोर हृदय और निरंकुश हो जाते है । 
आतंक आदत का रूप धारण कर लेता है, बीमारी का गूर्ते 
रूप हो जाता है । 


अरस्तू के शब्दों में समाज का उद्देश्य सदुजीवन 

संवृद्धि करना है। किसी बड़े शासक का गृणगान करना 
उसका काम नही है । आतंकपूर्ण परिस्थितियों में सद्‌- 
जीवन असम्भव है । अतः शक्ति पर विधि की लगाम 
होनी चाहिये, अरस्तू के घव्दों में विधि की मान्यता ही 
ईश्वर और तक के प्रति निप्ठा है और यह विचार रखना 
कि मनृष्य ही नियायक है, पशु प्रवृत्ति को प्रोत्साहित 
करना है | चूंकि कोई व्यक्ति इस योग्य नही है कि उसे 
अपरिमित अधिकार दे दिया जाये, श्रतः सामान्य समझ 
ही विधि का सम्वल है । सिसरो का कथन है कि सरकार 
केवल निरंकुश शक्ति ही नही है । समाज अ्रकारण एक- 
त्रित मानव समुदाय ही नहीं है ।” उनके विचार में यह 
एक “ऐसा राष्ट्रमंडल है जो विधि को स्वीकार करने में 
ओऔर उस से उद्भूत व्यावहारिक लाभ के उपभोग की 
दुष्टि से परस्पर एकता में आवद्ध हो गया है ।” कार्यहित, 
मानव धर्म की वृद्धि में ही राजनैतिक शक्ति का औचित्य 
है | आततायी शक्ति के आधार पर जञासन करता हे, 
संसद्‌ विधि में विश्वास रखती है । प्रसिद्ध राजनीतिक 
विचारक एडमण्ड वर्क ने कहा था “निरंकुश शक्ति का 
प्रदाता और प्राप्त कर्ता दोनों समान रूप से अपराधी 
हैं। विश्व में जहां भी उसका आभास हो इसका विरोध 
करना प्रत्येक व्यक्ति का कत्तंव्य है। राजनीति के क्षेत्र में 
यह कहना दृष्टता हैँ कि एक व्यक्ति निरंकुश गक्ति धारी 
हो सकता है ।” हम आततायी अथवा समूह नही चाहते 
हैँ। स्पिनोजा के शब्दों में पशुओं भ्रथवा कठपुतलियों को 
तक प्रधान मानव में परिणत करना सरकार का उद्देश्य 
नही है प्रत्युत उनके मस्तिष्क और शरीर को सुरक्षापूर्वंक 
विकसित होने का अवसर प्रदान कर उनकी तर्क बुद्धि को 
अवाधित रूप में नियोजित करना है। वस्तुतः, सरकार 
का सच्चा उद्देश्य स्वतंत्रता है । 


लोकतंत्रात्मक सरकार निष्कलूष और सुव्यवस्थित 
प्रशासन पर निर्मर करती है । सरकार सब से बड़ी 
नियोजक बनने वाली है क्योंकि गैर-सरकारी क्षेत्र का 
विस्तार हो रहा है। हमे सही प्रकार के अधिकारी भरती 


करने है । प्रत्येक व्यक्ति को सरकारी पद प्राप्त करने का 
समान अधिकार होना चाहिये और चुनाव का झ्राधार 
प्रभाव न हो कर योग्यता हो । 


अनुरोध, तक श्रौर विरोबी विचारधाराओों का 
परस्पर समायोजन ही लोकतंत्रात्मक दृष्टिकोण है । 
मतभेद की दणगा में “मुझसे सहमत हो अन्यथा में तुम पर 
प्रहार करूंगा / अथवा हम सव एक साथ बैठकर, एक 
दूसरे की वात समझ कर इस पर निर्णय करें” कहा 
जा सकता है। इसमें से द्वितीय प्रस्थापना ही लोकतंत्रात्मक 
दृष्टिकोण है। सकी मान्यता है कि घणा से प्रेम श्रेयस्कर है, 
संबर्ष से सहयोग श्रेयस्कर है, उत्पीडन से सहमति श्रेयस्कर 
है । आधुनिक जगत में हिंसा के प्रश्नय का अभिप्राय 
लोकतंत्रात्मक पद्धति से विमुख और भविष्य के प्रति 
विव्वासघात करना है । 


हमारे सामने अनेक समस्‍यायें है । आ्रात्मिक स्व- 
तंत्रता अनूभव करने के लिये भौतिक एवं सामाजिक 
वंबनों से मुक्ति आवश्यक है| जीवन में अर्थव्यवस्था 
को समृचित और क्रमवबद्ध कर तथा सामाजिक सम्बन्धों 
का उचित सवद्धन कर हम स्वयं को भौतिक और सामाजिक 
वंधनों से मुक्त कर सकते है । हमारे देश में लाखों व्यक्ति 
जंजीरों ओर वेड़ियों से भी अधिक क्र दासता से बंधे हुए 
हैं। मनुष्यों को उन वस्तुझ्नों की भांति समझा जाता है 
जिनका वाजार में क्रय-विक्रय किया जाता है । संविधान 
के अनुच्छेद अथवा संविधि पुस्तक में उल्लिखित विधियां 
ही सामाजिक परिवतंन के परिचायक नही है । निर्धन 
व्यक्ति इधर-उवर घूमते है, उन्हें कोई काम नही मिलता, 
वेतन नही मिलता, और वे भूखों मरते हे । उनके जीवन में 
कण्ट और दु:खों की अ्रविरल धारा प्रवाहित होती रहती है। 
ऐसे लोग संविधान अथवा उसकी विधियों पर ग नहीं 
कर सकते | सदियों से संचित निर्धनता के परिणामस्वरूप 
हम निर्धन हो गये है। जब तक हम अपने देश के नागरिकों 
को निर्धनता, भूख, गरीबी और अज्ञान से मुक्त नहीं कर 
पाते, तव तक लोकतंत्र से हमें संतुष्टि नहीं हो सकती । 
हमें अनुरोध और सहमति के आधार पर सामाजिक तथा 
आशिक क्रांति पैदा करनी चाहिये । हमारा विश्वास है कि 
तक, समझौता और बहुमत की सहायता से हम सामाजिक 
परिस्थितियों में सुधार कर सकते हैं । हमारे यहां सामा- 
जिक समझौते और मध्यस्थता सम्बन्धी संस्थायें होनी 
चाहिये । कामिक संघों को राज्य का उपकरण मात्र नहीं 
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समझना चाहिये । राष्ट्रीय हित की अपेक्षा वर्गवाद की 
भावना को महत्व देने के अनुमति इन संघों को न दी जाये । 
जो संस्थायें आथिक उन्नति भौर सामाजिक न्याय के मार्ग 
में बाधक हैं, उन्हें दूर कर दिया जाये । 


यह सच हैं कि समाज अपराधों से अपना वचाव 
करे, क्योंकि हिसा विधि-विरुद्ध और घातक है । हमें 
अपराध के स्रोत को ही समाप्त कर देवा चाहिये । हमें 
ऐसी परिस्थितियां पैदा करनी चाहियें, जिनमें स्त्री-पुरप 
साथ साथ रह कर काम कर सके और विश्वास एवं सुरक्षा 
की भावना से भविष्य का सामना कर सकें । 


लोकतंत्र नवीन जीवन का श्राह्वान है। हमने जिस 
आदर्श की कल्पना की है, उसे जीवित और मूर्त रूप प्रदाव 
करने की आवश्यकता है । १६४७ में जो कुछ हुआ, वह 
क्रांति का सूत्रपात था ; हमें इसको पुर्णता प्रदान करनी है । 
यदि हमारा संविधान उस सर्जनात्मक समाज की आवश्य- 
कताओं की पूर्ति के अनुसार अपने आपको नहीं ढालता 
है जिसमें “सब व्यक्तियों के निर्वेन्च विकास के लिये 
प्रत्येक व्यक्ति का निर्वेन्‍ध विकास आवद्यक है” तो यह 
विनष्ट हो जायेगा । लोकतंत्र के दो पहलू हैं, व्यक्ति का 
निर्माण और विश्व को एकसूत्र में पिरोना । स्वतंत्रता को 
सर्वाधिक महत्व देने पर ही नवीन समाज की स्थापना 
सम्भव है । हम एक नये समाज की कल्पना कर रहे हैं 
जिसमें व्यक्तित्व की पावनता ही सिद्धांत रूप में रहेगी 


और सम्पूर्ण विश्व सहकारिता का एकक बन जायेगा,प्रत्येक 
व्यक्ति को पूर्ण विकास के लिये अवसर की समानता मिल 
सके और सब व्यक्तियों को समान अवसर प्रदत्त करने की 
दृष्टि से संसार के सब पदार्थ वितरित किये जा सकें । 
अनेक व्यक्तियों के मस्तिप्क में सम्पूर्ण मानव जाति के 
समाज का पुनीत विचार प्रवुद्ध हो रहा है। यदि सृजना- 
त्मक समाज, अ्रविभाज्य लोकतंत्र, का विचार क्षीण हो 
गया तो समाज का ह्वास हो जायेगा। यदि इस विचार का 
सम्वल हमें प्राप्त है तो हम आगे बढ़ते जायेंगे । सृजनात्मक 
लोकतंत्र की स्थापना के लिये हमें अपने हृदय में लोक- 
तंत्रात्मक भावना पैदा करनी चाहिये । गांधी जी ने हमें 
बताया है कि आत्मा में ही शक्ति विद्यमान है । शक्ति 
दूसरों की हत्या करने वाले शास्त्रों में नहीं प्रत्युत मरने के 
लिये उद्यत रहने की भावना में है। महाभारत में लिखा 


है: 


नव राज्य नरादासीत्न : 
दण्डी न च दाण्डिक : 
घर्मेणव प्रजा: सर्वा: 
रक्षन्ति सम परस्परम्‌। 


लोगों की समृद्धि का कारण संविधान अथवा 
उत्पीड़न या विधि-विवायक नहीं, प्रत्युत उनका घर्मानुकूल 
आचरण और परस्पर सहकारिता है । 


प्राककलन समिति का कार्य 


ब० गो० मेहता, संसत्सदस्य 


हमने देश को एक सस्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न लोक- 
तन्त्रात्मक गणराज्य बनाया है, श्रतः हम, भारत 
के नागरिक, संसद्‌ की सहायता से कार्यपालिका पर 
नियंत्रण रखते हें । संसद्‌ सम्पूर्ण-प्रभुत्व-सम्पन्न निकाय है 
जिसके निर्णय को सामान्यतया चुनौती नहीं दी जा सकती 
है । किन्तु प्रभुता सम्पन्न एवं उच्च निकाय होने पर भी 
यह त्वयं कार्यपालिका के बिना कार्य नहीं कर सकती 
है। फिर भी यह ग्रत्यन्त गरिमामय और प्रतिष्ठाजनक 
ढंग से, कार्यपालिका पर पर्याप्त अंश में नियंत्रण रखती 
है । संसदीय लोकतंत्र का आधार सामान्यतः इन तीन 
बातों में निहित है प्रथम, नीति सम्बन्धी किसी विपय 
पर पूर्ण, निर्वध और निर्भीक चर्चा; दूसरे, उदार मस्तिष्क 
से भिन्न-भिन्न दृष्टिकोण समझने के लिये इच्छा का 
विकास; और तीसरे, आवश्यक अंग के रूप में ऐसे 
समझौते की उत्पत्ति, जो नीति निर्धारित करने में वृहद्‌ 
मात्रा में समभाव पैदा कर सके और जिसका सम्पूर्ण 
जनसमुदाय पर प्रभाव पड़ सके । संसदीय लोकतंत्र को 
शासित करने वाले ये ही मुख्य सिद्धान्त हैं । 


हमारी संसदीय संस्था को कार्य करते हुये श्राठ 
वर्ष से अधिक समय हो गया है, किन्तु यह अ्रभी भी विकास 
के प्रथम चरण में है । अ्रभी इसे उन स्वस्थ परम्पराश्रों 
का निर्माण करना है, जो लोकतंत्रात्मक गणराज्य के 
अनुरूप हों श्रौर विकासोन्मुख पद्धति के लिये सदेव 
शक्ति का स्रोत वन सके । 


वित्तीय नियंत्रण 


लोकतंत्र में, वित्तीय नियंत्रण अत्यन्त महत्वपूर्ण है । 
इसके माध्यम से ही जनता विधानमण्डलों में अपने 
निर्वाचित प्रतिनिधियों की सहायता से कार्ये-पालिका 
पर नियंत्रण रखती है 
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वित्तीय नीति की क्रियान्विति श्नौर विभागों के कार्य 
की जांच के लिये ट्रेजरी' सरकार का एक साधन है। इस 
के कार्य इतने अ्रधिक और इतने विविध्र हें कि उनकी 
सही-सही परिभाषा करना असम्भव है । हेनरी हिग्ज ने 
लिखा है कि “ 'ट्रेजरी' हमारे ऊपर |नय॑ंत्रण करता है, 
हम इससे आतंकित हैं और हमें इससे लाभ भी होता है 
परन्तु फिर भी इसकी परिभाषा नहीं की जा सकती है ।”! 
लाड्ड माले कहा करते थे कि “हाथी की परिभाषा तो नहीं 
की जा सकती, किन्तु हम उसे देखते ही एकदम पहचान 
लेते हँ# ।” ट्रेजरती का नियंत्रण एक ऐसा अजेय 
नियंत्रण है, जिसे संसद्‌ तथा राज्य विधान मण्डल 
अंगीकृत कर अपने सम्पूर्ण महत्वपूर्ण अंगों में प्रयुक्त 
करते हैं । 


संसद्‌ को निम्न वित्तीय विषयों पर नियंत्रण रखना 
चाहिये : 


(१) कर तथा अन्य राजस्व प्राप्ति; 
(२) व्यय; 

(३) उधार; और 

(४) लेखे | 


करों पर निप्रंत्रण आदि 


संविधान के अनुच्छेद २६५ में लिखा है कि “विधि 
के प्राधिकार के सिवाय कोई कर न तो आरोपित और न 
संगृहीत किया जायेगा ॥” अतः नवीन कर सम्बन्धी 
प्रस्तावों के लिये संसद्‌ का अनुमोदन प्राप्त करना कार्य- 
पालिका का कतंव्य है । प्रस्तावों को स्वीकार करना, 
उनमें रूपभेद करना अथवा उन्हें रद करने का श्रन्तिम 
अधिकार लोक-सभा को प्राप्त है । 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्नंय 


व्यय पर नियंत्रण 


अनुच्छेद २६६ (३) में लिखा है कि “भारत की 
या राज्य की संचित निधि में से कोई घन विधि की अनु- 
कूलता से, तथा इस संविधान में उपबंधित प्रयोजनों भ्रौर 
रीति से, अन्यथा विनियुवत नहीं किये जायेंगे ।” इस 
निदेश के अनुसार भारत सरकार की अनुमानित प्राप्तियों 
तथा व्यय का एक विवरण प्रतिवर्ष संसद्‌ के दोनों सदनों 
के समक्ष रखा जाता है [अनुच्छेद ११२(१)]। वापिक 
वित्तीय विवरण पर संसद्‌ के दोनों सदनों में वाद-विवाद 
होता है, किन्तु इस पर स्वीकृति केवल लोक-सभा हारा दी 
जाती है। लोक-सभा को मांगों में कमी करने की शवित 
है, किन्तु वह अनुदान में सीधे ही वृद्धि नहीं कर सकती । 
मांगों पर मतदान के पश्चात्‌, अनुदान के रूप में मंजूर 
की गईं रकम और संचित निधि पर 'भारित' व्यय (भारत 
के संविधान के अन्तर्गत) का विनियोग करने के लिये 
लोक-सभा हारा विनियोग अधिनियम पारित किया 
जाता है | विनियोग विधेयक धन विधेयक है, अतः लोक- 
सभा का उस पर पूरा अधिकार है । कटोती प्रस्ताव का 
निन्‍्दा प्रस्ताव के समान ही परिणाम होता है, श्रतः यह 
चौक-सभा का प्रभावश्ञाली शस्त्र है। चूंकि विनियोगों 
यर मतदान वर्ष में केवल एक बार किया जाता है, 
इस लिये इसे प्रत्येक वर्ष संसद्‌ की स्वीकृति प्राप्त करनी 
पड़ती है । 


उधार पर निर्य भ्रम 


कार्यपालिका सरकार द्वारा ऋण प्राप्ति के लिये 
संसद्‌ की स्वीकृति भारत में आवश्यक नहीं है, किन्तु 
ब्रिटेन में यह आवश्यक है ।- संसद्‌ विधि द्वारा एक सीमा 
निर्धारित कर सकती है, जिसके श्रन्तर्गत सरकार ऋण 
ले सकती है; किन्तु इस प्रकार की सीमा नियत नहीं 
की गई है । ऋण के लिये संसद्‌ की स्वीकृति प्राप्त 
करना सरकार के लिये आवश्यक नहीं है । बजट प्रस्तुत 
करते समय सरकारी ऋणों के मोटे प्रस्तावों का ज्ञान 
संसद्‌ को करा दिया जाता है । 


लेखाओं पर नियंत्रण 


नियंत्रक महालेखा परीक्षक संसद्‌ की श्रोर से भारत 
संघ के लेखाओों की परीक्षा करता है । वह संविहित 
प्राधिकारी है और कार्यपालिका से स्वतंत्र होता है । 


वह राष्ट्रपति के अनुमोदन से छेखाशों का रूप निर्धारित 
करता है। संघ के छेखाश्रों के सम्बन्ध में उसके प्रतिवेदन 
राष्ट्रपति के समक्ष प्रस्तुत किये जाते हैं और संसद के 
प्रत्येक सदन के सामने रखे जाते हैं । 


वित्तोष समितियां 


सामान्य वित्तीय नियंत्रण का कार्य संसद की वित्तीय 
समितियों अर्थात्‌, प्रावक्लन समिति और लोक छेखा 
समिति के सुपुर्द किया जाता है । प्राककलन समिति का 
निर्वाचन सम्पूर्णतः: लोक-सभा द्वारा किया जाता है 
और अध्यक्ष द्वारा इसके निर्वाचित सदस्यों में से सभापति 
का नामनिर्देशन किया जाता है । इसकी वर्तमान सदस्य 
संख्या ३० है और समिति अध्यक्ष के सामान्य निदेश के 
अन्तर्गत लोक-सभा के प्रति उत्तरदायी होती है । 


लोक लेखा समिति में दोनों सदनों के सदस्य होते 
, किन्तु अधिकांश लोक-समभा के सदस्य ही हैं । संसद 
के समक्ष रखे गये प्रतिवेदन में नियंत्रक महालेखा परीक्षक 
द्वारा जो भी आलोचना की जाती है, लोक लेखा समिति 
उनकी जांच करती है भर अपनी उपपत्तियां तया सिफारिश 
सदन के समक्ष प्रस्तुत करती हैं | श्रनधिकृृत व्यय, संसद्‌ 
द्वारा स्वीकृत अनुदान के अतिरिक्त राशि, निर्वारित 
प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य कार्यों पर खर्च, निरर्थक 
और बेकार कार्यो में रूपया लगाना तथा अन्य वित्तीय 
अनियमितताओं पर समिति विचार करती है | इन 
प्रतिवेदनों के बारे में संसद्‌ के प्रति कार्यपालिका के 
उत्तरदायित्व की भावना से वित्तीय प्रशासन को व्यवस्थित 
रूप मिलता है । 


श्प्‌ः 
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सार्य दर्शक सिद्ध-न्त 


अनेक वार विदेशी प्रदयासकों ने हम पर यहू आरोप 
लगाया है कि प्रशासन के प्रति हमारा दृष्टिकोण श्नुप- 
योगी और वावक होने के साथ-साथ सफलताशों को 
दुर्वोध वना देने वाला है । जैसा श्री पाल एच० एपलवी 
ने कहा है: 


“सरकार विरोधी दृष्टिकोण को परित्यववत्त कर 
स्वतंत्र एवं ऋन्तिकारी भारत द्वारा नियोजित 
परिणामों के लिये समुचित उत्तरदायित्व 
की भावना पदा करने में भारतीय नेताओं 


२० 


प्रावकलन समिति का कार्य 


को पर्याप्त कठिनाई का सामना फरना 
पड़ा है । औपनिवेशिक शासन से वदल फर 
इस नवीन शासन में भाग लेने में संसद्विज्ञों 
को अपेला असैनिक कर्मचारियों की कठि- 
नाई स्वंधा नगण्य थो । इस कार्यवाही 
का एक विचित्र किन्तु स्वाभाविक निष्क्प 
यह हुआ कि असैनिक कमंचारियों के 
प्रति अविश्वास की भावना पैदा हो गई 
तथा नवीन भारत के महान्‌ उद्देश्यों की पूर्ति 
में उनका योग कम हो गया । असेनिक 
कमचारिवर्ग एक ऐसा अनिवार्य उपकरण 
है, जो कार्य को गति प्रदान कर सकतः है; 
किन्तु यदि इसमें विश्वास का अभाव रहा, 
तो उसके काय इतने प्रभावी सिद्ध नहीं 


होंगे ं न 
। 


हम अपनी कमियों से सर्वथा परिचित हूँ । एक 
शताब्दी के विदेशी शासन के परिणामस्वरूप हमारे 
दृष्टिकोण में परिवर्तत हो गया। मैं श्री एपलवी की 
सम्मति के वारे में एक बात और बता देना चाहूंगा कि 
इस दष्टिकोण का उत्तरदायित्व संसद्विज्ञों और असैनिक 
कमंचारियों दोनों पर ही है । यह संतोप की वात है कि 
प्रशासन के दोनों भाग इस तथ्य से सुपरिचित हैं और 
इस प्रकार की प्रवृत्तियों को रोकने का वे भरसक 
प्रयत्न कर रहे है । इसमें कोई सनन्‍्देह नहीं कि अभी 
सुधार के लिये गुंजाइश है, किन्तु उसे पूरी तरह समाप्त 
करने में अभी समय लगेगा । प्रावकलन समिति के 
सभापतित्व के अनुभव के आधार पर में इस वात से 
आश्वस्त हो गया हूँ कि वित्तीय समितियों की बैठकें, 
जो संसद्विज्ञों और सरफारी अधिकारियों को एक 
दूसरे के निकट लाती है, इस प्रकार की प्रवृत्तियों को 
दूर करने में सहायक सिद्ध होती है । 


यह लोक-सभा का सौभाग्य है कि उसे दादा साहब 
मावलंकर सरीखा प्रथम अ्रव्यक्ष मिला । उन्होंने वित्तीय 
समितियों के संचालन के लिये कुछ अत्यन्त स्वस्थ 
परम्पराएं स्थापित की थीं । 


प्राककलन समिति को सम्बोधित करते हुए उन्होंन 
एक वार कहा था, (हमें इस वात का प्रयत्न करना 
चाहिये कि सरकारी अधिकारियों के साथ हमारा व्यवहार 
बहुत श्रच्छा हो । जब हम उनसे कोई पूछताछ करें तो 
ऐसी भावना नहीं आनी चाहिये कि मानो वे हमारे 
विरोधी है श्लौर हम वकीलों की भांति उनसे जिरह कर 
रहे है ।” 
अध्य्यन सण्डल (स्टडी भ्रुप्स) 


अध्ययन मण्डल के महत्व की चर्चा करते हुये स्वर्गीय 
दादा साहव मावलंकर ने कहा था : 

“यदि हम वस्तुतः लोकतन्‍त्र का विकास करना 
चाहते हैं, तो यह समस्या भाषणों से 
हल नहीं होगी । मतों की संख्या से भी 
हमारी समस्या का सम्बन्ध नहीं है । 
हमारी यथार्थ समस्या ऐसे व्यक्ति उप- 
लव्ध करना है जो हमारी समस्याश्रों को 
समझ कर. निर्माणकारी सुझाव प्रस्तुत 
कर सके । जव आप अध्यक्ष मण्डल 
वना कर कठिनाइयां समझेंगे तो 
स्वभावत: आप सृजनात्मक विचारधारा 
की ओर प्रवृत्त हो जायेंगे। इस प्रकार 
के अध्ययस और समझ से हम ऐसे 
झधिकारी तैयार कर सकते हैं, जिन्हें 
सहज ही मंत्रिवर्ग की ्वितीयपंक्ति 
की संज्ञा से सम्बोधित किया जा सकता 
है | 

न्यायिक दृष्टिकोण 

स्वर्गीय दादा साहब मावलंकर ने प्रावकलन समिति 
द्वारा सरकार को प्रतिवेदित की जाने वाली अपनी 
रिपोर्टो में न्यायिक दृष्टिकोण को विकसित करने के 
लिये अमूल्य परामशें दिया था । उन्होंने कहा था : 

“हमें पृ्वंधारणा रख कर किसी समस्या पर विचार 
नहीं करना चाहिये । में किसी भी विषय 

के सम्बन्ध में न्यायिक दृष्टिकोण अपनाने 
का आग्रह करता हूं । हमें सत्य की खोज 
का प्रयत्त करना चाहिये । अनेक 





*प्रावकलन' समिति के समक्ष १२ दिसम्बर, १६९५० की दिया गया भाषण । 
| प्रावकलन समिति के समक्ष ७ मई, १९५१ को दिया गया भाषण | 
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बार ऐसा न करने की हमारी प्रवुसि 
होती है । यह मानव स्वभाव की कम- 
जोरी है कि हम उन्हीं तथ्यों की खोज 


करते हैं जो एक विश्विप्ट दष्टिकोग की 
पुथ्टि करते हैं । तथ्यों पर श्राधारित 
किसी भी उचित बात का अश्रधिकांग 
प्रभाव सरकारी अधिकारियों पर पड़ेगा । 
जहां तक संसदीय समितियों का सम्बन्ध 


उनके प्रतिवेदनों में एक भी ऐसा तथ्य 
नहीं होना चाहिये जिसके समयंन में 
साक्ष्य नहीं जुदाया जा सके | हमारे 
प्रतिवेदन इस प्रकार के होने पर ही 
हमारी प्रतिप्ठा में वृद्धि होगी । यदि 
कोई ऐसी निराबार क्ात कह दी 
गई है, जो वाद में वापस लेनी पड़े तो 
समिति की अतिप्ठा को ठेस पहुंचेगी । 
कुछ न कहना श्रेयस्कर है । जो कुछ भी 
हम के , वह ठोस तरव्यों पर आधारित 
हो न 
प्रावकलन समिति का महत्व 
वित्तीय समितियों के सदस्यों के लिये आचरण 
संहिता निर्वारित करने के लिये हम दादा साहव माव- 
लंकर के अत्यन्त कृत हैं । उक्त आदगशयों के अनुरूप 
कार्य करना हमारा पुनीत करतेव्य रहा है। भारतीय 
संसद के पिता के प्रति यह उपयुक्त श्रद्धाज्जलि होगी । 
प्रावक्लन समिति के कृत्व थे हैं :-- 

(क) प्राक्कलनों से सम्बन्धित नीति से संगत 
क्या मितव्यवत्तायें, संघटन में सुवार, 
कार्यपदुता, या प्रशासनिक सुधार किये 
जा सकते हैं, इस सम्बन्ध में प्रतिचेदित 
करना ; 

[ख) प्रश्ात्नन में कार्यपटुता और मितव्यवता लाने 
के लिये वैकल्पिक चीतियों का सुझाव देना; 

(ग) प्राककलनों में अन्तनिहित चीति की सीमा 
में रहते हुये धन ठीक ढंग से लगाया गया 
हैं या नहीं इसकी जाँच करना; और 

(ध) पश्राकक्लन किस हूप में संसद्‌ में उपस्थित 
किये जायेंगे, इसका सुझाव देना 





सनावत:ः एक प्रइन उत्तन्न हो सकता है। क्यों 
मितव्यवता, सुधार, कुशलता ओर प्रश्मासनिक 


सुधार के प्रश्त पर विचार करने की कोई आवश्यकता 
जब कि स्वयं पअ्रयासन में कुछ ऐसी याखायें हैं 
इस प्रकार के कार्बो से सम्बन्धित हैं ओर जब कि वित्त 
मंत्रालय एवं केविनेट सचिवालब अपनी पर्बाप्त शक्ति 
लगा कर इन समस्याओं को हल करने का भरसक प्रवत्त 
कर रह है ? द्स्में कोई सम्देह नहीं कि प्रशासन से 
सम्तुण आवश्यक अवरोध और प्रति-अवरोध लगा 
हैं और अनेक अनुभवी शरीर प्रभातक्त इसे 
प्रयोजन के लिये [7८ किये गये हैं । हम इस तथ्य 
से अवगत हैं कि यह कर्म विभिन्न मंत्रालयों में अविरत 
रुप से चल किन्तु फिर भी हमें लाल फीताशाही, 
समन्वय का अभाव, विभागवाद की चरम भावना, 
और इन सबसे ऊपर मानवीब दुष्ठिकोण का अभाव 
यन्त्र दिखाई देता है । प्राक्कलन समिति का कार्य 
उस पुलिसमैन की भांति नहीं है जो डंडा लटका कर 
फूता नहीं समाता और न यह छकुद्ध नै वाले लेता 
परीक्षक की भांति ही है  प्राक्कलन समिति का कार्य 
सर्वया भिन्न है इस कार्य की तुलना उस जूरी' के कार्य से 
की जा सकती है, जिसे केवल सामान्य समझ के आधार 
पर अत्यन्त जटिल और दुर्घर्य कानूनी मामले का फँंसला 
देते के लिये कहा जाये । प्राक्नलन समिति के सदस्यों 
की भी यही दशा है । इसके सदस्य सामान्यतथा अपने 
विपय में साधारण जानकार रखते हूं, वे प्रशासन के 
तिबम और विनियमन तथा उसकी वारीकियों से अन- 
भिन्त हैं किन्तु परीक्षा के लिये प्रस्तुत किये जाने वाले 
किसी भी विपय के प्रति उनका दृष्टिकोग अव्ययन पूर्ण 
एवं सीहार॑पूर्य रहता हैं। जब सरकारी पदाधिकारी 
साक्षी के रूप में समिति के सामने उपस्थित होते हैं तो 
सदस्य उनसे समस्या के सम्पूर्ण पहलू समझने का 
प्रयत्त करते हैं और फिर वामान्य निर्णय के आवार पर 
अपने निष्कर्ष स्थापित करते हें। यही कारण है कि 
कभी कभी उनकी सिफारिशों अनुपयुक्त प्रतीत होती 
हैं; किन्तु सही दृष्टिकोण धारण करने पर वे श्रन्तरग्रस्त 
विययों का उत्तम हल सिद्ध होती है और विद्यमाव नियर्मो 
एवं विनियमनों में परिवर्तत की आवश्यकता उत्पन्न 
हो जाती है । 
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आवकलन समित्ति के सदस्यों के समझ ७ मई १६५६१ को दिया गया भसायण । 
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प्राककलन समिति का कार्य 


अत: जंवता के समस्त वर्गों का प्रतिनिधित्व करने 
वाली लोक-सभा के निर्वाचित सदस्यों से निर्मित 
प्राककलन समिति का दृष्टिकोण सर्वेदा जनतांश्रिक 
दृष्टिकोण है श्लौर उसके मूल में सामान्य समझ की प्रवल 
आधारभित्ति है । 


इस दृष्टि से प्रावककलन समिति के प्रतिवेदन 
प्रशासन पर गहरा नियंत्रण रखते हैँ । वे एक नैतिक अंकुश 
का कार्य करते हैं, क्योंकि प्रशासन इस तथ्य से अवगत 


होता है कि समिति प्रत्येक विभाग के कार्य की भरपुर 
जांच करेगी ओर यह कि समिति द्वारा की जाने वाली 
आलोचना तथा स्वीकृत सिफारिशों के मामले में प्रशासन 
संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी है । इन सबसे प्रशासन में 
उच्च स्तर के निर्वहन की भावना को बल मिलता है । 
इस प्रकार यह सुनिश्चित हो जाता है कि कर दाताओओं 
द्वारा दिये गये धन का समुचित एवं कुशलतापूर्वक 
उपयोग किया जायेगा और कर दाता अपने द्वारा दिये 
जाने वाले करों के बदले में यथोचित लाभ भोग सकेगा। 


अधीनस्थ विधान 


नि० चं० चटर्जी, संतद्‌ सदस्य 


६. (६ 


जवसे लार्ड हेवर्ट ने “न्यू डेस्पाटिज्म” नामक पुस्तक 
प्रकाशित की तब से वे सभी विचारशील व्यक्ति, जिनका 
यह विश्वास है कि लोकतन्‍्त्रात्मक व्यवस्था को सन्तोप- 
जनक ढंग से चलाने के लिये संसद्‌ की प्रभुता को बनाये 
रखना भ्रत्यन्त आवश्यक है, प्रत्यायोजित विधान की ओर 
श्रधिक ध्यान देने लगे हें। प्रथम विश्व युद्ध के दौरान 
में कार्यपालिका को विधि बनाने की शक्तित प्रदान की 
गई थी । इस शवित में परिवर्तत करने की सम्भावना 
काफी अधिक है । ब्निटिश संसद्‌ और हमारी संसद 
में यह अन्तर है कि वह किसी भी अभिकरण फऊे लिये कोई 
भी दाकवतियां प्रत्यायोजित कर सकती है । 

लाडं हेवटे की भर्त्सना ने इंगलंण्ड के लार्ड चांसलर 
को इस बात के लिये विवश कर दिय' ि वह मंत्रियों की 
शक्तियों सम्बन्धी एक समिति निणक्त करे जो विधि 
बनाने की दाक्तियों श्रौर संसद से उनके सम्बन्ध पर 
विचार करे । डोनोमोर समिति ने १६३२ में प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किया और सिफारिश की कि प्रत्येक सदन में 
एक स्थायी समिति को न केवल समस्त अ्रधीनस्थ विधान 
बल्कि विधान बताने की शक्ति का प्रत्यायोजन करने 
वाले प्रत्येक विधेयक का भी परीक्षण करना चाहिये। 


यह मान लिया गया कि विधान बनाने की शक्तियों 
के प्रत्यायोजन करने की प्रथा को हटाया नहीं जा सकता, 
क्योंकि विधान सम्बन्धी श्रसंख्य परिव्तेनों का व्योरा 
तैयार करना संसद के लिये कठिन होगा, विधायिनी 
धक्तियों की सीमाश्ों, श्रनुसचिवीय प्रक्रिया के तरीके 
झौर जनता के संरक्षण के परित्राण के बारे में कई 
उपयोगी सुक्षाव दिये गये । संसद ने निम्नलिखित 
भ्राघारों पर भ्रधीनस्थ विधान का समर्थन किया ; 

(१) संसद के पास समय की कमी, 


(२) भ्राघुनिक विधात का मूल विपय प्राय/ 
टैक्निकल प्रकार का होता है, 


(३) सम्बन्धित लोगों रे पर।म के परिणाम 
और उनके अनुभव से लाभ उठा सकने की 
गुंजाइश । 

अधीनस्थ विधान पर संसद के नियंत्रण में 

निम्नलिखित दो न्रुटियां पाई गईं : 


(१) संसद्‌ द्वारा विधायिनी शक्तियों का 
प्रत्यायोजन कर दिया जाता है जबकि 
दोनों सदनों के सदस्य पुरी तरह से इसका 
महत्व भी नहीं समझ पाते हैँ । 


(२) संसद्‌ द्वारा प्रदत्त शक्तितयों की संसद्‌ की 
श्रोर से छानवीन की जाने की कोई 
कार्यशोवक व्यवस्था नहीं है । 

भारत में संसदीय लोकतन्‍्त्र के हित में यह बहुत 

ही अच्छा हुआ कि लोक-सभा के अध्यक्ष ने श्रधीनस्थ 
विधान पर संसदीय नियन्त्रण की आवश्यकंता को पूरी 
तरह अनुभव किया । १ दिसम्बर, १६५३ को अध्यक्ष 
महोदय ने भ्रधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति नियुक्त 
की । प्रारम्भ से ही मुझे इस समिति में कार्य करने का 
अवसर मिला । 

मार्च १६५४ में संसद्‌ के समक्ष जो पहला प्रतिवेदन 

प्रस्तुत किया गया, उसमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण सिफा- 
रिश यह थी कि उस विधेयक के साथ, जिसमें विधायिनी 
शक्तियों के प्रत्यायोजन की प्रस्थापनायें हों, हर हालत 
में एक ऐसा ज्ञापन होना चाहिये, जिसमें उन प्रस्थाप- 
नाओ्रों का व्यौरा और क्षेत्र बताया गया हो । समिति ने 
विधायिनी शक्तियों का प्रत्यायोजन करने की प्रथा में 
एकरूपता लाने के लिये भी कुछ सिफारिशें कीं । 
सितम्बर १६५४ में समिति ने लोक-सभा के समक्ष 
अपना दूसरा प्रतिवेदन रखा । समिति ने कई विधेयकों 
और संविहित आदेशों का परीक्षण करके बताया कि 





“संसदीय लोक” तंत्र गोष्ठी के श्रवसर पर पढ़ा गया पत्र । इंडियन व्यूरों आफ पार्लियामेंदरी स्दडीज की 


प्रभूमति से साभार उद्धृत । 


श्ढ 


अधोनस्थ विधान 


जिधान बनाते समय नियम उलाये के प्राधिकार की सीमा 
का कहां उल्लंघन किया गया हैं । तीसरा प्रतिवेदन मई 
१६५५ म प्रस्तुत किया गया । 


भारत संसद्‌ थे कई नये सुधार किय हें । अध्यक्ष 
महोदय ने विरोधी दल के सदस्य को समिति का सभापति 
नियुक्त किया । यह एक प्रशंसनीय सुधार है और यह 
बड़ी प्रसशता की वात है कि इस समिति ने मंत्रियों के 
किसी प्रवगर के नियंत्रण के बिना अपना कार्य किया है । 
समिति के सदस्यों ने किसी भी दल के वन्धन में न रहते 
हुए बड़े उचित ढंग से काम किया और उन्होंने कभी भी 
दल गत भावन्रा से किसी समस्या को हल करने का प्रयत्न 
नहीं किया १ संसद्‌ हारा जिहित प्राधिकार के उल्लंघन 
की सम्भावनाओं को रोकने का जो कतंव्य समिति को 
सौंपा गया था, वस्तुतः हमने उसे बड़े सन्‍्तोपजनक ढंग से 
पूरा किया हैं । उपस्थिद सदस्यों की सामान्य सम्मति से 
विभिन्न मामलें का निर्णय किया जाता है और सभापति 
को मत लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती । जुलाई १६५५ 
में जब में राष्ट्रमंडल विधि सम्मेलन के सिलसिले में 
इंगलैण्ड गया हुआ था, उस समय मुझे सर सीसिल कार के 
साथ प्रत्यायोजित विधान के जटिल प्रइन पर वातचीत 
करने का अवसर मिला और मुझे इस विषय में सर्वमान्य 
विशेषज्ञ के अनुभवों से काफी लाभ हुआ । समिति विशेष- 
कर इस नियम का पालन करने का अनुरोध करती हूँ कि 
समस्त अधीनस्थ विधान सभा-पटल पर रखा जाये और 
कतंव्य-उपेक्षा के प्रत्येक कार्य की निन्‍दा की जाये । 


साधारणत: हमें मंत्रालयों का सहयोग प्राप्त 
हुआ है । जब कभी हमें पदाधिकारियों को बुला कर सर- 
कार द्वारा प्रख्यापित किये गये अधीनस्थ विधान के 
ओचित्य के बारे में पूछताछ करने का अवसर मिला, 
उन्होंने सहयोग की भावना प्रकट की । जब कभी हमने 
किसी मंत्रालय अथवा नियम बनाने वाले प्राधिकारियों 
को यह बताया कि वे नियम विहित सीमाओं का उल्लंघन 
करते हैं अथवा वे संविधि के उद्देश्य के अनुकूल नहीं हैं, तो 
उस विभाग अथवा सम्बन्धित पदाधिकारियों ने हमारी 
राय स्वीकार कर ली और चुटि को दूर करने का प्रयत्न 
किया । समिति ने विधेयकों की बड़े गौर से छानबीन की, 
ताकि न्यायालयों के क्षेत्राधिकार पर कोई प्रभाव न पड़े । 
यदि नियम बनाने वाले प्राधिकार की ओर से न्यायिक 
पुनर्विलोकन के अपवर्जन का प्रयत्न किया गया, तो ऐसी 


हालत में कार्यपालिका की निरंकुशता गम्भीर रूप घारण 
कर लेगी । 


दिसम्बर, १६५४ में अध्यक्ष महोदय ने समिति 
के समक्ष भापण दिया और इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई 
कि संसदीय लोकतन्‍्त्र को प्रभावी बनाने के लिये समिति 
को किस ढंग से कार्य करना चाहिये । अ्रध्यक्ष महोदय ने 
जो बातें कहीं उन्हें में यहां दोहराता हूं । ये बातें संसद्‌ के 
प्रत्येक सदस्य और ऐसे प्रत्येक व्यक्ति को याद रखनी 
चाहियें, जो इस देश में लोकतन्त्र को सफल बनाना चाहता 
हे । 

“ग्राजकल जबकि शासन में काफी परिवर्तन हो 
चुके हैं भौर शीघ्रता से हो रहे हैं, ससद्‌ के कतंव्य में भी 
वैविष्प भरा गया है । हमारी घारणा के श्रनुसार एक 
कल्याणकारी राज्य के प्रशासन का सम्बन्ध नागरिकों के 
जीवन के प्रत्येक पहलू से होता है । श्रतः स्वाभाविक है 
कि विधान का क्षेत्र विस्तृत हो जायेगा और श्रधिक 
विधियां बनाना आवश्यक होगा । 


“ऐसी अवस्था में विधान बनाने वाली किसी एक 
संस्था के लिये यह सम्भव न होगा कि वह प्रत्येक विधि 
ओर सरकार द्वारा चलाई जानें वाली योजनाओं आदि 
को कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक प्रत्येक नियम 
अथवा विनियम पर विचार करके उसका अनुमोदन 
करे । संसद्‌ के पास काम इतना अ्रधिक होता हैं कि उसे 
यह सब करने के लिये समय भी नहीं मिलता । उसे कार्य- 
पालिका का पर्यवेक्षण करना होता है; वित्त पर नियंत्रण 
रखना होता है; कार्यपालिका के मार्गदर्शन के लिये सामान्य 
नीतियां निर्धारित करनी होती हैं और इसके भ्तिरिक्त 
अन्य कई कार्य करने होते हैं । श्रतः विधान के मामले में 
भी संसद्‌ एक रूपरेखा तैयार कर सकती हैँ और उसका 
व्यौरा कार्यपालिका को विधान में अभिव्यक्त की गई 
विधान मण्डल की इच्छानुसार तैयार करना होता है । 


“इससे यह आवश्यक हो गया है कि विधान बनाने 
की संसदीय शक्ति को इस विधान द्वारा लागू की जाने 
वाली सीमाओं और क्षेत्र में रहते हुए प्रत्यायोजित करके 
कार्यपालिका को सौंप दिया जाये | विगत अनुभव से यह 
पता चलता है कि शासन चलाने में संसद्‌ द्वारा निर्धारित 
किये गये कतिपय सिद्धान्तों की तुलना में कार्यपालिका 
द्वारा बनाये गये नियमों का अधिक हाथ होता है । ब्रिटेन 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्रेथ 


के अ्रतुभवी संसदवेत्ताओं का कहना हे कि विधान द्वारा 
कार्यपालिका में इस प्रकार निहित की गई नियम बनाने की 
शक्ति से एक प्रकार की “नवीन निरंकुशता” पैदा होने लगी 
है। इस नवीन निरंकुशता पर नियन्त्रण करके उसे निर्धारित 
सीमा में रखने और उचित रूप से कार्य कराने के लिये 

संसद्‌ इस समिति के द्वारा कार्यवाही करती है । इसलिये 

आप समिति के सदस्य होने के नाते एक प्रकार से संसद 

के कर्तव्यों के अभिरक्षक हैं और आपको देखना होता है 

कि संसद द्वारा प्रदत्त शक्तियों को किस प्रकार व्यवहार 

में लाया जा रहा है और प्रशासन को संसद्‌ द्वारा निर्धारित 

की गई सीमाओं में रखना होता है ।” 


में आपको यह आश्वासन दिलाता हूं कि समिति 
के सदस्य अपने उत्तरदायित्व को पूरी तरह समझते है । 
उन्होंने जनता के अभिरक्षकों के तौर पर कार्य करने का 
शयत्न किया है और में समझता हूं कि हमें नियम बनाने 


की शवित के ठीक ठीक प्रयोग के सम्बन्ध में निदेश देन मे 
सफलता प्राप्त हुई हैं । 

हम मानते हैं कि शक्ति का प्रत्यायोजन झावश्यक 
भी है भौर इसमें जोखिम भी है | हमने नियम बनाने की 
शक्ति के अनुचित प्रयोग के मूल जोखिम को ययासम्भव 
घटाने का प्रयत्न किया है । प्राय: नीति और ब्योरे में 
अन्तर का पता लगाना काफी कठिन होता है परन्तु हमारे 
प्रक्रिया नियमों में इस विषय पर कुछ उपयोगी उपबन्ध 
रखे गये हूँ । हम यह नहीं कहते कि उनमें और आगे कोई 
सुधार नहीं हो सकता । हमने कार्यपालिका अबवा प्रश्ा- 
सन का विरोव नहीं किया है वल्कि संसद्‌ द्वारा नियुक्त 
की गई एक उत्तरदायी निकाय के रूप में दलगत विचारों 
को छो इ कर स्वतस्त्र और तठस्य रूप से अधीनस्थ विधान 
की छातवीन की है, जिससे जनता के हित सुरक्षत रहें 
और जहां तक सम्भव हो प्राधिकार का दुरुपयोग न हो 
और संसद्‌ की प्रभुता प्र भी कोई आधात न पहुंचे । 


प्रथम संसद द्वारा उदात्त परम्पराओं की स्थापना 


शी व० बा० गांत्री, संसद्‌ सदस्य 


हमारे देश के और अन्य कई देशों के अनू भवी पर्य- 
वेक्षकों का, जिन्होंने प्रथम संसद को कार्य करने देखा हूँ 
और इसके कार्य संचालन का अध्ययन किया है, कहना हैं 
कि यह संसद्‌ कई प्रकार से प्रशंसनीय है । 


इस वारे में उन सव का एक मत है कि यह संसद्‌ 
राष्ट्रीय महत्व के विपयों पर इस ढंग से कार्यवाही करती 
और विधान बनाती हैं जैसे कि उसका निर्माण हुए साढ़े 
चार वर्ष नहीं बल्कि कई वर्ष हो चुके है । 


इस संसद्‌ द्वारा किये गये विधान कार्यो की तुलना 
संसार की किसी भी अन्य संसद्‌ के कार्यो से की जा सकती 
है । तेरहवें सत्र में किये गये कार्य की मात्रा और उसके 
एंतिहासिक और सामान्य महत्व को देखते हुए प्रेस और 
अन्य लोगों ने इस सत्र को इस संसद्‌ का एक महान्‌ सत्र 
घोषित किया । 


इसी सत्र में राज्य पुनर्गठन विधेयक और संवि- 
धान (नवां संशोवन) विधेयक पारित करके भारत का 
तया मानचित्र तैयार करने का महान्‌ कार्य सम्पन्न हुआ । 
यह ठीक है कि उसमें काफी समय तक संघर्ष चलता रहा, 
जिसमें सभी दलों ने हर प्रकार के मत व्यक्त किये । परन्तु 
यह कोई अप्रत्याशित वात न थी । 


विरोधी दल के एक नेता श्री फ्रेंक एन्चनी ने इस 
सत्र के बारे में जो कुछ कहा उसे कोई भी व्यवित दुहराये 
विना नहीं रह सकता उन्होंने कहा यह एक रोमांचकारी 
महत्वपूर्ण और वास्तव में ऐतिहासिक सत्र था”। 
शुभारंभ 

हर एक संसद्‌ में दल और गूट होते हे । यह दल 
और गुट इस प्रकार कार्य करते हूँ कि उनमें एक वहुसंख्यक 
दल अथवा सरकारी दल होता है और एक विरोधी दल 


होता है । दोनों दल अर्थात्‌ वहुसंखयक दल और 
विरोबी दल अलग-अलग कई दलों और गुटों में मिला 
कर वनाये जा सकते हे । विरोधी दल का काम साधारणत: 
आलोचना और वहुसंख्यक दल के प्रस्तावों का विरोध 
करना होता हू । सभी संसदों में ऐसा ही होता हैं और 
होना भी यही चाहिये । 


कुछ एक संसदों में ऐसा होता है--झौर वह भी 
उन संसदों में जहां काफी समय से लोकतत्त्रवादी ढंग से 
कार्य हो रहा हो--कि वहुसंख्यक दल और विरोधी दल 
अपनी दलगत भावनाओं को छोड़ कर राष्ट्रहित और 
वेदेशिक नीति के लिये एकमत होकर कार्य करते है । 


यह देख कर बड़ा सन्तोष होता है कि भारत की 
प्रथम संसद्‌ के दलों ने कई अवसरों पर अपनी दलगत 
भावनाझ्रों को दवा कर संसदीय प्रक्रिया, वैदेशिक मामलों 
के बारे में इस देश की नीति और संविधान के संशोधनों 
के प्रघ] पर विचार किया है । 


इस देश में लोकतन्त्र के भविष्य और प्रत्येक नाग- 
रिक की स्वाघीनता के वनाये रखने के लिये यह एक बड़ा 
शुभ लक्षण जान पड़ता है कि हमारी संसद्‌ में केवल एक ही 
नहीं, वल्कि सभी दल देश के संविधान का आदर करते हैं 
ओर इसका प्रमाण हमें संविधान का संशोधन करने वाले 
विधेयकों के वाद-विवादों से मिलता है । 


चिनोद का अस्तित्व 


संसदीय कार्य बड़ा गम्भीर काये होता है परन्तु सभा 
में विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तियों के होने के कारण ऐसे 
अवसर कम नहीं होते जवकि भाषणों में निद्वेंपष विनोद 
की वातें कही जायें | अधिकतर प्रइनकाल में ऐसे कई 
मज़ाक किये जाते है जिन से सभी लोग आनन्द उठाते हें. 





लेखक और फ्री प्रेस जर्नल के 
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प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्न॑य 


सभी दलों में योग्य सदस्य हैं | ऐसे भी व्यवित हें जिन्होंने 
विधि शास्त्र, विज्ञास, संवैधानिक प्रक्रिया, राजनीति शास्त्र, 
अर्थशास्त्र, कृषि, समाज-कल्याण जैसे सभी विषयों में 
ख्याति प्राप्त की है जिनमें देश की संसद्‌ की अभिरुचि हो 
सकती हैं। 


अन्य देशों में संसदीय वाद-विवाद में जोरदार 
भाषण देने की प्रथा लगभग समाप्त हो चुकी है परल्तु 
हमारी संसद्‌ में श्रव भी दो या तीन ऐसे सदस्य है जो 
जोरदार भाषण देकर सभा को प्रभावित करना पसन्द 
करते हैं । परन्तु अधिकतर भाषणों में केवल काम की 
और प्रभावित करने वाली बात कही जाती हे और भाषा 
की सुन्दरता के बजाय तक॑ पर अधिक ज़ोर दिया 
जाता है। कुछ एक सदस्यों के भाषण सुन कर बड़ी प्रसन्नता 
होती है । अंग्रेजी और हिन्दी, दोनों भाषायें बोली जाती हैं 
झर एक दो सदस्यों का अंग्रेजी भापा का उच्चारण 
बिल्कुल आक्सफोड्ड का सा है । 


जिस प्रकार केवल एक अच्छा इंजन अथवा हवाई 
जहाज़ पभाप्त कर लेना ही पर्याप्त नहीं होता । उसके लिये 
एक योग्य चालक की भी आवश्यकता होती है। 
उसी प्रकार सभा के लिये एक अच्छा अध्यक्ष होना भी 
श्रावश्यक होता है। अध्यक्षों के बारे में इस संसद्‌ का भाग्य 
बड़ा अच्छा रहा है । संसद्‌ फे प्रथम अ्रध्यक्ष स्वर्गीय ग० 
चा० मावलंकर को अद्भुत योग्यता को केवल इसी देश 
के ही नहीं, भ्रपितु अन्य कई देशों के अनुभवी संसदवेत्ता 
भी स्वीकार करते हैं । 


हमारे वर्तमान अध्यक्ष श्री म० अ० अय्यंगार 
एक अनुभवी संसदवेत्ता हैँ, जिन्हें संसदीय प्रक्रिया के बारे 
में अपार ज्ञान तथा अनुभव प्राप्त है। इसके अतिरिक्त 
उनकी विनोदशीलता प्रशंसनीय है। इन दो विख्यात 
पुरुषों ने अध्यक्ष बन कर महान परम्परायें स्थापित की 
हैं, जिनसे एक ऐसी संसद्‌ ठीक ढंग में काम चला सकेगी, 
जिसमें वहुसंस्यक और विरोधी दोनों दलों को उपयुक्त 
परित्राण मिलेगा और किसी दल के साथ पक्षपात नहीं 
होगा । 


महिला सदस्य 


लगभग २० महिला सदस्यों ने इस संसद के कार्य में 
भ्रपना उपयूक्त स्थान बना लिया है। न केवल जब सभा 


श्प 


में सामाजिक समस्याओं पर विचार हो रहा होता है, वल्कि 
राजनैतिक और झाथिक मामलों पर वाद-विवाद के दौरान 
में भी महिला सदस्यों के भाषण सुनने में आते हैं। ये 
महिलायें बहुत श्रच्छी तरह से अपने कत्तंव्यों का पालन 
कर सकती हैं और संसार की किसी भी संसद्‌ में रखे जाने 
पर वे उसका सम्माव बढ़ा सकती हैं । 


झौर सत बातों के अतिरिक्त में सब से अधिक 
महत्व इप वात को देता हूं जिसने इस संसद्‌ को एक 
महान सपद्‌ बना दिया है, वह यह हैं कि बहुत गरमा 
गरमी के समय भी जबकि एक दल दूसरे दल की नीति 
की कड़ी शब्दों में झालोचना करता है उस समय भी 
सदस्यगण बड़ी सहनज्ञीलता और सहिष्णुता से काम 
लेते हैं। में रामझता हूं कि हमारी संसद्‌ की यह प्रवृत्ति 
भारतीयों की परम्परा और स्वभाव पर आधारित है 
इसलिये यह ऐसी ही वनी रहेगी 


बहुसंख्यक दल और विरोधी दल के सदस्यों 
में ऐसे मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध देख कर विदेशों से आये संसद- 
वेत्ताओं को भी वड़ा भझाइचयें होता है। वाद-विवाद 
समाप्त होने पर भवन से मिकलने के पश्चात्‌ विभिन्न 
दलों के सदस्यों में कोई मतमुटाव अथवा द्वेप आदि का 
कोई चिन्ह दिखाई नहीं पड़ता । प्रत्येक दल में यह गुण हैं 
कि वह हर एक की योग्यता को पहचानता है । 


संसद्‌ में किसी विधेयक पर विचार करते समय 
विभिन्न दल एक दूसरे पर शआक्षेप करते हैं परन्तु विधेयक 
प्र चर्चा करने के वाद वे जिस शांतिपूर्ण ढंग से विचार- 
विनिमय और निर्णय दरते हैं, उसका वर्णन शब्दों में नहीं 
किया जा सकता । वह केवल अनुभव करने की चीज़ है । 
बहुत से लोगों का कहता डै कि एक ही व्यक्त के व्यक्तित्व - 
के कारण यह होता है और वह हमारे प्रधान मंत्री है । 


आइचर्षजाकऊ व्यक्तित्व 


मैंने सभा में सभी दलों के वाद-विवाद गर्मा गर्मी और 
एक दूसरे पर किये जाने वाले कटाक्ष सुने हैं। और मेंने यह्‌ 
भी देखा है कि प्रधान मंत्री द्वारा अन्तर्वाधा उपस्थित 
करते ही सारे वातावरण में एक गम्भीरता सी छा जाती 
हैं। वह घटनाओं का रुख ही नहीं, बल्कि सभी दलों के 
सदस्यों के मन को भी बदल देते हैं । 


प्रथम संसद्‌ द्वारा उदात्त परम्पराओं कौ स्थापना 


सभा में प्रधान मंत्री का प्रभाव अद्वितीय है । संसार 
की संसदों में वहुत कम ऐसे लोग होंगे जिन्हें सभा के हर 
पक्ष से इतनी प्रशंसा प्राप्त हुई हो । 


आशा है कि सभा के ये गुण और परम्परायें कई 
प्रधान मंत्रियों के समय तक बनी रहेंगी । अन्य देद्ों में 
जनसंख्या में श्रधिक एकरूपता है जबकि भारत में एक 
दूसरे के प्रति घोर विपमदा है और अनेक विषयों में तो 


उनका परस्पर अन्तर चरम सीमा तक पहुंच गया है । 
जब हम संसद्‌ सदस्यों की विद्वत्ता, उनकी सफलताओं और 
उनके सेवा भाव को देखते हैं (जब हम देखते हैं कि 
विज्ञन के क्षेत्र में अन्तर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त स्वर्गीय 
डा० मेघनाद साहा जैसे व्यक्ति ने केवल सेवा भाव से 
एक छोटे से नगर में रह कर लोगों की किस प्रकार सेवा 
की ) तो झ्राइचर्य होता हैँ कि इस महान संसद्‌ में देश के 
सभा स्तर के लोगों का प्रतिविम्ब दिखाई देता है । 


कार्यपालिका, विधान मण्डल और न्यायपालिका के परस्परपम्वन्ध 


पी० एस० सभश्र, संसद्‌ सदस्य 


काफी विचार करने के पश्चात्‌ संविधान सभा ने 
यह निर्णय किया कि हमारो जनता के लिये संसदीय 
कार्यपालिका उपयुक्त होगी। साधारण भाषा में इसे 
यह कहना चाहिये कि हमारे देश का प्रशासन चलाने 
वाली कार्यपालिका का चुनाव विधानमंडल में से किया 
जाये भर वह तब तक पद सम्भाले जब तक कि विधान 
मंडल का उसमें विश्वास है। यह ब्िटिश कार्यवालिका 
की तरह है जिसे हाउस आफ कामन्‍्स में वहुसंस्थक दल 
की समिति कहा जा सकता है । सौसाग्यवश हमारे देश 
की कार्यपालिका बड़ी दृढ़ सिद्ध हुई हैं। इसका कारण 
यह है कि गत निर्वाचन में सत्तारूढ़ हुये कांग्रेस दल की 
संख्या हाउस आफ़ दी पीपल में काफी अधिक है। 
संसदीय प्रणाली पर आधारित सरकार विधान मंडल 
फे सेवक के रूप में कार्य नहीं करती । उसका काम नेता 
का चुनाव करना होता है जो कि वह अपने दल के दृष्ठि- 
कोण पर विभिन्न प्रकार से विस्तार करने के पश्चात्‌ 
करती है। कार्यपालिका का चुनाव प्रधान मंत्री करता है 
क्योंकि उसकी मंत्रणानुसार राष्ट्रपति विभिन्न मंत्रियों 
झौर उपमंत्रियों को नियुक्त करता है जो देश की कार्य- 
पालिका बनाते हैं । प्रधान मंत्री समय समय पर अपने 
मंत्रिमंडल का पुनर्गठन कर सकता है और इस प्रयोजन 
के लिये वह मंत्रियों से अपने त्याग पत्र देने के लिये कह 
सकता है । एक उत्तरदायी सरकार में प्रधान मंत्री का 
बड़ा महत्व होता है । वही अपने सहकारियों का चुनाव 
करता है जो कि उस समय तक पदस्थ रहते हैं जब तक 
प्रधान मंत्री का उनमें विश्वास होता है। 


हमारे संविधान में संध भर राज्य सरकारों के 
लिये मंत्रिमंडल पद्धति को ही ग्रहण किया गया है। जैसा 
कि सभी जानते हैं हमारे राज्यों में मुख्य मंत्री ही सरकार 
का प्रमुख होता है। अपने सहकारियों के बारे में उसे भी 
लगभग वही शक्तियां प्राप्त होती हैं जो कि संघ के प्रधान 
मंत्री को । 
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संसदीय लोकतस्त्र की प्रणाली में यह गुण होता 
हैं कि इससे विधान मंडल और कार्यपालिका में जो कि 
शासन के दो अंग हैं, समन्वय बना रहता है। अमरीका 
में, जहां राष्ट्रपति पद्धति है, शासन की प्रत्येक शाखा, 
अर्थात्‌, राष्ट्रपति, कांग्रेस और न्यायपालिका, पूर्णतः 
एक दूसरे के हस्तक्षेप से स्वतंत्र होते हैं । मंत्रिमंडल के 
सदस्य विधान मंडलों में से वहीं चुने जाते, बल्कि वे 
कांग्रेस के सदस्य नहीं रह सकते और यदि किसी को मंत्रि- 
मंडल में रख लिया जाये तो उसे कांग्रेस से त्यागयत्र देना 
पड़ता है। जब तक राष्ट्रपति चाहता है, वे पदस्थ रहते 
हैं। यद्यपि उन्हें राष्ट्रपति के सहकारी माना जाता है 
परन्तु संवैधानिक दृष्टि से वे राष्ट्रपति के मंत्रणाकार 
होते हैं। उनकी मंत्रणा को महत्व देना या न देना केवल 
राष्ट्रपति पर विर्भर करता हैं । इस पद्धति को सफल 
बनाने के लिये राष्ट्रपति को कुछ अ्रधिकार दिये गये हैं 
जिनमें कांग्रेस का कोई दखल नहीं है । यह पद्धति नियंत्रण 
और संतुलन पर आधारित हैं और वस्तुतः इसे चलावा 
काफी कठित है । अमरीकी जनता के लिये यह पद्धति 
ठीक है क्योंकि वे इसका काफी सम्मान करने लगे हैं । 
वे इसे पसन्द करते हें और सभी लोग यह जानते हैं कि 
सीनेट और प्रतिनिधि सभा” की समितियों विशेषकर 
सीनेट की समितियों के सभापति बड़े प्रभावशाली व्यक्ति 
होते हैं । कार्ययालिका इन सभापतियों की सहायता से 
कांग्रेस में विधान प्रस्तुत करती है और कांग्रेस में प्रशासन 
की झोर से प्रवर्तित विधान-अस्तावों का समर्थन करने 
के लिये मंत्रिगयण इन समितियों के सामने उपस्थित होते 
हैं। कमी कभी ऐसा हुआ है कि कांग्रेस में अपेक्षित बहुमत 
न होने के कारण राष्ट्रपति अपना कार्यक्रम पूरा नहीं कर 
सके, परन्तु प्रशासव की ओर से प्रस्तुत किये गये किसी 
विधान के पारित न होते से राष्ट्रपति अथवा विधान 
प्रस्तुत करने वाले विभाग के भारसाघक मंत्री को त्याग 
पत्र नहीं देना होता है। 
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कार्यपालिका, विधान मंडल और न्यायपालिका के परस्पर सम्बन्ध 


एकात्मक संविधान के अन्तर्गत जो श्रधिकतर लिखा 
हुआ नहीं होता जैसा कि ब्रिटिश संविधान है और जिसका 
संशोधन एक साधारण घविधान की तरह किया जा सकता 
है, न्यायालयों में इस प्रइन पर चर्चा नहीं की जा सकती 


कि कौन सा विपय विधान मंडल के क्षेत्राधिकार से , 


वाहर है। हमारे देश के संविधान को अन्य कोई उपयुक्त 
दाव्द न होने पर अर्द्धं-संघीय कहा जा सकता है । प्रभुता 
को केन्द्र और गणतन्त्र के राज्यों में बांट दिया गया है । 
कुछ ऐसे विपय हैं जिनके बारे में केवल संसद्‌ विधान 
बना सकती है । कुछ एक विपय सर्वथा राज्य विधान 
मंडलों के क्षेत्राधिकार में हैं और कुछ विपयों पर संसदु 
शरीर राज्य विधान मंडल दोनों ही विधान वना सकते 
हैं। संघ सरकार और राज्य सरकारों की कार्यपालिका 
दक्ति ठीक उनकी विधायिनी शक्ति के समान है । 
इसलिये प्रायः ये प्रश्न उत्तन्न होते हैं कि संघ अ्रथवा 
राज्य विधान मंडल से अमुक अधिनियम पारित करने में 
अपने क्षेत्राधिकार का अ्रतिक्रमण तो नहीं किया। प्रश्ना- 
घीन विधान द्वारा प्रभावित किसी व्यवित द्वारा यदि 
किसी विज्येप मामले में यह्‌ प्रशनत उठाया जाता है तो 
हमारे न्यायालयों में, जिनका प्रमुख उच्चतम-न्यायालय 
है, किसी विधि की मान्यता का परीक्षण किया जा सकता 
हैं, उच्चतम न्यायालय द्वारा किसी विधि का निर्वंचन 
देश के सभी न्यायालयों के लिये वाव्य होता है और उसे 
लागू करने में कार्यपालिका शासन को सहायता देनी 
पड़ती है । 


विधायिनी सूचियों के संबंध में हमारे विधान 
मंडलों की प्रभुता न केवल संविधान के उपवबन्धों हारा 
ही सीमित हैँ बल्कि विधान बनाते समय उन्हें आधार- 
भूत अधिकारों का भी विशेष ध्यान रखना होता है जिसकी 
उपेक्षा वे नहीं कर सकते । वे अधिकार ऐसे नहीं हैं कि 
उनमें कोई परिवर्तन न किया जा सकता हो । संविधान में 
उपवन्धित रीति के अनुसार संसद्‌ उनमें रूपभेद, संशोधन 
अ्रयथवा निराकरण कर सकती है। वे इस प्रकार के अ्लंघ- 
नीय अथवा सम्पूर्ण अधिकार नहीं हैं कि उनमें विधान- 
मंडल कोई कमी न कर सकें। शांति, सदाचार, शिष्टता, 
देश की सुरक्षा के हित में और अन्य ऐसे आधारों पर 
उचित प्रतिवन्ध लगाये जा सकते हैँ । यदि किसी विधान 
अथवा कार्यपालिका ग्रादेश द्वारा प्रभावित कोई व्यक्ति 
यह मुकदमा करता हैं कि इससे इन अधिकारों का 


उल्लंघन होता है तो न्यायालय को ही इस वात का निर्णय 
करना होता हैं कि जिस विधान अथवा कार्यपालिका 
आदेश पर आपत्ति की गई है वह औचित्य की कसौटी 
पर पूरा उत्तरता है या नहीं । न्यायालय यह पूर्त धारणा 
लेकर कार्यवाही आरम्भ करते हैं कि विधान मंडल द्वारा 
पारित किये गये अधिनियम मान्य हैं । परन्तु किसी 
उपयुक्त मामले में वे यह निर्णय करने के उत्तरदायित्व 
से नहीं बच सकते कि लगाया गया प्रतिबन्ध उचित है 
या नहीं । यद्यपि, राज्य के निदेशक तत्व पर वाद-विवाद 
नहीं होगा, तथापि उस श्रेष्ठ भाषा में जिन सिद्धांतों का 
वर्णन किया गया है उन्हीं पर हमारा कल्याणकारी राज्य 
आधारित है और यह निर्णय करते समय कि विधि 
उचित है या नहीं न्यायालय इन निदेशक तत्वों से प्रेरणा 
प्राप्त कर सकते हैं । यद्यपि हमारे संविधान के किसी 
खंड में इसका कोई निश्चित तरीका नहीं बताया गया 
है, तथापि हम इसके मूल अभिप्राय की उपेक्षा नहीं कर 
सकते । क्योंकि प्रायः यह घोषणा करते समय कि अ्रमुक 
निर्णय करने के लिये निर्घारित की गई प्रक्रिया ठोक थी 
या नहीं, उन्हें यह विचार करना पड़ता हैं कि १न साधा- 
रण न्याय के सिद्धांत की उपेक्षा की गई थी या नहीं । 


हमारे उच्च न्यायालयों को संविधान के अनुच्छेद 
३२, २२६, २२७ और २२८ में जो विशिष्ट शक्तियां 
प्रदात की गई हैं उनसे यह स्पष्ट हैं कि उन्हें यह सुनि- 
श्वचित करने की काफी शक्तियां प्राप्त हें कि संविधान 
द्वारा स्थापित विधानमंडल और कार्यपालिका अपने 
क्षेत्राधिकार से वाहर न जाये । इस लिये हमारे संविधान 
के निर्माताओं ने उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय 
की स्वतंत्रता को अधिक महत्व दिया । संविधान के 
अनुसार हमारे न्यायालय ही हमारी विधियों का निर्वचन 
करते हैं। यह उन्हीं को देखना होता है कि समता संबंधी 
खंड इस प्रकार लागू किये जायें कि उससे भेदभाव पैदा 
ने हो । विधि बनाने का कार्य विधान मंडलों तक ही 
सीमित है परन्तु कई वार न्यायालय विधियों का निर्वेचन 
करके उनके अभिप्राय में ऐसा परिवर्तन कर देते हैं जो 
कभी विधान मंडल के ख्याल में भी नहीं झ्राया होता । 
ऐसी परिस्थितियों में अन्त में विधानमंडल ही इस वात 
का निर्णय करता है कि भविष्य में उसी निर्वंचन के 
अनुसार कार्यवाही की जाये या नहीं । विधान मंडल 
चाहे अपने क्षेत्र में सर्व प्रभुत्व सम्पन्त हैं, फिर भी उनको 
तुलना ब्निटिश संसद्‌ के साथ नहीं की जा सकती, क्योंकि 


प्रथम सैंसद्‌ : स्मृतिभ्रथ 


न्यायालय हमारी विधियों का निर्वेचन करते हैं और 
लिखित संविधाव होने के कारण उन्हें संविधान के उप- 
बच्चों के भ्रनुसार कार्य करना पड़ता है। स्वयं संविधान 
द्वारा बताये गये ढंग से संसद्‌ संविधान में परिवर्तत कर 
सकती है । 


भ्रतः हमारे संविधान की मुख्य सुख्य बातें संसदीय 
लोकतंत्र, मूल भूत अधिकार और विधि विहित हैं । 
इसकी रचना करते समय हमने प्रत्येक व्यक्ति ग्रौ” 
उस समुदाय को महत्व दिया हैं जिससे उस व्यक्ति को 
अलग नहीं किया जा सकता । 


प्रथम संस : स्मुतिग्रंथ 


कुछ पदिचमी देशों ने काग्मीर को भारत में शामिल 
होने से रोकने के लिये संयुक्त राष्ट्र रांप में जो चालें 
चलीं उनके खिलाफ भारत ने जो दृष्टिकोण प्रपनाया 
हमने उसका भी पूरा समर्थन किया । 


राज्य पुर्वंगठन 

साम्यवादी सदस्यों को इस वात की भी बड़े 
प्रसता है कि उन्होंने संसद्‌ में सरकार की जिन नीतियों 
की आलोचना की उसका अनुकूल प्रभाव पड़ा गौर कुछ 
हुद तक उन नीतियों को बदलने में सहायता की । 


में यहां एक संकल्प का उदाहरण देता हूं जो हम 
ने ७ जुलाई, १६५२ को प्रस्तुत किया श्रीर जिसमें 
हमने प्रांतों को भाषा के आधार पर पुनर्गंठित करने की 
मांग की। उस समय सत्तारूढ़ दल ने इसका घोर विरोस 
किया। प्रस्ताव भ्रस्वीकृत हो गया था। और जैसाकि 
प्रत्येक व्यक्ति जानता हैँ सरकार को पांच वर्ष के अन्दर 
हमारा सुझाव स्वीकार करना पड़ा और एक उच्च स्तर 
का राज्य पुनगेंठन श्रायोग नियुक्त करना पड़ा और 
बम्बई के द्विभापी राज्य के अतिरिक्त शप राभी राज्य 
मुख्यतः भाषा के आधार पर एनर्गठित किये गये हैं । यह 
परिवर्तन क्यों हुआ ? मुझें विश्वास है कि साम्यवादी 
सदस्य १६५२ में वास्तव में जनता की इच्छा प्रकट कर 
रहे थे । 


बाथिक्न दीति 


हमारी अर्थ व्यवस्था पर विदेश/ पूंजी श्रौर समस्त 
एकाधिकारों ने जो दबाव डाल रखा हैँ उसका साम्य- 
बादी सदस्यों ने संसद्‌ में विरोध किया । हमने श्राथिक 
योजनाओं में सुधार करने, भारी उद्योगों को अधिक 
महत्व देते और जनता का सहयोग प्राप्त करने के अ्र्थो- 
पाय ढुंढने के बारे में श्रनुरोध किया ! 


हम बेकारी को दूर करने के लिये कोई ठोस नीति 
चाहते हैं । अगस्त १६५३ में हमने जो संकल्प प्रस्तुत 
किया उस पर संसद्‌ के दो सत्रों में चर्चा की गई और 
सरकार ने उसमें कुछ संशोधन करके उसे द्वितीय पंच 
वर्षीय योजना के निदेश के रूप में स्वीकार कर लिया। 


अपने उत्पादन का उचित मूल्य प्राप्त करने का 
कृषक को जो अधिकार है, उसके लिये हम भी लड़े । हमने 
श्रमिकों की मजूरी, उनकी काये करने की अवस्था में 
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गुधार करते, भविष्य तिभियोर साशानिक सुरणा के 
उपायों की छागरसां करते का प्रात किया ; हमने 
मसध्यावा के कमसारियों को, चाट थे सरहारी भेया में 
थे था वेतें श्रवसा सीमा या सब्यावन धसना किसी भी 
ब्यवंगाय में थे उन अधिकार दियाने को प्रगल शिया | 


हम साहते थे कि करारोब्श की प्रयाशी समान 
ही और उसका गुगब भार उठों शोगीं पर रहें झिनमें 
भुगतान करने की सागरय | हमसे सरतगर की सनाया 
कि किसे प्रहार बीगा और ये की, कीयला भोर साथ दोनों 
भय राष्ट्रोयकरम करह सौर राज्य दपापार दारा योजना 
के लिये तने प्राल्न करने के साधने जड़ासे जा साहने हू । 
सरकार ने अंदनः दस सवोकार भी कर लिया | । 


अगसा कि पते ह छपविय दानया है संसद में विरोधी 
दल हे कारये में कई याधाये थाती ८ सर्योकि समा था 
निममों के म्नसार सभा के प्रत्यह कार्य मे गतासदे देय 
की प्रायगतानला दी जाती है। क्रतिनाश समय संरदारी 
गगर्ये में व्यतीत हो जाता है सोद विरोधी दस कैयड 
ग्रालौनना कर साया है प्यवा सरकारी प्ररताों ह 
बारे में सुसाव दें साझा है। गै>सरदागरी रा एसो मे 
विवेयोें तबां संकलयों में मिरोनी दस भपने प्रस्ताव 
प्रस्तुत कर सकता है परलु उदय तिग्रे समय बहुत कम 
दिना जाता है । उदाहरणतः ४० दिन में गैरसरफारी 
संदस्पों को अपने संकलय प्रस्तुत करने के लिये फेवल 
ढाई घंट दिये जाते हैं । फिर भी हम ने संकल्पों, विवेयकों 
और आदे-घंटे-की चर्चात्रों के द्वारा संदन भौर सरकार 
का ध्यान काई शाप्ट्रीय महत्व श्रौर लोक कत्याण 
॥ मामलों की झोर श्राकतित किया है । साम्यवादी 
सदस्यों ने संसद में जो संझल्प प्रस्तुत किये, उनमें से 
कुछ ये हैं :-- 


भाषा के झ्राघार पर राज्यों को 
पुत्र: बांटना ) 


७ जुलाई, १६५२ 


४ अप्रेल, १६५३ राष्ट्रीय सुरक्षा परियाण, जो 
कि कम वेतन पाने वाले 
कर्मचारियों को कामिक 
संघों से निकालने के प्रयोजन 
से उत्त पर दवाव डालने के 
लिये सरकार द्वारा प्रयुवत 
किये जा रहे थे । 


प्रंयम संसद्‌ में विरोधी दल 


वेकारी के बारे में संकल्प जिसमें 
यह सुझाव दिये गये कि 
बेरोजगारी की सहायता के 
लिये ५० करोड़ रुपये अलग 
रसे जायें और अनाज श्रोर 
कपड़े के मूल्यों में तुरन्त ३० 
प्रतिशत कमी की जाये । 


२४ नवम्बर, १६५३ 


“सत और वस्त्र उद्योगों 
के लिये प्रस्तावित वैज्ञानिकन 
ओझऔर शल्लमिकों के जीवघ 
स्तर पर इसके बुरे प्रभावों 
के सम्बन्ध में । 


२७ अगस्त, १६५४ 


२४ सितम्बर. १६५४ एक निश्चित ग्रवधि तक नौकरी 
के पददात सरकारी कर्म- 
चारियों की नौकरी सुरक्षित 
करने की अत्याभूति देने 
और रेलवे सेवायें (राष्ट्रीय 
सुरक्षा का परित्राण) नियम, 
१६५४ ओर ऐसे तन्‍्य 
उपवन्धों के निरसन के बारे 
में ! 

११मार्च, १६५५ , श्रमिक्रों के सामूहिक समझौते 

के अधिकार के बारे में जिसका 
कामिक संघ आन्दोलन ने 
वीड़ा उठाया था | 

१२ अगस्त, १९५५ क्वत्यावर्यक वस्तुओं में राज्य 

व्यापार के महत्व के बारे में । 


संविधान में उल्लिखित राज्य 
नीति के निदेशक तत्वों के 
परिपालन के बारे में जांच 
करने की आवश्यकता के 
बारे में । 


१७ श्रमस्त, १६५६, 


० ५ 
चाय उद्योग में विद्वेश्नी अंश 
के राष्ट्रीयकरण के बारे में । 


३० नवम्बर, १६५६ 
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साम्यवादी सदस्यों ने संसंद में निम्नलिखित 
विधेयक श्रधिनियमित कराने का प्रयत्न किया : 


भारतीय कामिक संघ (संशोधन) विधेयक जो 
प्रतिनिधि कामिक संघों को मान्यता देने की 
व्यवस्था करने के वारे में था । 


श्रमिक क्षतिपूर्ति (संशोषन) विधेयक जो श्रमिकों 
के भ्रपंग हो जाने पर क्षतिपृतति प्राप्त करने के 
अधिकार का स्पप्टीकरण करने के लिये था । 


मोटर गाड़ी (संशोधन) विवेयक 
विद्युत्‌ (संशोधन) विधेयक 
सिगार और बीड़ी श्रमिक विधेयक 


श्रन्त में में मतदाताओं झौर सामान्य जनता से अपने 
सम्बन्ध के बारे में कुछ शब्द कहना चाहता हूं । गत पांच 
वर्षो में प्रत्येक मास श्रपने संसदीय कार्यालय में हमें 
ओसतन १०० पत्र श्रीर ज्ञापन देश के विभिन्न भागों से 
प्राप्त होते रहे हैं, इस के अत्तिरिक्‍त प्रत्येक साम्यवादी 
संसद्‌ सदस्य को अपने निर्वाचन क्षेत्र से ही नहीं बल्कि 
देश के अन्य भागों से कई पत्र प्राप्त होते रहे हैं। 
स्वयं मुझे प्रत्येक मास १०० से अधिक पत्र श्रौर 
ज्ञापन मिलते रहे हैं। हम नियमित रूप से इन पत्रों 
के उत्तर देते है। पत्रों और ज्ञापनों में उल्लिखित 
मामलों के बारे में हम सम्वन्धित सरकारी विभागों को 
लिखते हैँ और प्राप्त हुए उत्तर सम्बन्धित व्यक्तियों 
अयवा संगठनों को भेज देते हैं । 


जनता से हमारा सम्पर्क केवल यहीं तक सीमित नहीं 
है भारत में जहां कहीं लोग संकट में होते हैं श्रथवा प्रपनी 
उचित शिकायतें दूर फरने के लिये संघर्ष कर रहे होते हैं 
अथवा अपनों उचित मांगें पूरी कराना चाहते हैं वहीं 
संसद्‌ सदस्य जते रहे हैं । हम समझते हैं कि जनता के 
प्रतिनिधि होने के नाते हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनकी 
सहायता करें और कठिनाई में हम उनका साथ 
दें । 

इस संक्षिप्त और अघूरी समीक्षा को समाप्त करने 
से पू् में लोक सभा सचिवालय के पदाधिकारियों और 
केमचारियों को उनकी कार्यकुशलता के लिये बधाई देना 
चाहता हूं और हमें उनको जो सहायता मिलती रही 
है, उसके लिये विरोधी दल को ओर से में उनको धन्यवाद 
देता हूं । 


विरोधी दल के महत्त्व को,पूरी तरह समझा नहीं गया 
क्री म० शि० गुरुपादस्वामी, संसदु-सदस्य 


मेंसे प्रायः लोगों को यह कहते सुना है कि संसद 
राष्ट्र का एक राजनैतिक क्लब है । संसद्‌ के सम्बन्ध में 
मैंने भर भी अनेक मजाक सुमे हैं । मेरे एक मित्र कहा 
करते थे कि “यदि आप एक बार संसद्‌ देख लें तो आप 
को सरकस देखने जाने की आवश्यकता नहीं है ।” 


एक दूतावास के एक भोज समारोह में मेंने एक 
महिला को यह कहते हुये सुना कि संसद्‌ श्रौर चिड़िया- 
घर तथा भ्रजायवधघर में एक विचित्र सा सादृश्य है । इस 
तरह की वातें अच्छे खसे मज़ाक हैं परन्तु ये बातें कुछ 
अनोखी या श्रसाधारण नही हैं । * 


पुराने जमाने में, उदाहरणार्थ, राजाधों भर 
रानियों और दार्शनिकों तथा पैगम्बरों के बारे में मजाक 
की बातें कही जाती थीं । स्त्रियों की डाह तथा उनके 
विचारों की अस्थिरता के बारे में पुराने जमाने में भी 
मजाक की वातें कही जाती थीं और अब भी कही जाती 
हैं। इस प्रकार इस संसार में एक तरह के काम में लगे लोग 
दूसरे कास में लगे लोगों की हंसी और मज़ाक उड़ाते ही 
हैं। अतः जब में संसद तथा संसदु सदस्यों के सम्बन्ध में 
हंसी मजाक सुनता हूं तो में उसे विनोद के रूप में समझ 
लेता हूं । 

मुझे विश्वास है कि जो लोग ऐसा विनोद करते हें 
ये केवल मजाक के लिए ही ऐसा कहते हैं उनका अन्य कोई 
प्रयोजन नहीं होता । संसद्‌ सदस्य होने के नाते हमें समाज 
में इस तरह की बातें करने वालों के प्रति भी सहिष्णुता 
बरतनी पड़ती हैं पर कभी कभी ऐसी हल्की बातें किसी 
छिसी के लिए भ्रपमानजनक सिद्ध हो सकती हैं । 


एक बार एक व्यापारी ने मुझ से कहा कि संसद तो 
केवल गप-शप लगाने की जगह है । उसने कहा कि संसद 
के सदस्य केवल बातें ही करते हैं ओर कुछ नहीं करते । 
मैंने उसको बताया कि लोकतन्‍त्र में तो बातों से ही सरकार 
घलती है । मतदाता संसद्‌-सदस्यों को इसी काम के लिए 
निर्वाचित करते हैं। संसदु-सदस्यों की बातों को अन्धावुन्ध 


शत 


नदी 


बकवास नहीं कहा जा सकता यद्यपि वाद-विवाद में कभी 
कभी विषय की सुसंगतता नष्ट हो जाती है । 


पर में सोचता हूं कि कोई भी व्यक्ति यह क्यों 
चाहता है कि हमेशा सुसंगत बात ही कही जाये ? यदि 
विषय से बिल्कुल सुसंगत बात ही कही जायेगी श्रौर केवल 
तथ्यों को भाषणों द्वारा प्रकट किया जायेगा तो वाद- 
विवाद बड़ा नीरस हो जायेगा । संसार के सबसे अच्छे 
वक्‍्ताशों ने भी अनेक अवसरों पर ऐसी बातें कही हैं जो 
विषय से संगत नहीं हैं । मनुष्य का जीवन भी संगत 
तथा असंगत दोनों का संयोग ही हैं । फिर भी, अ्रसंगत 
बातें हमेशा नहीं कही जानी चाहिएं वल्कि अपवाद रूप में 
ही कही जानी चाहिएं । 


इन पांच वर्षों में हमारे संसद्‌ सदस्यों ने प्रायः 
इसी सिद्धान्त का अनुसरण किया है । जिन श्रधिकांश 
सदस्यों ने जो कुछ भी कहा है उसे ठीक प्रकार ही कहा है । 


कुछ सदस्य इन पांच वर्षो में बोलने की तीज इच्छा 
को दबाये रखने में बहुत सफल हुए हैं । मेरा विचार हैं कि 
ये संसद्‌ सदस्य बहुत अ्रधिक सम्मान के पात्र हें, क्योंकि 
उन्होंने इतना गम्भीर रहने का स्वभाव बना लिया है । 
सरकार ने ऐसे लोगों का पर्याप्त रूप से मान किया है । 


उदाहरण के लिए, जब महत्वपूर्ण समितियां बनाई 
जाती हैं या विदेश को शिष्ठमण्डल भेजे जाते हैं तो उन 
संसद्‌ सदस्यों को, जिन्होंने शान्त रहने के नियम का पालन 
किया हो या जिन्होंने वाद-विवाद में भाग लेने की कभी 
चिन्ता न की हो, उनमें रखा जाता है--शायद यह इनाम 
उनको उनकी घोर निष्कियता के बदले में दिया जाता है । 


एक बार एक सदस्य ने सुझसे कहा कि ससंद 
के वाद-विवादों में भाषण कला का अभाव रहता है । 
उन्होंने कहा कि वाद-विवाद में दोक झोंक की बातें नहीं 
होतीं । यह सच है कि भाषण जोरदार शौर प्रभावशाली 
नहीं होते । अतः भाषण, इन बातों के न होने के कारण, 


विरोधी दल फे महत्व को परी तरह समझा नहीं कया 


ऐने नहीं होते कि उनसे ऊुछ निष्फर्ष निकाला जा सकता 
हो । भागण शधिक से अधिक तथ्यपूर्ण, विश्लेषणात्मक 
तथा पुराने तरीके के होते है । मुझे ग्लैठस्टन, डिजरायली 
झौर जान प्राइट का जमाना याद श्राता है । उन दिनों 
बड़े उच्चकोट के भाषण होते थे । जब ये महान्‌ व्यतितत 
प्रपनी गानदार प्रावाज में भावण देते थे तो सारी संगद्‌ में 
एक लहर सी दौड़ जातो थी । 


हंगलैण्ट में भी श्रव भाषण कवा नहीं रह गयी 
और बट़ां भी अब निर्जोव भाषण होते हैं । भारतीय संस- 
दीय इतिहास में टस पांच वर्षों में धारा प्रवाह भाषणों की 
संख्या उंगली पर गिनी जा सकती हैँ । काव्मीर, निवारक 
निरोध अधिनियम, धरणानियों का श्रागमन, गोग्ा, 
ध्रान्ध्र श्ौर त्रावनकोर कोचीन में राष्ट्रपति का शासन 
और राज्य पुनर्गठन विधेयक पर हुसे बाद-विवादों में हमें 
नापण कला के कुछ झानदार श्रवसर देखने को मिले । 
आगे झाने वाले समय में ऐसे अवसरों की संख्या श्रौर भी 
काम हो जायेगी । 


बष्प्क्ष हा ध्य'न 


ब्रव्यक्ष के बिना लोक-सभा का काम नहीं चल 
सकता । सभा के लिए उसका होना अनिवार्य है | वह 
संसद के भापणों का सदते बड़ा आलोचनात्मक निर्णायक 
होता है । सदस्यों को बोलने का अवसर प्राप्त करने के 
लिये शनत्यक्ष का ध्यान अयनी ओर श्राकरपित करना पढ़ता 
है जिसे अंग्रेजी में कंचिंग री श्राई ((६०॥7९ ॥९ 
८ए८) कहते हैं । पर ब्यवहारिक दृष्टि से ऐसा करना 
एक बहुत कठिन काम हैँ । मि० वाडविन ने एक बार कहा 
था अद्यक्ष का ध्यान आरकपित करना दुनिया की सबसे 
मुश्किल चीज हे । 


कोई भी रजस्थ इस बात के लिए सुनिश्चित नहीं 
हो सकता कि बह अध्यक्ष का ध्यान श्राकर्यित कर ही 
लेगा पर आ्राजकल अव्यक्ष का व्यान श्राकपित करने के 
स्थान पर चिट भेजने की प्रणाली दिनों दिन बढ़ती 
जा रही है | वहुवा सदस्य अध्यक्ष के कक्ष में जाकर उससे 
स्वयं वात करके अपने अ्रवसर को सुरक्षित कर लेते हैं । 
अ्रवमर ऐसा होता है कि विभिन्न राजनैतिक दलों के नेताओं 
को बोलने के लिये अधिक समय श्लीर अधिक झ्रवस र मिल 
जाते हैं । 


में सदस्पों को प्रायः यह कहते हुयें सुनता हूं फि 
कुछ तोग श्रनुचित ढंग से चर्चा के समय एकाधिकार कर 
लेते हैं । किसी भी विपय पर, किसी रामय श्र कुछ भी 
बोलने का श्रवसर पाने के लिए हमेशा लोगों को होड़ 
करनी पड़ती है । बुत से सदस्य ऐसे हैँ जो उन विपयों पर 
नहीं बोलते जिनका उन्हें श्रच्छा ज्ञान है बल्कि उन विध्र्रों 
पर बोली हैं जिनके बारे में उनको श्रवि+ ज्ञान नहीं 
होता । दस प्रकार याद-विवाद में जोश श्रौर जोर 
खत्म हो जाता है । 


जब वाद विवाद में कोई दिलचस्पी नहीं रहती तो 
सदस्य प्रायः सभा के बाहर जाकर किसी श्रन्य स्थान पर 
लाबी अववा सेन्‍्ट्रल हाल में--प्रपना समय व्यतीत करते 
हैं । प्राय: देखा जाता है कि सभा में जितने सदस्य होते हैँ 
उसकी अपेक्षा सेन्द्रल हाल में बहुत सारे सदस्य बातचीत 
में व्यस्त रहते हैं। कभी कमी मंत्री लोग भी जिन्हें सभा के 
कार्य में सदस्यों की अपेक्षा अधिक दिलचस्पी लेनी होती 
है, अ्रनुपस्थित रहते हैं 


इन पांच वर्षों में मैंने कई वार देखा हैं कि जब 
सदस्य मंत्रियों को सम्बोधित करके कुछ कहते हैँ तो उस 
समय मन्त्री श्रनुपस्थित रहते हें । श्रनेक श्रीचित्य प्रदन 
उठाये जाने झ्रौर अ्रध्यक्ष द्वारा कई बार चेतावनी दिये 
जाने के बावजूद समा की उपस्थिति के सम्बन्ध में मंत्रियों 
ने जिस अनुत्तरदायी ढंग से व्यवद्यार किया हैं वेसा अन्य 
किसी ने नहीं किया । जब मंत्री लोग स्वयं समा के कार्य 
में दिलचस्पी नहीं लेते तो श्रन्य लोग क्या दिलचस्पी ले 
सकते हैँ 


बधिक नंत्रा 


इस अ्रवधि में मैने यह भी देखा कि किस प्रकार 
मन्त्रियों की संख्या धीरे धीरे तीस से बढ़ कर पचास दो 
गयी श्रीर उन्होंने श्रध्यक्ष के दाहिनी ओर शौर सामने 
की तीन लाइनें घेर लीं । किसी ने इपे राजनीतिक बिदू- 
पकों का एक सुन्दर समुदाय कहा हैं । 


इन पांच वर्षों में संसद में यह देख कर मुझे बहुतत 
दुख हुआ कि भन्त्रियों के काम का स्तर बहुत गिर गया हैं 
जिसके अप्रत्यन्ष परिणामस्वस्त्प सभा का भी स्तर गिर 
गया । मन्धालय के मब्यम दर्जे के स्तर ने हमारे संसदीय 
जीवन को भी मध्यम दर्जे का बना दिया । 


प्रयम संसद्‌ 


में महसूस करता हूं कि इन पांच वर्षों में सरकारी 
दल ने विरोधी दल के महत्व को कभी भी स्वीकार नहीं 
किया । एक वार डिजरायली ने कहा था, “कोई भी 
सरकार अधिक समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती, यदि 
एक सुदृढ़ विरोधी दल न हो ।” विरोधी दल सरकार को 
समुचित स्तर पर बनाये रंखता है, गलतियों के बारे में 
उसे सावधान करता है, या ऐसी चीजों को करने के बारे में 
सावधान करता है जिसे जनता पसन्द नहीं करेगी । भ्रगर 
में यह कहूं कि विरोधी दल का कर्त्तव्य नयी चीज़ों के लिए 
प्रस्ताव करना, सरकार की गलतियों को प्रकाश में लाना, 
विरोध करना और उसे भ्रपदस्थ करने का प्रयत्त करना 
है तो शायद्‌ ठीक ही होगा । 


में यह नहीं कह सकता कि विरोधी दल अपने इस 
महत्वपूर्ण कार्य को पूरा करने में सफल हुआ हैं । हो सकता 
है कि ऐसा विरोधी दल के भ्रतुशासनहीन होने के कारण 
हुआ हो । उसमें तरह-तरह के विचारों के लोग होते हैं । 
प्रायः ऐसा देखा गया कि विरोधी दल के व्यक्तियों में 
स्वयं झ्रापस में इतनी फूट श्रौर श्रसहमति थी जितनी 
सरकार तथा विरोधी दल के बीच नहीं थी । इसके श्रति- 
रिक्त विरोधी दल में जो स्वतत्व् सदस्य थे वें अपनी नीति 
के सम्बन्ध में इतने ढीले ढाले थे कि कोई भी दल किसी भी 
मामले में उन पर निर्भर नहीं कर सकता था। ये 
स्वतन्त्र सदस्य श्रावश्यकता से अधिक स्वतन्त्र होने के 
कारण किसी के भी उपयोग के नहीं थे । 


: स्मृतिग्रंथ 


इस श्रवधि में हमें श्रनेफ महिला संसद सदष्यों के 
सम्पर्क में आने का श्रवसर मिला । ठीक ही कहा गया है 
कि ये महिला सदस्यायें संसद की शोभा बढ़ाती हैँ । कई 
वार महिला सदस्यों की मीठी श्रीर कोमल वाणी से बाद- 
विवाद में जीवन श्रा गया । वास्तव में यदि कोई महिला 
सदस्य न होती, तो संसद्‌ एक शुप्क तथा मीरस सभा 
रहती । 


सामान्य रूप से हम यह कह सकते हैं कि इस संसद 
नें इतिहास के सबसे अधिक संकटपुर्ण समय में बड़ी सफ- 
लता से काम किया है । गणतंत्रीय संविधान के श्राघधार पर 
निर्वाचित, स्वतन्त्र भारत की प्रथम संसद होने के नातें 
इस संसद्‌ के उत्तरदायित्व, और उसके हृत्य वास्तव में 
बहुत महत्वपूर्ण और प्रभावद्ञाली रहे हैं । उदाहरण के लिए 
उसे राष्ट्र के लिये दो बड़ी बड़ी पंचवर्षीय योजनायें 
चलानी पढ़ीं, अनेक नये तथा विद्यमान उद्योगों का 
राष्ट्रीकरण करना पड़ा, नई अवस्थाओं के अनुकूल 
बनाने के लिए न जाने कितने महत्वपूर्ण कानूनों में, जैसे 
क्रिमिनल प्रोसीज्योर कोड, कम्पनी कानून तथा प्रेस 
एक्ट, रूपभेद तथा परिवर्तन करना पड़ा शौर राज्य क्षेत्रों 
का पुनवितरण करके हमारे समाज के सामुदायिक स्वरूप 
को वदलना पड़ा । 

अतः अनेक त्रुटियों, गलतियों और भूलों के 
होते हुये भी, इस संसद द्वारा किये गये-काम को हमारी 
झाने वाली पीढ़ी “एक ऐतिहासिक काम मानेगी । 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संसदीय प्रक्रिया 


महुइ्चर नाथ कौल, सचिव, लोक-सभा 


स्वतन्त्रता के पश्चात्‌ संसदीय प्रक्रिया में बहुत 

प्रधिक प्रगति हुई है । केन्द्रीय विधान सभा वर्तमान संसद्‌ 

का एक अ्रविकसित प्रारम्भिक रूप: थी । यद्यपि उस समय 

भी सभी संसदीय प्रक्रियायें मौजूद थीं पर उनमें कोई 

सार नहीं था । गांधी जी ने अपने जीवन चरित्र में केन्द्रीय 

विधान सभा का उल्लेख निम्नलिखित शब्दों में किया है : 

“मैने अपने जीवन में केवल एक वार ही, श्रौर 

वह भी जब॒रौलट बिल पर वाद विवाद 

हो रहा था, भारत की विधान सभा की कार्यवाही 

फो देखा । शास्त्री जी ने एक आवेशपूर्ण भापण 

दिया जिसमें उन्होंने सरकार को एक चेतावनी दी । 

वायसराय उनके भाषण को मन मुग्ध होकर सुन 

रहे थे, उनकी आंखें शास्त्री जी पर टिकी हुई थीं 

भौर शास्त्री के मुंह से आवेशपूर्ण भाषण की धारा 

प्रवाहित हो रही थी । शास्त्री जी का भाषण 

इसना तथ्यपूर्ण तथा अनुभूतिमय था कि उस समय 

मुझे ऐसा लगा कि वायसराय उनके भाषण से 
श्रत्यधिक प्रभावित हुए थे । 


आ्राप उस व्यक्ति को जगा सकते हैं जो 
वास्तव में सोया हुआ हो, पर यदि वह व्यां /त 
केवल सोने का वहाना किये हुये हो तो उसे जगाने 
के लिए किया गया कोई भी प्रयत्त सफल नहीं 
होगा । विल्कुल ऐसी ही स्थिति सरकार की थी । 
सरकार तो केवल वैधानिक उपचार का दिखावा 
पूरा करना चाहत्ती थी । अपना निरणंय तो उसने 
पहले ही कर लिया था । अतः शास्त्री जी की 
चेतावनी का सरकार पर कोई प्रभाव नहीं 
हुआ ।” 


यह बात सभी लोग जानते, हैं कि पुरानी “केन्धीय 
विधान. सभा कोई प्रभुत्व सम्पन्न संस्था नहीं थी. ; भ्ौर 
उसके श्रधीनस्थ स्वरूप का सबसे अच्छा ज्ञान उस प्रक्रिया 
का अध्ययन करने से हो सकता है जो उसमें प्रचलित थी । 
पुरानी- केन्द्रीय विधान सभा- अपने कार्य-के- संचालन के 
लिए स्थायी आदेश (स्टैडिंग आर्डर) वना-सकती:थी-पर 


र्६ 


इन स्थायी आदेशों पर गवर्नर जनरल का अनुमोदन 
श्रावश्यक था । 


भारत के राज्य सचिव के अनुमोदन पर गवर्नर- 
जनरल द्वारा बनाये गये नियमों द्वारा स्थायी आदेशों को 
रह किया जा सकता था । इस प्रकार विधान सभा के 
प्रभुत्त पर एक मूलभूत रुकावट थी । किसी विधान 
सभा के प्रभुत्व की पहली विशेषता यह है कि विधान सभा 
को अपनी प्रक्रिया के सम्बन्ध में पूर्ण अधिकार हो और 
उस पर किसी बाहरी प्राधिकार का कोई अधिकार न 
हो । दोहरे नियन्त्रण के इस स्वरूप में केन्द्रीय विधान सभा 
को कई प्रकार के अपमान सहने पड़ते थे । केद्वीय विधान 
सभा का अध्यक्ष गवर्नर-जनरल की पूर्व अनुमति पर ही 
वेदेशिक कार्य, प्रतिरक्षा और संवार सम्बन्धी प्रदनों को 
स्वीकार कर सकता था । यदि किसी प्रइन का उत्तर 
देना असुविधाजनक होता था तो गवर्नर-जनरल शअ्रनुमति 
नहीं देता था । गवर्नर जनरल अध्यक्ष या सभा के श्रधि- 
कार को यह कह कर रद्द कर सकता था कि किसी संकल्प, 
प्रस्ताव या स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा लोकहित के विरुद्ध 
हैं या “गवनेंर जनरल-इन-कौंसिल” का उससे कोई 
सम्बन्ध नहीं है, श्रत: इस पर वाद-विवाद नहीं किया जा 
सकता । जब कभी अध्यक्ष विधान सभा के पीठासीन 
पदाधिकारी के किसी जन्म सिद्ध अ्रधिकार का दावा 
करता था, तो गवर्नर जनरल भ्रध्यक्ष द्वारा इस प्रकार के 
प्रधिकार को छीनने के लिये तुरन्त नियम बना देता था । 
इस सम्बन्ध में एक ज्वलन्त उदाहरण लोक सुरक्षा विधेयक 
पर श्रध्यक्ष पटेल का निर्णय है जबकि उन्होंने उससे 
सम्बन्धित प्रस्ताव को सभा के सामने पेश करने से इंकार 
कर दिया था | क्योंकि वह समझते थे कि विधेयक की 
विषयज्वस्तु न्‍्यायाधीन है श्ौर वह विधेयक पर वाद- 
विवाद को ठीक प्रकार से संचालित नहीं कर पायेंगे । 
तुरन्त ही गवर्नर जनरल ने इसका उत्तर एक नियम के 
रूप में दिया कि यदि कोई प्रस्ताव एक बार प्रस्तुत किया 
जा-चुका हो तो अध्यक्ष उस प्रस्ताव को मतदान के लिये 
पेश-करने से इनकार नहीं कर सकता |! प्रसन्नता की 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्रंथ 


वात है कि स्वतन्त्रता प्राप्त होने के बाद तुरन्त ही इस 
नियम को तथा अध्यक्ष के अधिकारों पर लगाये गये अन्य 
प्रतिवन्धों को, जिनमें से कुछ का उल्लेख ऊपर किया जा 
चुका है, नियमों में से निकाल दिया गया । 


समितियों फं; स्थिति 


सभा की ही भांति सभा की समितियां भी सरकार 
के नियन्त्रण में थीं। लोक लेखा समिति का सभापति 
वित्त मंत्री हुआ करता था और उसके सचिवालयीय 
कर्तव्यों का पालन वित्त मन्‍्त्रालय करता था । वित्त मंत्री 
समिति के सभापति की हैसियत से समिति में किसी ऐसे 
प्रइन को पूछने या किसी ऐसी आलोचना को करने पर 
रोक लगा सकता था जिससे सरकार की कोई कमजोरी 
प्रकट होती हो । सभापति अपने पदाधिकारियों को निदेश 
दे सकता था कि वें अपने प्रतिवेदन में किसी अनावश्यक 
सुझाव का उल्लेख न करें चाहे उस पर समिति सें चर्चा की 
अनुमति दी जा चुकी हो । संविधान के लागू होने पर जब 
थे प्रतिवन्ध हटा दिये गये और लोक लेखा समिति, जिस 
का सभापति एक गैर सरकारी सदस्य होने लगा और 
जिसका सचिवालय सभापति के द्वारा अध्यक्ष के प्रति 
उत्तरदायी हो गया, अध्यक्ष के नियन्त्रण में भ्रा गई, तो 
समिति ने अपने प्रथम प्रतिवेदन में निम्मलिखित बातों का 
उल्लेख किया :-- 


“भारत के संविधान के लागू होने के परि- 
णामस्वरूप समिति की संस्थिति में जो परिवर्तन 
हुये उनमें से सबसे अधिक महत्वपूर्ण एदः परिवर्तन 
यह हुआ हैं कि वह एक संसदीय समिति वन गयी 
है जिसका अपना सभापति अध्यक्ष के अ्रधीन 
होगा और जिसकी सहायता संसद्‌ सचिवालय के 
कर्मचारी करेंगे । इससे समिति अधिक स्वतन्त्र 
वातावरण में काम करने तथा बिना किसी प्रति- 

बन्ध के आलोचना करने के योग्य हो गयी है ।” 

स्यंत्न दिश्ञोय समितियों के स्थच्ना 

केद्रीय विधान सभा ने एक प्रावकलन समिति 
स्थायित करने के लिये कई वर्षों तक आन्दोलन 
किया । हर साल इस विपय पर चर्चा होती 
पर सरकार उन श्रावारों को छोड़कर, 
उसने सुद पेश किये थे, अन्य किसी श्राधार 
उसी संरचना के लिए राजी नहीं हुई। सभा 
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चाहती थी कि समिति स्वतन्त्र हो पर सरकार चाहती थी 
कि समिति पर कार्यपालिका का नियन्त्रण रहे ताकि उसे 
निर्धारित सीमा के भीतर रखा जा सके । संसद्‌ डा० जॉन 
मथाई (जो उस समय वित्त मन्त्री थे) की चतुरता तथा 
दृरदशिता के लिए उनकी आभारी रहेगी जिन्होंने संविधान 
के लागू होने के बाद, देश के मामलों में संसदु की प्रधानता 
को मान्यता दी श्रौर यह स्वीकार किया कि भ्रध्यक्ष 
का महत्वपूर्ण स्थान एक घुरी के समान हैं जिसके सहारे 
संसदीय लोकतस्त्र अधिक से अ्रधिक शक्तिशाली होता 
जायेगा । उन्होंने तुरन्त ही घोषणा कर दी कि बह लोक 
लेखा समिति की बैठकों का सभापतित्व नहीं करेंगे और 
इसे संगठित करने का काम अध्यक्ष पर छोड़ दिया कि वह 
जैसा ठीक समझे वैसा करें | वह इस बात के लिए भी 
राजी हो गये कि इस देश में अध्यक्ष के अबीन एक प्राक्क- 
लन समिति की स्थापना की जाये । उन्होंने प्रावकलन 
समिति के उद्घाटन में भाग लिया और निम्नलिखित 
विचार प्रकट किये :-- 


“इस प्राककलन समिति को में एक श्रर्थ व्यवस्था 
समिति समझता हूं जो लगातार अपना काम करेगी । 
पर इस प्रावकलन समिति और तदर्थ अर्थ व्यवस्था 
समिति में, जिसे हमने एक वर्ष से कुछ पहले नियुक्त 
किया था, कुछ और भी अन्तर हैं । वचत करने की दिशा में 
लगातार प्रयत्न करने के श्रलावा यह समिति सरकार के 
कहने पर नियुक्‍त की गयी थी । यह प्रावकलन समिति 
संसद्‌ द्वारा नियुक्त की गई है और अध्यक्ष के सामान्य 
निदेश के अवीन यह संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी होगी । 
अतः इस समिति पर जो उत्तरदायित्व है और इस समिति 
की उपयोगिता का जो क्षेत्र है वह बहुत महत्वपूर्ण है । 
में आपको यह वताना चाहता हूं कि इस सम्रिति का 
उत्तरदायित्व कितना बड़ा है | जहां तक इस समिति के 
भविष्य तथा संसद्‌ और सरकार को इससे होने वाले लाभ 
का सम्बन्ध है, यह इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि 
समिति अपने कार्य के लिए कौनसा मार्ग अपनाती है और 
वर्तमान वर्ष में काम करके कौन कौन सी प्रथायें स्थापित 
करती है । इसी पर यह बात निर्भर होगी कि संसद्‌ ने 
इस समिति को जो उत्तरदायित्व सौंपे हें उनको पूरा 
करने में उसे कितनी सफलता मिलेगी । 

मः ज्रः अर मै 


सरकार का कर्तव्य है कि वह समिति की सिफा- 
रिश्वों को यथाशक्ति अधिक से अधिक महत्व दे । सरकार 


स्वंतन्त्रता के परचांत संसदीय प्रक्रिया 


के दृष्टिकोण से इस समिति का प्रतिवेदन एक मापदण्ड 
होगा जिससे संसद्‌ सरकार द्वारा प्रस्तावित व्यय के 
झ्रौचित्य के बारे में निर्णय कर सकती है । श्रभी हमारे 
पास कोई वास्तविक मापदण्ड नहीं है । 


आय व्ययक प्रस्तुत करते समय उन्होंने कहा था : 


“प्राककलन समिति के काम की ओर में बहुत आ्राशा 
से देखता हूं क्योंकि सरकारी व्यय के तरीके पर इससे 
दो प्रकार से, बहुत ही लाभग्रद प्रभाव पड़ने जा रहा है । 
पहले में समझता हूं कि प्राक्कलत समिति द्वारा दिये गये 
सुझावों और की गयी आलोचना व्यय का वितियमन 
करने के मामले में सरकार का पथ प्रदर्शन करने के लिए 
बड़ी उपयोगी सिद्ध होगी । दूसरे, मुझे विश्वास है कि 
जब लोगों को पता लग जायेगा कि सरकार और सरकार 
के विभिन्न विभागों के व्यय का विस्तृत परीक्षण सभा द्वारा 
बनाई गयी एक स्वतन्त्र संस्था द्वारा किया जायेगा तो 
इससे सरकारी घन के अपव्यय को रोकथाम श्रवश्य 

होगी । 
हैः नं न ः 

यदि माननीय सदस्य कार्य के नियमों को देखेंगे 
तो उन्हें पता लगेगा कि प्रावकलन समिति को, चूंकि वह 
संसद्‌ को एक समिति है, माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा 
समय समय पर दिये गये निदेशों के अवीन काम करना 

होगा । यह समिति संसद्‌ के प्रति उत्तरदायी है । इसका 
प्रतिवेदन संसद्‌ के सामने पेश किया जाता हैँ जबकि 
स्थायी वित्त समिति सरकार द्वारा नियुक्त एक मंत्रणा 
समिति मात्र है । यदि आप दोनों समितियों की प्रतिष्ठा 
की तुलना करें तो में कहूंगा कि प्राककलन समिति की ही 
प्रतिष्ठा अधिक है ।” 

यह बात सिद्ध हो चुकी है कि वित्तीय समितियों ने 
बहुत ही लाभदायक काम किया है जिसकी प्रशंसा केवल 
संसद्‌ और देश के समाचार पत्रों ने ही नहीं की है वल्कि 
विदेशी आलोचकों तथा विशेषज्ञों ने भी की है | स्वतन्त्र 
वातावरण में समितियों ने अपने सामने आने वाले मामलों 
के सम्बन्ध में एक गम्भीर और वस्तुतिष्ठ दृष्टिकोण 
अपनाया है श्रौर उन्होंने अपने निजी तरीके से भारत में 
संसदीय लोकतनन्‍्त्र के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया है । 
इन समितियों ने यह सिद्ध कर दिया हैँ कि शासन व्यवस्था 
के सम्बन्ध में कुछ भी न जानने वाले साधारण व्यक्ति 
भी, यदि वे अपने कार्य में रुचि लें और परिश्रम करें, तथ्यों 


का अध्ययन करें तथा समस्याओं का हल ढूंढने में साधा- 

रण समझ से काम लें तो सरकार के काम का मूल्यांकन 

कर सकते हैं जो कि आज तक बड़ा जटिल कार्य हो गया है । 
42 भा न न 


१६४७ के पूर्व ऐसे उपाय वहुत कम थे जिनकी 
सहायता से सदस्य अ्विलम्बनीय लोक सहत्व के विपयों 
को चर्चा के लिए पेश कर सकते थे । भरत: उन्हें तत्सम्वन्धी 
एकमात्र नियम अर्थात्‌ स्थगन प्रस्ताव का ही सहारा लेना 
पड़ता था ? उन दिनों स्थगन प्रस्तावों को अविश्वास का 
प्रस्ताव नहीं समझा जाता था क्योंकि सरकार सभा के 
प्रति उत्तरदायी नहीं थी । अ्रतः केन्द्रीय विधान सभा में 
सभी प्रकार के मामलों को चर्चा के लिए स्थगन प्रस्ताव 
के रूप में पेश किया जाने लगा था । विधान सभा के 
अव्यक्ष को नियमों को व्याख्या संसदोय प्रयाओ्रों तथा 
परिपाटियों के आधार पर नहीं करनी पड़ती थी वल्कि 
विद्यमान परिस्थितियों के अनुसार करनी पड़ती थी । 
ऐसा अ्रक्तर होता था कि कोई सदस्य या दल किसी 
ऐसे विषय पर चर्चा करना चाहता था जो प्रत्यक्षत: 
आवश्यक और अविलम्बनीय हो और सभा में उसके 
सम्बन्ध में लोग अपनी शिकायतों का उल्लेख करना 
चाहते हों परन्तु प्रक्रिया सम्बन्धी कठिनाई यह थी कि 
स्थगन प्रस्ताव के अतावा अन्य किसी प्रकार भी ऐसे 
विषयों पर चर्चा की अनुमति नहीं दो जा सकती थी । 
अतः अध्यक्ष हमेशा स्वयन प्रस्ताव द्वारा चर्चा की अनुमति 
दे देता था । यह प्रथा इतनी पक्की हो गई कि जब संसद 
प्रभुत्व सम्पन्न हो गयी और सरकार संसद्‌ के प्रति उत्तर- 
दायी हो गई, तो भी सदस्यों को यह महसूस नहीं हुआ कि 
परिवतेन हो गया हैं और अ्रव स्थगन प्रस्ताव द्वारा मामलों 
को चर्चा के लिए पेश करवा उचित नहीं है । इसमें नियमों - 
का भी कुछ दोष था । उस समय नियमों में परिवर्तत कर 
के ऐसा कोई उपवेन्ध नहीं किया गया था जिससे कि ऐसे 
मामलों पर चर्चा करने के लिए अन्य सामान्य संसदीय 
अवसर मिल सके । अतः पीठासीन पदाधिकारी श्रौर 
सदस्यों के वीच एक खिंचाव पैदा हो गया--जो सदस्य 
किसी मामले पर चर्चा कराना चाहते थे वे स्थगन प्रस्ताव 
पेश करते थे और गअव्यक्ष इस प्रक्रिया का विरोध करता 
था क्योंकि उसका विचार था कि यह तरीका संसदोय 
प्रक्रिम के लिए हितकर नहीं है । अतः अध्यक्ष मावलंकर 
ने इस बात की व्यवस्था ठीक समय पर ही कर दी कि 
नयी व्यवस्था में स्थगन प्रस्तावों का क्या महत्व होगा। 


प्रंयम संसद्‌ : स्मृतिग्रंथ 


मीर लायक अली के मामले में उनका कथन यह 
था :--- 


इस बात की सबसे बड़ी परीक्षा यह है कि पया 
प्रस्तावित प्रदन अचानक पैदा हो गया है श्लौर उसके कारण 
एक ऐसी अविलम्बनीय अवस्था पैदा हो गई है कि सभा के 
लिये अन्य कार्य छोड़कर झावश्यक विषय की नियत समय 
पर चर्चा करना बहुत ज़रूरी हो गई हो । श्रविलम्बनीयता 
ऐसी होनी चाहिए कि उस मामले में वास्तव में कोई 
विलम्ब करने की गुंजाइश न हो श्रौर उस पर उसी दिन 
चर्चा की जाये जिस दिन उसकी सूचना दी गयी हो । 


साथ ही साथ उन्होंने ऐसी व्यवस्था भी की जिसके 


द्वारा सदस्य ऐसे मामले को अन्य तरीकों से भी चर्चा के 
लिये पेश कर सकें । 


आधे घण्टे की चर्चा 

इस सम्बन्ध में सबसे पहले आधे घंटे की चर्चा 
को चालू करने की व्यवस्था की गई । इसका क्षेत्र 
सीमित है ; इसके अनुसार ऐसे विपयों पर चर्चा की 
जा सकती है जिसके सम्बन्ध में किसी प्रदेन के दिये गये 
उत्तर से सदस्य संतुष्ट न हो । इससे सदस्य को यह अवसर 
पिलता है कि वह अपनी शिकायतों को पेश कर सके 
यदि वह किसी उत्तर से सन्तुष्ट न हो या उत्तर अपर्याप्त 
हो अथवा वह उस सामले से सम्बन्धित किसी और 
सामले को सभा के सामने रखना चाहता हो । 


अल्य-फालीन चर्चा 


इसके वाद अल्प-कालीन चर्चा संबंधी तन्तियम बना । 
नियमों में व्यवस्था की गयी है कि अ्विलम्बनीय लोक 
महत्व के विषय पर थोड़े समय के लिये, जो ढाई घण्टे से 
अधिक न हो, चर्चा की जा सकती है बशतें कि अध्यक्ष 
उसकी सूचना को झविलम्बनीयता तथा लोक महत्व 
के आधार पर स्वीकार कर ले और सरकार को उसके 
लिये समय मिल सके । यद्यपि इसका भी वही मतलब है 
जो स्थगन प्रस्ताव का होता है पर यह उससे कुछ भिन्न 
है। इस चर्चा में सभा के निर्णय के लिये कोई प्रस्ताव 
नहीं पेश किया जाता और सभा उस पर 'कोई निर्णय ' 
नहीं देती । चर्चा की मांग करने वाला प्रस्ताव केवल 


श्श 


चर्चा के लिए पेश कर दिया जाता है श्र सदस्य सभा के 
सामने अपने विचार पेश करते हैं श्रीर वाद में सरकार 
उनका उत्तर देती है । इस प्रकार लोगों के दृष्टिकोण के 
पेश होने पर स्थिति स्पष्ट हो जाती हैं भौर उस सम्बन्ध 
में किसी निश्चित निर्णय को अभिलिखित नहीं किया 
जाता । अतः सरकार की निन्‍्दा का कोई सवाल ही पैदा 
नहीं होता । इस प्रक्रिया के और सुदृढ़ बनाने के लिये 
एक उपवन्च और भी है कि, ज्यों ही अ्रव्यक्ष इसकी 
सूचना स्वीकार कर लेता है उसे, सरकार द्वारा इसके लिये 
समय निकालने से पूर्व 'मंसदीय समाचार' में प्रकाशित कर 
दिया जाता है ताकि यहां पता लग सके कि इसे कितने 
सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। ऐसी सूचनाओं को “अनियत 
दिन वाले प्रस्ताव” श्ञीर्षक के अधीन परिचालित किया 
जाता है। जो सदस्य इन सूचनाओं का समर्थन करना 
घाहते हे वे अपने नाम उनमें जोड़ देते हैँ भ्ौर ऐसे नामों 
को सदस्यों की जावकारी के लिए समय समय पर संसदीय 
समाचार में प्रकाशित किया जाता है । जब किसी विशेष 
प्रस्ताव को काफो सदस्यों का समर्थन प्राप्त हो जाता है 
तो सरकार को उसकी चर्चा के लिये समय तिकालना 
ही पड़ता है । 
ध्यान बिलाने के लिए सूथना 

ऐसा देखा गया कि ये उपाय भी काफी नहीं थे 
और सदस्य यह महसूस करते थे कि ऊपर बताये गये 
उपाय से अत्यधिक अविलेम्बनीयता के कुंछ मामलों को 
ठीके समय पर सभा के सामने नहीं किया जा सकता है। 
इसलिये वे स्थगन प्रस्तावे के उपाय का ही सहारा लेते 
रहे हैं ।॥ नियम समिति में इस विषय पर विस्तृत रूप में 
विचार किया गया और तब ध्यान दिलाने की सूचता 
का उपाय ढुंढ॒ निकाला गया । इससे, यदि अ्रध्यक्ष सूचना 
को स्वीकार करते, तो सदस्य तुरन्त ही चर्चा कर सकता 
है । सरकार को तुरन्त ही' उत्तर देना पड़ता है पर वह 
वक्तव्य देने के लिए कुछ समय भी मांग सकती है । 

इन उपायों से संसदीय कार्य के सुंचार-संचालन 
में काफी हद तक सहायता मिली है । अरब सदस्य यह 
समझ गये कि उन्हें किसी भी अविलम्बतीय मामले का 
उत्तर तुरन्त मिल सकता है और उन्हें स्थगन प्रस्ताव 
संबंधी प्रक्रिया का प्रयोग तभी करना चोहिए जब कि 
कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हों जिसके लिंए अग्रत्यक् 
रूप से सरकार की निन्‍्दां करने की आवश्यकता हो । 


स्वतन्त्रता के पदचात संसदीय प्रक्रिया 


ब्रिटेन तथा भारतीय प्रक्रिया में अंतर 


साधारणतया लोग ऐसा समजतते हैं कि हमारी 
संसदीय प्रक्रिया ब्रिटेन की संसदीय प्रक्रिया की नकल 
है। किन्तु भल्री प्रकार से परीक्षा करने पर पता लगेगा 
दि स्‍झ्रप्रेक मामलों में हमारी प्रक्रिया हाउस आफ कामन्स 
की प्रक्रिया से भिन्न है | व्योरे में भी भ्रेक निन्नतायें हैं 
जो महत्वपूर्ण हैं । हमने स्वयं प्रयोग करके नये विचारों 
को अपनाया है। हाउस श्राफ कामन्स में प्रचलित प्रक्रिया 
का अनुकरण करने के प्रश्न पर श्रघ्यक्ष मावलंकर ने 
इन दाब्दों में श्रपनें विचार प्रकट किये हैं :-- 


“घदयपि में हाउस आफ कामन्स के पूर्व- 
दृष्टान्तों का सम्मान करता हूं फिर भी मैं 
समझता हूं कि हमें श्रपनें हृदय में यह महनूस 
नहीं करना चाहिये कि हम किसी बात को सही 
या उचित मानने को वाघ्य हैं क्यों कि हाउस 
आ्राफ कामन्स में उस बात को उसी रूप में 
स्वीकार किया गया है। कुछ मामलों में वहां के 
पूर्व दृष्टान्तों की एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है 
और इसीलिये वहां पर कुछ विचित्र परि- 
पा्ियां भी हैँ । जहां तक हमारे संविधान और 
हमारे विधानमंडलों का सम्बन्ध है हमारे देश 
में ऐस कोई पृष्ठभूमि नहीं है। श्रत: हमें अपने 
पूर्वेदृष्टान्त और परम्परायें स्वयं बनानी पड़ेंगी । 
पर हां, हमें ब्रिटेन के पूर्वदुप्टान्तों का सम्मान 
करना चाहिये श्रौर उससे शक्ति प्राप्त करनी 
चाहिये। मानवीय श्रनुभवों के दुष्टान्तों 
के रूप में उनका विशेष मूल्य है पर हमारी 
स्थिति में पैदा होने वाले विचित्र मामलों मेँ 
पद प्रदर्शन के लिये उनका कोई महत्व नहीं है।” 


इस छोटे से लेख में ब्रिठेन तया भारतीय प्रक्रिया के 
अन्तर का सबिस्तार वर्णन करना संभव नहीं है पर इस वात 
को स्पष्ट करने के लिए कुछ उदाहरण दिये जा सकते हैं । 


हाउस आफ कामन्स में अध्यक्ष प्रतिदिन सभा में 
एक जुलूस के साथ आता है ; सभापतित्व करते समय 
वह विग श्रौर गाउन पहनता है ; दैनिक कार्यवाही 
आरंभ होने के पूर्व सभा का अ्रध्यक्ष और पादरी सभा में 
प्रार्थना करवाते हैं, सभा के अधिकार का प्रतिनिधित्व 
एक गदा (मेंस )करता है ; बहुत अधिक महत्व के मामलों 
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जैसे वहुप्रयोजनीय प्रस्तावों पर चर्चा “कि श्रध्यक्ष श्रपता 
पद छोड़ दें” या “सभा स्थगित कर दी जाये” की जाती 
है, सरकार द्वारा दिये गये आदेश सम्राट को संवोधित दवा- 
याचिकाओं (रा प्रभाव शून्य किये जा सकते है, एक दिन 
का काम उसी दिन पूय किया जाना चाहिये चाहे सभा की 
बैठक कितनी ही देर तक क्यों न हो, ऐसी बंठकें रात में देर 
तक श्लौर कभी कभी रात भर चलती हैं ; विधेयकों को 
सभा की स्थायी समितियों को सौंपा जाता है जिसमें पत्र- 
कारों को भी प्रवेश मिलता है। श्रायव्ययक को खण्डों में 
पेश किया जाता है--ब्यय के प्रावकलनों को पहले पेश 
किया जाता है और करारोपण की प्रस्थापनाओं को 
कुछ सप्ताह वाद ; विधेयकों पर तथा श्राय व्ययक पर 
सम्पूर्ण सभा की समितियों द्वारा विचार किया जाता 


है । 


इसके विपरीत भारत में भ्रध्यक्ष का कोई जुलूस नहीं 
निकाला जाता ; उसका कोई गदा नहीं होता श्रौर न ही 
वह विग श्लौर गाउन पहनता है । सभा में कोई प्रार्यना 
नहीं होती ओर न सम्पूर्ण समा की कोई समिति ही है । 
किसी दिन के कार्य को निवठाने के लिए कोई कठोर 
नियम नहीं हैं। हमारी बैठक निश्चित समय पर भ्रारम्भ 
श्रौर समाप्त होती हैं, श्रीर असमाप्त कार्य आगे के लिए 
रख दिया जाता है। विवेयकों को प्रवर समितियों को 
सौंपा जाता है । जिनकी बैठकें गुप्त होती हैं । विभिन्न 
मामलों पर चर्चा उचित प्रकार से तैयार किये गये प्रस्तावों 
के द्वारा होती है । जब कोई विपय केवल चर्चा के लिए 
होता है, तो उस पर कोई निर्णय नहीं किया जाता भौर 
उस विपय को केवल कार्यसूची में सम्मिलित कर लिया 
जाता है | सरकार के शआ्आादेशों को कुछ विशेष प्रस्तावों 
द्वारा संशोधित या रहू किया जा सकता है। श्राय व्ययक 
श्र्यात्‌ व्यय के प्रावकलनों तथा करारोपण की प्रस्थापनाशरों 
दोनों को--एक साथ ही सभा के सामने पेश किया 
जाता है। 


भारतीय प्रक्रिया इस वात का दावा कर सकती 
है कि कम से कम दो दिशाओं में उसने नया काम किया 
है--(क) निश्चित समय-सारणी के अनुसार कार्य 
संचालन और (ख) सभा द्वारा दिये गये निदेशों के 
पालन करने पर निगरानी रखना तथा इस वात का 
सुनिश्चय करना कि सभा भवन में दिये गये विभिन्न 
आ्राश्वासनों, वबचनों और प्रतिज्ञाओं को वास्तव में पूरा 
किया गया है या नहीं । 


प्रथम संसद : स्मृतिग्नंग्र 


फार्य मंत्रणा समिति 


पहला काम तो सभा की एक कार्य मंत्रणा समिति 
बनाने से संभव हो गया । इस समिति में सभा के सभी 
दलों के प्रतिनिधि होते हैं । इसके निर्णय प्रायः सर्वे- 
सम्मति से होते हैं। इसकी बैठक की चर्चा में तर्कसम्मतता 
तथा मध्यममार्य का पालन किया जाता है। इसका काम 
हैं कि सरकार समय-समय पर जो विधेयक या 
अन्य विषय सभा के सामने पेश करे उसके लिए समय 
मियत करे । इसकी सफलता इसी बात में है कि इसमें 
प्रावश्यकतानुसार परिवर्तत होता रहे । जब किसी 
विधान के संबंध में समय नियत करने के बारे में समिति 
के सभी सदस्य एकमत नहीं होते तो समिति प्राय: 
उसे कम-से-कम समय को मान लेती है जो सभी सदस्यों 
को स्वीकार हो भ्रौर अध्यक्ष को यह श्रधिकार दे देती 
है यदि सभा में चर्चा का रुख देख कर वह महसूस करता 
है कि उस विशेष कार्य के लिये शभ्रधिक समय की 
व्यवस्था की जानी चाहिये तो वह समय बढ़ा दे। 
नियमों में भी यह उपवन्ध है कि ऐसी अवस्था में भी, 
जहां समिति की सिफारिशों पर सभा ने समय को ठीक 
ठीक नियत कर लिया हो, श्रध्यक्ष, सदन नेता तथा समिति 
से परामर्श करने के पश्चात्‌ सभा से अपने पहले निश्चय 
का संशोधन करने की मांग कर सकेगा यदि वह समझता 
हैं कि उस विशेष विषय की चर्चा के लिए अधिक समय 
झावश्यक है। इससे सभा के कार्य में काफी जीवन था 
गया है और सभी लोगों .को उस परेशानी तथा अशान्ति 
से छूटकारा मिल गया है जो कार्यमंत्रणा समित्ति के 
बनने से पहले सभा में दिखाई पड़ती थो । सभी की 
कार्यवाही के बारे में कुछ भी निश्चित नहीं होता था । ऐसे 
प्रत्येक मामले में श्रध्यक्ष को निश्चित करना पड़ता था कि 
किसी विशेष वाद विवाद को कब' समाप्त होना चाहिये 
यदि वह वाद विवाद सभो सदस्यों द्वारा भाग लिये 
जाने के बाद स्वयं समाप्त न हो जाये । अब कोई भी 
व्यक्ति पहले से जान सकता है कि श्रमुक काम कव समाप्त 
होगा। वर्तमान प्रक्रि] के अधीन सभा ही यह निश्चित 
करती है कि किसी वाद विवाद के लिये कितना समय 
दिया जाये । इस प्रकार अध्यक्ष दोपारोपण से वच जाता 
है। इन सब बातों के अलावा, इससे सरकार को आगे 
के कार्य को निवटाने की योजना बनाने में वड़ी सहायता 
मिलती है। अ्रव काफी पहले से यह पता लग जाता हल 
कि एक सत्र में जो समय उपलब्ध है उसमें कौन, कौन 


से विधान पारित होंगे और किस प्रकार उन की 
प्रायमिकता निर्वारित की जायेगी इससे दोनों समाओों 
के बीच कार्यो का उचित प्रवन्ध भी हो जाता है। राज- 
नजिक दलों को भी पता लग जाता है कि उनको कौन 
सा समय मिल पायेगा और वह पहले से योजना बना 
सकते हैं कि कितने सदस्यों को बोलने के लिये तैयार 
किया जाये झौर वे किस क्रम से वोलें। सदस्य भी पहले 
से भ्रपना कार्यक्रम वना सकते हैँ । महत्वपूर्ण तथा 
सावारण कार्यों के लिये भी समय का बटवारा करना 
संभव हो गया है । 

आइहवास रों सम्बस्धी समितति 


दूसरे काम के लिए श्रर्यात्‌ इस वात फी जांच 
करने के लिए कि सभा में दिये गये श्राइवासनों, 
यचतों और प्रतिज्ञात्रों को कार्यान्वित किया गया है या 
नहीं, सभा से प्रक्रिया नियमों के अबीन आइवासनों 
संबंबी एक समिति बनाई है। यह एक संसदीय 
समिति है और श्रध्यक्ष के नियन्त्रण में काम करती है 
इस समिति का काम यह देखना है कि क्या आये दिन 
सभा में दिये गये आइवासनों, वचनों भर प्रतिज्ञात्रों 
का ठीक ढंग से पालन किया गया है शोर यदि हाँ तो 
क्या उन्हें समुचित समय के भीतर और उसी ढंग से 
जैसे कि सभा चाहतो थी, कार्यान्वित किया गया है। 
या नहीं? समिति को इन विषयों के बारे में समय 
समय पर सभा में प्रतिवेदत पेश करना पड़ता है। 
इस समिति के बनने से सभा की कायेवाही में 
वास्तविकता पैदा हो गयी है। पहले, प्रत्येक सदस्य 
को स्वयं घ्याव रखना पड़ता था कि वचनों को 
कार्यान्विव किया गया हैं या नहीं। कुछ सदस्य 
प्रश्नों के सहारे पूछते थे कि क्या कार्यवाही की गई है। 
स्पष्ट है कि किसी एक सदस्य से यह आशा नहीं को 
जा सकती कि वह उन सभी बातों का घ्यान रखे, जो कहीं 
गयी हों या जिनके लिए वचन दिये गये हों और स्वभावत: 
वह उसी बात तक सीमित रहता था, जिसमें उसे खुद 
दिलचस्पी होती थी। सरकार का यह कर्तव्य नहीं या 
कि वह इस संबंध में किसी के पास प्रतिवेदन पेश 
करे, वल्कि सरकार की ईमानदारी पर यह बात छोड़ 
दी गयी थी कि वह अपने वचनों का, जो उसने सभा में 
दिये हैं, पालन करें। ऐसी स्थिति में, कुछ महत्वपूर्ण 
मामलों में विलम्ब हो जाता था, कुछ के बारे में ध्यान 
नहीं रहता था भौर कुछ ऐसे मामत्रों में, जहां मंत्री समा 


प्रयम हंगर : रमु ग्रे 


मऔौलित्य प्रो पा उठ.या जाना 


हमारे प्रक्रिया नियमों में एक श्रोर मां छा 
उल्लेंस है जिस पर हमारे देश में काफी गँतसो 
भी गयी है--यह मामला हूँ श्रौचितय प्रम्स या । 
फंबल हमारे ही देश के शियमों में औरित प्रदव 
फी परिभाषा की गई हैं और उन बिशेश परिरिवर्तियों का 
उल्लेख किया गया हूँ जिनमें झौचित्य प्रसव उठाया 
जा सवता है। श्रध्यक्ष के सामने ऐसे बढुग से प्रोनित्य 
प्रश्न उठाये जाते थे जिन्हें सुरयापित संसर्दीय प्रक्रिया 
फे अनुसार प्रौचित्य प्रघम नहीं कहा जा साझा था। 
भ्रौर जब कोई भी श्रौचित्य प्रश्न उठाया जाता भा, तो 
सदस्यों तथा श्रध्यद्ष के बीच एक शिनाव सा पद हो 
जाता था ; ऐसा इगसिए नहीं होता था कि प्रन्यत्ष 
भौचित्य प्रश्न की श्रनुमति नहीं देना चाहता था या 
सदस्य प्रव्यक्ष को निर्णय को मानने को सिये 
तैयार नहीं होते थे। किसी भी रामय पर किसी भी 
विषय पर उठाये गये श्रौचित्य प्रइ्म पर बाठिनाई 
दैदा हो जाती थी। वर्तमान श्रव्यक्ष, श्री श्रय्यंगार ने 
इस मामले पर विचार किया शोर ऐसा महसूस किया 
कि इस मामले को एक सनन्‍्तोपजनक श्राघार पर 
समाप्त करने के लिए कुछ कदम उठाये जाने चाहिये 
कुछ वर्ष पूर्व भ्रव्यक्ष मावनंकर की प्रनुपस्यिति में 
जब वह श्रव्यक्ष की हैसियत से काम कर रहे थे 
तो उन्होंने सभा के मुख्य मुख्य सदस्यों की एक बैठक 
बुलाई और उसमें भौचित्य प्रश्न के विविष पहल भ्रों पर 
विस्तार से चर्चा की । श्रन्त में एक विस्तृत नियम 
बनाया गया जिसकी मुस्य-मुण्य बातें नीचे दी जाती हैं : 


(१) एक श्रौचित्य प्रघन नियमों था संविधान के 
ऐसे श्रनुच्छेदों की व्याख्या या उनके लागू करने 
के संबंध में होगा जो सभा के कार्य का विनियमन करते हों 
धोर उनके द्वारा ऐसा कोई प्रश्न उठाया जायेगा जो 
भ्रष्यक्ष दारा हस्तक्षेप्प हो ! 


(२) ओचित्य प्रइघन सभा के समक्ष उस समय उप- 
स्थित कार्य के संबंध में ही उठाया जा सकता है, पर अव्यक्ष 
किसी भी सदस्य को एक विपय के समाप्त होने और 
दूसरे विषय वो आरंभ होने के वीच के समय में भी 
झौचित्य. प्रश्न उठाने की अनुमति दें सकता हूँ यदि 
वह प्रश्न सभा के समक्ष उपस्थित कार्य के क्रम के बारे 
में हो या सभा में शान्ति बनाये रखने के बारे में हो। 
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( | ) कोई 28 2] द्ग्य 20४ नय्प ष्र्ट्न न्ज्ल्ज | 
गाता है: सर दस घात मय विश्मय ब्रायन करेगा हि 
उठाया गया प्रध्न श्री बर्द प्र हू था नदी शीरे या 


मर 
दस संबंध में खाना लिधस देसा जी हि धानिम होगा । 


(४) घीवित्य. प्रश्य पर मबाइ>दियाद भी 
प्रमूमत नदी दी जागेगी, पर मदि बलात उचित 
समन दा है तो प्रपता लिर्भय देने के पूर्ष मंरायों की शर्ते 


सुन समता # | 


(५) किसी भी संशय को किगी कत्यता के 
धामाद पर था जानकारी प्रात करने के लिए या 
झपनी रियति की रपणीकारण मारने को लिए था उस 
संझय अब फोई प्रस्ताव सभा के समक्ष मतदान के लिये 
रगा जा रहा हो, कोई प्रौनित्य प्रश्न नहीं झठाना 
भसादि! । 


गह नियम इतना सप्ट हैं कि जब से यहू नियम 
बना है तब से उसका प्रयोग करने में कोई कठिनाई 
नहीं पढ़ें है। 


अशायिह युग में संस्रोय लो हर्सेत्र 


वैशानिक,. ग्राथिक तया वितोय क्षेत्रों को 
ही भांति संसदीय क्षेत्र में भी झाधारमूत महत्व के 
प्रस्येषण किये गये हैं। बैठक, गणपूत्ति, पीठासीन 
पदाधिकारी, कार्यावलि, भ्रस्ताव पेंश करना, प्रश्न 
मतदान के लिए रखना, समापन, याद विवाद के 
नियम, संसद की मानहानि झादि की परिमापायें 
कुछ ऐसी महत्वपूर्ण खोज की वातें हैं जिन पर 
भली प्रकार विकसित संसदीय लोकतंत्र की सुदृढ़ 
नींव आधारित हैं । 


इन्हीं झावारों पर संसदीय प्रणाली की नींव 
सुदृढ़ की जा सकती हूँ । इनका एक एंसा भव्य 
स्वरूप निर्मित किया जा सकता हैँ जिसते हमें प्रेरणा 
मिल सकती हैं और जो हमें सच्चा मार्ग दर्शन करा 
सकता हैं । सुव्यवस्थित प्रणालियां, प्रयायें श्र 
प्रक्रि[यें उसकी पवित्रता तथा उसकी गरिमा को 
बढ़ाती है। प्रवान मंत्री ने कहा हैँ कि ऐसी संस्यायें, 
जहाँ लोग इकट्ठे होकर अपनी समत्याओझों पर 
शान्तिपूर्वकं विचार करते हैं श्रोर उनका कोई हल 
निकालते हैं, आधुनिक मन्दिरों के समान हैं। 


स्वतन्त्रता के पदंचात संसदीय प्रक्रिया 


गवेषणा करने वालों का कहना हैँ कि ये मूल 
घारणायें प्राचीन भारतीय गणतंत्रों में भी थीं । 
हमारी आधुनिक संसदीय प्रक्रिया- का विकास' उस 
प्राचीन काल की प्रक्रिया के आधार पर ही हुआा 
हैं जिसका हमारे देश को बहुत गये हैँं। हमारी 
संसदीय प्रणाली की यूगों पुरानी यही शक्ति है, जो 
सदियों से पीढ़ी दर पीढ़ी हमें मिलती रही है और 
जिसके कारण संसदीय लोकतंत्र में हम इतना पक्का 
विद्वासः रखते हैं कि इतनी सरलता से हमने उसे 
झपना लिया और जिसे हम इतना अधिक चाहते हैं कि 
अन्य देशों के लोगों को इस बात पर आइचय हैँ कि हमने 
निर्वाचन के इतने विस्तृत कार्यक्रम को, इतने शान्तिपूण 
ढंग से और अभी हाल में मिली हमारी स्वतंत्रता के 
आरंभ में ही, कैसे सम्पन्न कर लिया। यह वात और 
भी स्पष्ट हो जाती है जब हम अपने पड़ोसी तथा अन्य 
अनुभवी देशों को देखते हैं जिन्हें इततवी शीघ्रता से 
अपने को संसदीय लोकतंत्र के अनुकूल बचाने में 
कठिनाई हो रही है । 


देश के सामने आज सबसे अधिक महत्वपूर्ण 
प्रघन यह है कि “क्या संसदीय लोकतंत्र आणविक 
युग की आवश्यकताओं को पूरा कर पायेगा” 
दाशनिक और अन्य विद्वात लोग इस वात का पता 
लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले यूग मेँ 
संसदीय लोकतंत्र किस प्रकार चलेगा । इंडियन 
स्कूल आँफ इन्टरनेशनल' स्टडीज' के तत्वावधान में 
सत्रू हाउस में भाषण करते हुये प्रो० टोइनबी ने इस 
विषय पर कई गूढ़ विचार व्यक्त किये थे । उनका 
विचार था कि यदि इस' आणविक यूग में संसदीय 
लोकतंत्र को जीवित रहता हैँ तो उसमें महत्वपूर्ण 
परिवर्तन करने होंगे । हमारे प्रधान मंत्री ने संसदीय 
पत्रिका के प्राककलन में यही प्रश्न उठाया हूँ और उसका 
उत्तर सी दिया है। उन्होंने कहा हैं: 


“टकनालाजी के विकास से वड़ी बड़ी समस्‍यायें 
उत्पन्न हो गई हैं जिन में एक यह भी हैं 
कि अति-सुरक्ष तथा केन्द्रीकृत 
प्रशासनिक या अन्य व्यवस्था में, जो कि 
झाज कल अपरिहार्य हो गयी है, व्यक्ति- 
गत स्वतंत्रता प्राप्त करने की समस्या 
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को कंसे हल किया जीय। इस अति- 
सुदक्ष व्यवस्था के विना हमारे राष्ट्र 
का काम सुचारु रूपसे नहीं चल सकता 
ओर हम सम्पन्न नहीं हो सकते । 
व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बिना हम जीवन 
की सबसे अधिक बहुमूल्य चीज से वंचित 
रहते हैं । 


टेकनालाजी के विकास में और भी बहुत वड़ी- 
बड़ी समस्‍यायें हैं। यदि इसका अन्तिम 
विश्लेषण किया जाये तो हम देखेंगे कि 
इस विकास का नतीजा उदुजन बम है 
और आज संसार के सामने दो रास्ते 
हैं एक--सहयोग के आधार पर प्रपूर्व॑ 
उन्नति श्र दूसरा--संघर्ष भौर 
महा विनाश । 


“तो संसदीय प्रणाली इन समस्याओं को कैसे 
हल करेगी ? में समझता हूँ कि यह 
प्रणाली इनका सामता सफलतापूर्वक 
करेगी भर अ्रन्त में उसकी विजय भी 
होगी।” 


यदि संसदीय प्रणाली को इस नवीन युग में विजयी 
होना है तो, स्पष्ट है कि, हमें इस संबंध में काफी 
विचार करना पड़ेगा । इस नवीन युग की एक 
महत्वपूर्ण विशेषता यह होगी कि हमें मामलों पर 
चर्चा तथा उनका निवटारा बहुत तेजी से तथा 
सनन्‍्तोषजनक ढंग से करना पड़ेगा इस काम को सरल 
बनाने के लिए वर्तमान प्रक्रिया के कुछ पहलुओं में आमूल 
परिवर्तेन करने होंगे । इस वात की कोई गुंजाइश 
नहीं होगी कि वहुत सारा संसदीय कारें बकाया पड़ा 
रहे और इस वात के लिए भी समय नहीं होगा कि 
सम्पूर्ण सभा पूरे व्योरे की छानबीन करे। इस बात पर 
विश्येप जोर दिया जायेगा कि किसी विषय का विद्येपज्ञान 
प्राप्त किया जाये, सूक््मतम व्योरे तक तथ्यों का 
अध्ययन किया जाये और उचित पद के लिए 
उचित व्यक्ति का चुनाव हो । विधि निर्माण 
की जो वर्तमान प्रणाली है, उसमें मी झामूल परिवर्तन 
करना होगा 


प्रभग शंराद : रमृत्तिग्रंथ 


फमी-कभी ऐसा कहां जाता है कि सगशा-यक्षा 
कर प्रापसी परामर्श से जो काम होता है उसकी रफ्तार 
यहुत धीमी छोती है जब कि तानाशाही ढंग से जो काम 
होता है उसकी रफ्तार बहुत तेज होती है । संसदीय 
प्रणाली के संचालन का गुरशे जो अनुभव है उसके बल 
पर में कह सकता हूँ कि यह विश्यार गलत है। झ्रापती 
बातचीत से समझा-त्ुशा कर मिये जाने बाले प्ाम में 
पुलनात्गक दृष्टि से, समय तो अवश्य झ्भिक लगता हू पर 
निश्चित रुप से उसका जो ज्ञाम मितता हूँ उसका 
वास्तविक मूल्य बहुत होता है। झ्ागिर, हमें समय का 
माप केवल एस बात से नहीं फरना चाहिए कि किसी सीति 


को कार्यालित करने में कितना रगय शागा बल्शि हमें यह 
देशना भाहिए कि उस समय में उसे प्रतुशार लिये 
गये काग रेत गया भौर किद्ानां प्रभाव पढ़ा । यदि 
उस फोम का परिणाम शगनूहत, सन्तोंप जनक तथा 
प्रततिगीस है, जगता के लिए प्रसप्रता तथा कह्पनाप्रद 
है, सदि यह सैतिक श्र को उठाता है, राष्ट्र फी उन्नति 
मो संदस देता है, उगके लदित गो बतागान बनाता है, 
समित गसाप्रों, साहित्य, दशन तथा विशान के रूप में 
मानय स्वभाय के गुणों का विकास करता है, को हमें 
समझता चाहिए कि हमें एक ध्रषिक स्थायी प्रकार ही 
पफनता मिली है । 


भारतीय संसद में द्वितीय सदन का योगदान 
सुधोन्ध नाथ मुखर्जी, सचिव, राज्य-प्मा 


भारत की संसद राष्ट्रपति तथा दोनों सदनों-- 
राज्य समा भौर लोक समा--प्ते मिल कर बनी है । 


राज्यन्सभा को रचना: 


राज्य-सभा के सदस्यों की भ्रधिकतम संख्या 
२५४० है जिसमें से १२ का नामनिर्देशन राष्ट्रपति द्वारा 
साहित्य, विज्ञान, कला श्रौर सामाजिक सेवा का विशेष 
ज्ञान या व्यावहारिक अनुमव रखने वाले व्यक्तियों में से 
होता है तथा शेष राज्यों एवं संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि 
होते हैं। राज्य सभा की वर्तमान संख्या २३२ है जिसमें 
से २२० राज्यों के शौर संधोय क्षेत्रों के प्रतिनिधि हैं, 
तथा १२ राष्ट्रपति हारा नामनिर्देशित हैं । 

प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधि उस राज्य की विघान- 
सभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा भ्रनुपाती प्रतिनिधित्व 
पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित 
होते हैं। संघीय क्षेत्रों के प्रतिनिधि भी अनुपात के 
अनुसार निर्वाचक गणों द्वारा, जिनके सदस्य कि 
प्रत्यक्ष निर्वाचन से चुने जायेंगे, एकल संक्रमणीय मत 
द्वारा अ्रप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं। 


वत्तेमान २२० सदस्यों की संख्या विभिन्न 
राज्यों तथा संघीय क्षेत्रों में निम्न प्रकार विभाजित है : 


आन्ध्र प्रदेश १८; आसाम ७, विहार २२; वम्बई 
२७; केरल €; मध्य प्रदेश १६; मद्रास१७; मैसूर १२; 
उड़ीसा १०; पंजाब ११; राजस्थान १०; उत्तर प्रदेश 
३४; परिचमी बंगाल १६; जम्मू और काइमीर ४; दिल्ली 
३; हिमाचल प्रदेश २; मनीपुर १; श्र त्रिपुरा १। 


लोक सभा की रचना: 

लोक सभा में-- 

(क) राज्यों के निर्वाचन-ल्षेत्रों से प्रत्यक्ष 
रीति से निर्वाचित ५०० से झ्नधिक सदस्य; 
और 


डे 


(ख) संघीय क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करन वाल 
२० से अनधिक सदस्य जो संसद द्वारा निर्धारित विधि से 
चुने जायेंगे, होंगे। 

इनके अतिरिक्त, यदि श्रॉग्स-मारतीय वर्ग को 
लोक सभा में पर्याप्त प्रतिनिधित्त न मिला हो तो 
राष्ट्रपति उक्त वर्ग के दो सदस्य तक नामनिर्देशन कर 
सकता है । 


दोनों सदनों क्री कालावधि 


राज्य-सभा का विघटन नहीं होता किन्तु उसके 
सदस्यों में से यथाशकय निकटतम एक-तिहाई प्रत्येक 
द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त होते रहते हें। 
राज्य-सभा के सदस्य की अवधि, उस सदस्य को छोड़ 
कर जो कि आकस्मिक रिक्त हुए स्थान के लिए चुना 
जाए, छः वर्ष है। राज्य सभा की प्रथम रचना पर, उस 
समय चुने गये कुछ सदस्यों की कालावधि राष्ट्रपति 
द्वारा बनाए गये राज्य परिषद्‌ ( सदस्यों की कालावधि) 
आदेश, १६५२! के उपवन्धों के श्रनुसार कम कर 
दी गयी जिससे प्रत्येक वर्ग के लगभग एक-तिहाई सदस्य 
प्रति द्वितीय वर्ष की समाप्ति पर निवृत्त हो जाएँ। 
तदनुसार, राज्य-प्रभा के एक-तिहाई सदस्य श्रप्रैल, 
१६५४ में निवृत्त हो गये तथा अन्य एक-तिहाई अ्प्रैल' 
१६५६ में, और दोनों अ्रवसरों पर एक-तिहाई 
रिक्त हुये स्थानों को भरने के लिए निर्वाचन हुये तथा 
नामनिर्देशन किए गये । 


लोक-सभा की अवधि सामान्यतः उसकी नियुक्ति 
के दिन से पाँच वर्ष की होती है, जब तक कि उसे इससे 
पूर्वे ही विघटित न कर दिया जाए । वत्तमान लोक 
सभा की प्रथम बैठक १३ मई, १६५२ को हुयी थी । 
तदनुसार इसकी अवधि १२ मई, १६५७ को समाप्त हो 
जाएगी, जब तक कि इसे उससे पहले ही विधटित न कर 
दिया जाए। नई लोक सभा के लिए सामान्य निर्वाचन 
किया जा चुका है तथा नवीन लोक-सभा शीघ्र ही 
निर्मित हो जाएगी । 


प्रथम संसद्‌ ; स्मृतिग्नथ 


राज्य सभा फे सत्य 


राज्य सभा के निर्माण फे बाद उसका प्रथम सत्प 
१३ मई, १६५२ को हुआ था। मई, १६५२ से दिसम्बर 
१९५६ की अवधि में इसके १५ सत्व कुल ६५३ दितों 
की अवधि में हुये जिसमें से इसकी बठके वास्तव में ४८५ 
दिन हुयी । 


एस लेख का शभादशय द्वितीय सदन के रुप में 
इस सभा के महत्व तथा मई, १६५२ से दिसम्बर, १६५६ 
के पाँच वर्षों में +ये गये कार्य पर विचार करना है । 


द्वितीय सवन--इसकी उरयोगिता 


बहुधा एक प्रश्न पूछा जाता हैं कि कया एक 
गणतन्वात्मक संविधान में छ्वितीय सदन की कोई श्रावदय- 
कत। है। इस प्रकार के प्रश्नों का उद्भव कांतिकारी फ्रांस 
के महान्‌ संविधान शास्त्री ऐबे सीयेस द्वारा प्रणीत 
इस सिद्धान्त से है कि यदि द्वितीय सदन प्रप्म से 
असहमत हो तो यह नटखठ भौर यदि इससे सहमत हो तो 
फालतू है । इतिहास ने इस सिद्धान्त की निरर्थकता 
को सिद्ध कर दिया है। विश्व ने सीयेस सिद्धान्त 
पर कभी भी गम्भीरतापूवंक विचार नहीं किया है क्योंकि 
लगभग सभी महत्वपूर्ण राष्ट्रों में इस समय दो सदन 
हैं। जैसा कि सर जॉन मेरियट ने कहा है, फ्रांस ने भी 
अपने प्रथम और द्वितीय गणुतंत्रों में किए गये एक सदन 
वाले प्रयोग को दोहराने से दृढ़तापूरवंक इनकार कर 
दिया है। द्वितीय सदन के ऐतिहासिक उदाहरण, 
प्राचीन रोमन लोकतंत्र के रोमन सीनेट द्वारा, जिसे 
लोक कार्यों का प्रशासन करने वाली सबसे चतुर भौर 
बुद्धिमान संस्था कहा गया है, भर ब्रिटिश, हाउस झाफ 
ला्डस, जिसने ब्षिटेन के लोकतंत्रात्मक इतिहास में बहुत 
महत्वपूर्ण कार्य किया है; के द्वारा दिये गये हैं । अ्रठारहवीं 
शताब्दी में संविधान के निर्माण में एक बहुत बड़ा प्रयोग 
किया गया । संयुक्त राष्ट्र अमेरिका का संविधान इप्ी 
दताव्दी के अन्त में स्वीकार किया गया और उसमें: दो 
सदतों वाली विधान सभा का उपबन्ध किया गया। 
इस प्रकार यह सिद्ध हुआ कि संघीय प्रणाली के 
सफलतापूर्वक काये करने के लिये दूसरे सदन का होना 
प्रनिवार्य है। 


४० 


उप्नीसवीं शताब्दी के राजनतिक विचारकों 
ने एसरे सदन की जोरदार सिफारिश की है। महान 
राजनैतिक विचारक सर जान स्टुआार्ट मिल ने दूसरे 
सदन का समर्थन करते हुए यह कहा है : 


“किसी भी विधान सभा का बहुमत जब 
स्थायी स्वरूप धारण कर लेता है, भौर 
जब वह उन्हीं व्यवितयों से मिलकर बना 
हो जो श्रम्यास के अनुसार परस्पर कार्य 
करते हों तथा उन्हें अपने सदन में विजय 
का पूर्ण विदवास रहता हो तब यदि उन्हें 
इस श्रावश्यकता से मुक्त कर दिया जाय 
कि उनके कार्यों पर भ्रन्य प्राधिकार प्राप्त 
संस्था को सहमति देनी है तो वह बहुमत 
सरलता से निरंकुश भौर झात्माभि- 
मानी हो सकता है।” 


हैनरी व्रिजविक ने भी दो सदनों वाली प्रणाली 
का समर्थन किया है जो उनके द्वारा भ्रभिव्यकत निम्प:- 
लिखित विचारों से प्रकट हो जायेगा: 


“सीनेट के निर्माण का मुख्य उद्देश्य यह है कि 
समस्त विधान सम्बन्धी कार्यों पर 
प्रतिनिधि विधान सभा से भिन्न स्वरूप 
घाली भौर संभवत: बौद्धिक भ्रहँताओं 
में उससे उच्च और श्रनुपूरक संस्था, 
उन पर पुनविचार कर सके |” 


सर हैनरी मेन के कथनानुसार “द्वितीय 
सदन चाहे वह किसी भी प्रकार का क्यों न 
हो न होने से श्रच्छा है ।” 


इस प्रकार यरोप श्रथवा ब्रिटिश राष्ट्र मंडल 
फे श्रधिकोश देशों ने, जिन्होंने अपने संविधानों 
(एकीय.. श्रथवा संधीय) का मसविदा उन्नीसवीं 
शताब्दी में तैयार किया था, दो सदनों वाली प्रणाली 
अपनायी। किन्तु वर्तमान शताब्दी में दूसरे सदन को 
हटा देने श्रथवा उसकी शक्तियों पर प्रतिवन्ध लगाने की 
प्रवृत्ति बढ़ रही हैं। १६११ के संसद अभ्रधिनियम ने 
ब्रिटिश हाउस आफ लार्ड्स की छावितयों पर बहुत 
प्रतिवन्‍्ध लगा दिया है। 


भारतीय संसद्‌ में द्वितीय संदत का योगदान 


यद्यपि दो सदनों वाली श्रणाली, संघीय प्रणाली 
का अनिवार्य अंग मानी जाती है तथापि उसे सदैव संघ के 
सभी अंगभूत एककों में लागू नहीं किया गया है । 
अमेरिका, रूस, कताडा और दक्षिण अफ्रीका में केन्द्र 
में दो सदन हें किन्तु उनके झंगभूत एककों की अधिकांश 
विधान सभायें एक-सदनीय हैं । संभव है दो सदनों वाली 
विधान सभाओं के निर्माण के समर्थन में परम्परात्रों के 
प्रभाव का महत्वपूर्ण भाग रहा हो । 


किन्तु अधिकांश ज़्तंत्र लोकतंत्रात्मक राज्यों 
द्वारा दो सदनों वाली प्रणाली को स्वीकार करना 
केवल परम्परा के कारण नहीं कहा जा सकता है । 
उन्होंने सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न महान राज्यों द्वारा किये 
गये प्रयोगों और अनुभवों का अनुकरण किया है । 


इस विषय पर सर विस्टन चचिल के मत को 
उद्धृत करना अनुपयुक्त नहीं होगा । उनका कथन है 
किः 


“जहाँ तक में जानता हूं किसी भी स्वतंत्र देश 
ने, जहाँ लोकतांत्रिक संस्थायें हैँ एक सदन वाली 
सरकार स्वीकार नहीं की है । जहाँ तक में जानता हूँ 
कोई स्वतंत्र देश, जहाँ लोकतांत्रिक संस्थायें हों, ऐसा 
नहीं हैं जिसने एक सदन वाली सरकार स्वीकार की 
हो। हो सकता है दुनियां में ऐसे देश हों जहां ऐसी 
व्यवस्था न हो । अमरीकियों, स्विटजरलेंड के 
निवासियों, डचों, वेलजियनों, फ्रांसिसियों ने अपने 
नवीनतम संविधानों में भी दूसरा सदन रखा है। 
आयरलेंड वालों ने भी भ्पनी सीनेट बनाई हैं । हमारे 
अधिराज्यों में, जो विश्व के सबसे अधिक लोकतंत्रात्मक 
देश हैं; क्वींस लेंड को छोड़ कर, सब जगह दो सदनों 
वाली सरकार हैं। यह सभी अनुभव करते हैं कि 
व्यापक मताधिकार के आधार पर निर्वाचन में मिले 
हुए मत (जिसमें भाग्य का भी बहुत हाथ रहता है) 
और राज्य तथा राष्ट्र के क्रमशः निर्मित होने वाले 
रचनाक्रम में, स्थायी परिवर्तन के वीच कोई संशोधनकारी 
प्रक्रिय होनी चाहिये । आप मुझे किसी सर्वे प्रभुत्व 
सम्पन्न राज्य का शक्तिशाली, सफल, स्वतंत्र और 
लोकतंत्रात्मक संविधान दिखाइये जिसने एक सदन 
वाली सरकार का सिद्धान्त अपनाया हो ।” 


४१२ 


संवैधानिक विधि-वेत्ता राजनीतिज्ञ और विद्यार्थी 
दो सदन वाली प्रणाली के गुणों श्रवगुणों की सभी 
पहलुओं से परीक्षा कर चुके हैँ। ब्राइस सम्मेलन और. 
सोलवरी आयोग ने भी इस समस्या की जाँच की और 
इस सम्बन्ध में अपना विचारपूर्ण मत दिया | में यहाँ 
दूसरे सदन के पक्ष और विपक्ष में दिये गये मतों को विस्तार 
से नहीं बताऊँगा। सर्वप्रथम में दो सदन वाली प्रणाली 
को जारी रखने के विरुद्ध कही जाने वाली मुख्य बातों 
की, वर्तमान समय के विभिन्न प्रकार के द्वितीय सदनों का 
विशिष्ट निर्देश करके, चर्चा करूंगा । 


द्विरीय सदन---उसकी मुख्य आलोचना 
(क) यह अलोऊतंत्रात्मक है 


दो सदनों वाली प्रणाली के आलोचकों की श्रालो- 
चनाश्रों का मुख्य आधार यह है कि द्वितीय सदन अलोक- 
तंत्रात्मक है। इस गलती का कारण प्रणाली नहीं है अपितु 
हितीय सदन की रचना है । राजनीतिज्ञों तथा संवेधानिक 
विधिवेत्ताओं ने द्वितीय सदन की समुचित रचना पर 
पर्याप्त विचार किया है किन्तु अभी तक सर्वसम्मत 
निर्णय नहीं हो सका है । वर्तमान समय में कई प्रकार के 
द्वितीय सदन हैं । ब्रिटिश हाउस आफ ला्डस पैतृक सदन 
है । ऐसे भी द्वितीय सदन हैं जहां केवल नामनिर्देशित 
सदस्य ही हैं यथा कनाडा की सीनेट, जिसके सदस्यों को 
कनाडा के महाराज्यपाल जीवन पर्यत के लिये नामज़द 
करते हैँ । ऐसे भी द्वितीय सदन हें जिनके आंशिक सदस्य 
निर्वाचित होते हैं भर आंशिक सदस्य नाम निर्देशित 
होते हैं यथा आयरलंण्ड और दक्षिण अफ्रीका के संघ का 
द्वितीय सदन । कुछ द्वितीय सदनों में सारे सदस्य निर्वाचित 
होते है यथा अमेरिका की सीनेट, श्रास्ट्रेलिया और जापान 
का द्वितीय सदन । 


पैतृक और नाम निर्देशित द्वितीय सदन 


यदि द्वितीय सदन में पैतृक या पूर्णतः नाम निरद्दे- 
शित सदस्य होंगे तो यह राज्य तंत्र श्रौर निजी हितों का 
कीडा क्षेत्र बन जायेगा और इस प्रकार प्रतिक्रियावादी 
सिद्ध होगा । यदि द्वितीय सदन के सदस्य, सरकार द्वारा 
नाम निर्देशित होते हैं तो उसमें केवल सरकार के पक्ष के 
लोग ही होंगे । न्यूजीलैण्ड संविधान सुधार समिति ने, 
१६५२ में प्रस्तुत अपने प्रतिवेदन में यह सिफारिश की 
थी कि विभिन्न दलों के नेताओं को प्रतिनिधि सभा में 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिंग्रंय 


संदस्यों के अ्रनुपात से ही सीनेट के सदस्यों का नाम 
निर्देशश करना चाहिये । यदि यह प्रणाली अपनायी 
जायेगी तो द्वितीय सदन प्रथम सदन की प्रतिकृति मात्र 
रह जायेगा । 


तिर्वाचिंद द्वितीय सदन 


यदि ह्वितीय सदन पूर्णतः निर्वाचित हो तो महान 
बुद्धिमान व्यक्तियों को निर्वाचन की प्रणाली द्वारा उसमें 
प्रवेश करने में वाधघा होगी और विधान मंडल को ऐसे 
व्यक्तियों की विद्येपज्ञता और बहुमूल्य अनुभव से लाम 
नहीं पहुंचेगा । द्वितीय सदन के सदस्यों का निर्वाचन उसी 
आ्रावधार पर नहीं हो सकता जिसके द्वारा पहिली सभा के 
सदस्य चुने जाते हैं । क्योंकि ऐसी अवस्था में यह पहिले 
सदन की अनुकंति मात्र रह जायेगा । 


अंदातः निर्वाचित प्विवीय सदन 


सम्मवतः यथा दृष्टिकोण यह होगा कि द्वितीय सदन 
अंद्त: प्रतिनिधित्व पूर्ण हो और अ्ंशत: नाम निर्देशित । 
भारत में हमें इस प्रकार के द्वितीय सदनों का अनुभव 
पहिले से ही रहा हैँ । गवर्नमेंट श्रॉफ इंडिया अधिनियम 
१६३५ के अ्रघीन, भान्तों के द्वितीय सदन झंशतः निर्वा- 
चित श्र श्रंशत: नामनिर्दे शित थे । 

इस सम्बन्ध में यह उल्लेख किया जा सकता है कि 

प्रधिकांगत: विभिन्न दलों की यह प्रवृत्ति होती है कि वह्‌ 
द्वितीय सदन में केवल दलगत आवधार पर, सदस्यों को 
राष्ट्र नेवा की क्षमता पर ध्यान दिये विना, अपने दल के 
सदस्य भेज कर उसे सरकार के समर्थन अ्रथवा विरोध 
का एक अन्य साधन बनाना चाहते हैं । ऐसे उदाहरण 
भी कम नहीं हैं जब प्रतिनिधि सदन में निर्वाचित में परा- 
जित सदस्यों को द्वितीय सदन में स्थान देने का प्रयत्न 
किया गया। द्वितीय सदन के द्वारा वांछनीय उद्देश्य को 
पूरा करने के लिये सभी दलों का यह प्रयत्न होना चाहिये 
कि ये सदन में ऐसे सबच्च प्रतिप्ठ व्यक्तियों को मेंजें जो 
प्रपती सामाजिफ प्रसिस्ठा, चरित्र बल, दीर्घ एवं वहुरूप 
प्रमुभव सथा टाप्ट्र सेवा की क्षमता से सदन के बाहर तथा 
भीतर जनता का विश्यास अजिस कर सकें । 


जैसा कि ब्राइस सम्मेलन में कहा गया है “द्वितीय 
सदन का उह्ेदय राष्ट्र की इच्छा श्रौर उसके मत को जानना 
होता चाहिये श्रौर उसे राष्ट्र के प्रति अपने पूर्ण दायित्व 
को स्वीकार करना चाहिये उसे जनमत का विरोध नहीं 
करना चाहिये अपितु समुचित रूप से अभिव्यकत होने की 
दशा में उस मत को समझना और उसे क्रियान्वित करना 
चाहिये । 


संघ में द्वित.य सदन 


संघीय संविधानों में दो सदनों वाली प्रणाली बड़ी 
व्यापक है । संघ में ह्ितीय सदन विकेन्द्रीकरण की प्रवृत्ति 


रोकता है और भ्रंगभूत एककों को प्रतिनिधित्व प्रदान कर 


केन्द्रीकरण की भ्रवृत्ति को सुदृढ़ करता हैं । इस प्रकार 
संघीय संघटन में द्वितीय सदन वस्तुतः अंग्रभूत राज्यों का 
सदन होता है और उसका मुख्य प्रयोजन संघ के श्रंगभूत 
एककों को प्रतिनिधित्व प्रदान करना है । 


दूसरा प्रदन यह उत्पन्न होता है कि क्या राज्यों को 
इस प्रकार प्रतिनिधित्व प्रदान करने में प्रतिनिधित्व में 
समानता का सिद्धान्त अपनाया जाय । श्रमेरिका और 
आस्ट्रेलिया की सीनेट, अंगभूत राज्यों के प्रतिनिधित्व में 
समानता के सिद्धान्त पर आधारित है । वहां राज्यों के 
आकार भश्रौर महत्व पर ध्यान दिये बिना द्वितीय सदन 
(सीनेट) में समान प्रतिनिधित्व प्राप्त है । समान प्रति- 
निधित्व के इस सिद्धान्त पर यह आपत्ति की जा सकती 
है कि इससे अल्पसंख्यकों का शासन हो सकता हैं । 


इस सम्बन्ध में एक अन्य प्रदन यह भी उत्पन्न होता 
हैं कि द्वितीय सदन में राज्यों के प्रतिनिधियों के चुनने में 
कौन सी प्रणाली अ्पनायी जाय । अमरीका और भआस्टरें- 
लिया में राज्यों के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष निर्वाचित के 
आधार पर चुना जाता है। द्वितीय सदन प्रथम सदन जैसा 
ही न हो, इसके लिये इन देक्षों में बड़े बड़े निर्वाचन क्षेत्रों 
श्ौर भिन्न प्रकार की मतदान प्रणाली की व्यवस्था की गई 
है। इटली जैसे कुछ एकीय देशों में दितीय सदन के सदस्यों 
को प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर भी चुना जाता है । 
इटली में इस प्रयोजन के लिये राज्यों को विभिन्न प्रदेशों 
में बांट दिया जाता है जहां निर्वाचन होते हैं । किन्तु ये 
प्रदेश प्रतिनिधित्व को समानता के आधार पर नहीं किये 
जाते साथ ही ऐसे निर्वाचनों में मत देने की भिन्न प्रणाली 
भी अपनायी जाती है । निस्सन्देह प्रत्यक्ष निर्वाचन की 


भारतीय संसर्‌ में द्वितीय सदन का बोगदाद 


्श 
भी है। उच्च वेणी के और प्रतिस्छित लोग 
सिर्वाचन का खतरा नही उठाना साहने हैं पिशेषत:ः 
जब निर्वाचक्गणश प्रवि+ संता में हों जो कि बड़े निर्वाचन 
छक्षेत्रों में पत्यक्ष निर्वाचन प्रयाली होने से अनियाये है । 
साम निर्देशन के द्वारा भी इन व्योततियों को विधान सं उल 


प्रणाली ऋआपिक लोसतन्वात्मक ढंग को होती है किन्तु 
में कुछ पुद्ि 


प्रत्यद 


में स्थान देना सदेव सम्नय नहीं होता कि यदि नाम 
निर्देशन का झालश्नय लेना ही पड़े, तो इसका कम से कम 


प्रयोग किया जाना घाहिये। झधिय संरया में माग निर्देशन 
पघरना अतलादतन्वान्मक हागा । 


अधिकांग संघीव संघठनों में श्रंगमूत रा|ज्यों को 
प्रतिनिधित्व देने के जिये घज्नत्यत निर्वाचन का समर्थन 
किया गया है। सामान्यतः राज्य की विधान सभायें उसकी 
निर्वाचक संस्वायें होती हैं, जिसके सदस्य प्रत्यक्ष निर्वाचन 
से निर्वाचित होते हैँ किन्तु दलिण अ्रफ्राका संघ में, जहां 
एस प्रणाली को अपनाया गया हूँ निर्वाच--ण संघ की 
विधान सभा में प्रान्त के प्रतिनिधि भी बःछ एका- 
त्मक प्रकार के राज्यों में स्थानीय संस्थाओं द्वारा निर्वाचन 
फी प्रणाली भी अ्पनायी जातो है । किन्तु ब्राइस सम्मेलन 
ने इस प्रक्रिया का अनुमोदन नहीं किया हैं क्योकि इससे 
स्थानीय संस्याज्नों में दलवन्दी आरम्भ हो जाती हैं। 
प्रायरनैट के द्वितीय सदन में रघानों का वितरण झुृत्यों के 
आधार पर किया गया है । किन्तु बितरण की इस प्रगाली 
पर, इस ध्ाधार पर प्रापत्ति की गई हैं कि यह अधिकांगत: 
मनमाने ढंग का है| सामान्यतः: द्वितीय सदन में निर्वाचन 
एवकक संक्रमणीयक गत द्वारा समानुपातिक प्रतिनिधित्व के 
भ्राधार पर किये जाते है, जिससे सदन में सभी दलों को 
ययोचित प्रतिनिधित्व प्राप्पा ही सके । 


नावें को संचद्‌ में द्वितीय सदन 
वर्तमान समय के द्वितीय सदनों में सब से मनो रंजक 
द्वितीय सदन, सारे का लागरटिंग' हैं। ज्यों ही सावे की 
संराइ स्टाटिय सदस्यों के समानुत्रात्िक प्रतिनिभित्त 
की प्रणाली के आधार पर व्यापक वयस्क मताबिकार 
द्वारा निर्वाचित होने पर, गठित होगी है वह अपने में से 
ही एक चोथाई सदस्यों को द्वितीय सदन बनाने के लिये 
चुन लेती हैं। प्रवणेप सदस्यों से निल कर प्रथम सदन 
श्राडेल्सटिंग/ की रचना होतो है । द्वितीय तदन 
“लाग्टिग” की बैकें केवल विवेयकों के पुनरीक्ष थ के लिये 
अलग होती हैँ । अविभकत संसद्‌ स्टारटिंग' अन्य कार्य 


डरे 


करती है । विवादग्रस्त विधेयक की भागे बढ़ाने और गति- 
रोन हटाने के लिये दोनों सदनों का संयुक्त सत्र आवश्यक 
होता है । ऐसे समय विवेबक को पारित करने के लिपे 
दो निहाई वहुमत श्रावश्यक होता है। नावें की संसद्‌ एक 
संदनीय है अ्रयवा द्विसदनीय इस सम्बन्ध में कुछ विवाद 
है। इसका सर्वोत्तम उत्तर, जैस्ता कि प्राऊेसर लोस स्मिथ 
ने दाहा है, कि नावें में एक सदन है तथापि वहां द्वितीयसदन 
के तत्व भी विद्यमान है। द्वितीय सदन के लिए प्रथम सदन 
द्वारा सगानुवातिक संख्या में सदस्यों के निवर्चित करने को 
प्रणाली कुछ एकात्मक राज्यों तथा संघीय राज्यों के कुछ 
प्रंगभूत एककों द्वारा भी श्रपतायी जाती हैं। किन्तु 
नावें में जो प्रगाली श्रपतायी गयी हैं वह श्रद्वितीय हैं । 


भारताय संसद में ट्वितीय सदन 


भारत का संविधान संघीय संविधान है । इसलिये 
संविधान के रचयितागं ने, संविधान में द्वितीय सदन की 
व्यवस्था करना झावश्यक समझा था । उनके सामने 
विभिन्न देशों के द्वितोय संदनों के कई नमूने थे । उन्होंने 
शतः निर्वाचित तथा अ्ंशतः नामनिर्देशित द्वितीय सदन 
को देश की आवश्यकताओं के अनुरूप सर्वोत्तम समझा था 
अ्ंणत: नातनिरंगन या सिद्धान्त इसलिये अनाया गया 
ताकि साहित्य, विज्ञान कला श्रीर समाज सेवा क्षेत्र के 
प्रतिष्ठित व्यक्ति द्वितीय सदन में स्थान पा सके । ऐसे 
सदस्यों की संख्या १९ तक सीमित है । शेप सदस्य संघ 
को अंगरभूत इकाइयों के प्रतिनिधि होते हैं । जैसा बताया 
जा चुका हैं उनकी संझयगा इस समय २२० है | द्वितीय 
सदन को संथीय स्वरूप देने के लिये विभिन्न राज्यों की 
निवान सभाओं के निर्वाचित सदस्यों द्वारा और संघीय 
प्रदेशों में इस प्रयोजन के लिये वने हुए निर्वाचिक गणों के 
सदस्यों द्वारा इसके प्रतिनिधि निर्वाचित करने का उपबन्ध 
किया गया हूँ । चूंकि विधान सभायें और तिर्वाचकगण, 
जो कि वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन 
की प्रणाली द्वारा चुने गये हे; द्वितीय सदन (राज्य सभा) 
का निर्माण करते हैँ इसलिये राज्य-सभा का लोकतन्त्रो- 
त्मक रूप भी पूरी तरह बना रहता है । प्रतिनिधियों का 
चुनाव एकल संक्रमणीय मत द्वारा समानुपरातिक प्रति- 
विधित्व प्रगाली के आधार पर किया जाता है, जिससे 
विवान सभाओं और निर्वाच्रक गणों में दलों का प्रति- 
निधित्व यथासम्भव राज्य सभा में भो दृष्टिगोचर हो 
प्रीर अल्पसंख्यकों को प्रभावशाली प्रतिनिधित्व मिल सके । 


प्रथम संसद : स्मृतिग्रंथ 


ऐसे अवसर भी आ सकते हूँ जबकि लोकसभा का 
शासक दल, सभी राज्यों और संघीय प्रदेशों में बहुमत 
प्राप्त न कर सके । ऐसे समय राज्य सभा में पर्याप्त बड़ा 
विरोधी दल हो जायेगा जो कि लोकतल्व्रात्मक विवान 
मण्डल के काये के लिये अनिवार्य हैं। राज्य सभा के सदस्यों 
की पदावधि लोकसभा के सदस्यों से अधिक होने और 
राज्य सभा के एक तिहाई सदस्यों के हर दूसरे वर्ष निवृत्ति 
प्राप्त करने के कारण इस सम्भावना को भी बिल्कुल दूर 
नहीं किया जा सकता है कि लोकसभा का शासक दल 
राज्य सभा में अल्पसंख्यक रह जाय यद्यपि ऐसी सम्भावना 
बहुत कम है। ऐसी आपातकालीन स्थिति उत्पन्न होने पर 
भी यह वैधानिक यन्त्र में नियन्तण और संतुलन के रूप में 
कार्य करेगी । यदि विरोधी दल रचनात्मक विरोबी दल 
के रूप में समुचित कार्य करता है और विरोबी दल केवल 
घ्वंसात्मक नहीं है तो यह आशंका करने का कोई कारण 
नहीं है कि वैधानिक यन्त्र ठप्प हो जायेगा और गतिरोव 
उत्पन्न हो जायेगा । गतिरोध उत्पन्न होने पर भी उसे 
दोनों सदनों की संयुक्त वैठक बुलाकर, दोनों सदलों में 
सदस्यों की कुल संख्या के बहुमत द्वारा निर्णय कर दूर 
किया जा सकता है । लोक-सभा के सदस्यों की कुल संख्या 
राज्य सभा के सदस्यों की कुल संख्या के दुगुने से भी अधिक 
हैं। सरकारी दल, यदि उसका वहुमठ बहुत ही कम संख्या 
में नहीं हो, किसी विधेयक को संयुक्त बैठक में सरलता से 
पारित कर सकता है । 


संविधान में, भारत संघ की अंग्रभूत इकाइयों को 
राज्य सभा में समान प्रतिनिधित्व नहीं दिया गया है जवकि 
अमेरिका और आस्ट्रेलिया की सीनेट में समान प्रतिनिधित्व 
दिया गया है | इसके दो कारण हैं :--- 


एक तो ऐसा प्रतिनिधित्व अ्रवास्तविक होगा तथा 
वह बड़ें और महत्वपूर्ण राज्यों के लिये हानिकर होगा । 
जैसा कि बताया जा चुका है राज्य सभा में १४ राज्यों और 
४ संघीय प्रदेशों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है । विभिन्न राज्यों 
प्रौर संघीय प्रदेशों के आकार और जनसंख्या में बहुत 
भ्रन्तर हैं । यदि सारे राज्यों को समान प्रतिनिधित्व मिल 
जाये तो छोटे राज्य और संघीय प्रदेश जिनकी संख्या 
श्रधिक है, वड़े और महत्वपूर्ण राज्यों पर हावी हो जायेंगे । 
दूसरे जिन विशेष आधारों पर अमेरिका के एककों और 
प्रास्ट्रेलिया राष्ट्र मण्डल को समान प्रतिनिधित्व दिया गया 
हूँ वे बातें भारतीय संघ में लागू नहीं होती हैं। अभ्रमेरिका 


और श्रास्ट्रेलिया राष्ट्र मण्डल की संघीय सरकार 
स्वग्रभुत्व सम्पन्न और स्वतन्त्र अंगभूत इकाइयों के सम- 
झौते के परिणामस्वरूप बती थी । इसलिये उनकी विके- 
न्द्रित भावनाओं के परितोप के लिये उन्हें समान प्रति- 
निधित्व देना आवश्यक था । किन्‍्त्‌ यह वात भारतीय 
संघ के मामले में, जो कि अंगभूत इकाइयों में किसी सम- 
झौते के परिणामस्वरूप नहीं बना है, ठीक नहीं उतरतीं 
हैँ । 

विभिन्न राज्यों और संघीय प्रदेशों में स्थानों का 
वितरण नवीनतम जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 
किया गया है । जिन राज्यों की जनसंख्या ५० लाख से 
अधिक नहीं है उनमें स्थानों का वित्तरण १० लाख के लिये 
एक स्थान के आधार पर किया गया हैं। ५० लाख से 
अ्रधिक जनसंख्या वाले राज्यों को अत्यधिक प्रतिनिधित्व 
न प्राप्त होने देने के लिये इन राज्यों के लिये नियम में 
परिवर्तन कर दिया गया है तथा उतका निरचय इस सूत्र 
के अनुसार किया जायेगा कि प्रथम ५० लाख तक प्रति 
१० लाख व्यक्तियों के लिये एक स्थान होगा और इससे 
अतिरिक्त जनसंख्या के लिये २० लाख या उससे कम पर, 
परन्तु १० लाख से कम न होने पर, एक स्थान और 
दिया जायेगा । संघीय प्रदेशों के सम्बन्ध में कुछ अधिक 
रियायत दी गई है क्योंकि अन्य राज्यों की अपेक्षाकृत 
वे क्षेत्रऔर जनसंख्या दोनों में ही छोटे हैं । 


(ख) अनावद्य ह विलम्त्र का कारण 


द्वितीय सदन के आालोचकों की आलोचना का 
दूसरा आधार यह हैं कि इससे वैधानिक प्रक्रिया में अना- 
वश्यक विलम्ब होता है । उनके मतानुसार एक सदन 
वैधानिक प्रक्रिया में सरलता तथा शीकघ्रता लाने में सहा- 
यक होता है, जो वर्तमान समय में पर्याप्त जठिल और 
विलम्वकारी हो गयी है । एक सदन शासक दल द्वारा वैधा- 
निक कार्यक्रमों को तत्काल क्रियान्वित करने में सहायक 
होता है । यह आलोचना मुख्यतः द्वितीय सदन के हृत्यों 
के सम्बन्ध में है । अनुभव से यह ज्ञात हुआ है जैसा कि 
राजनैतिक विचारकों और राजनीतिज्नों के वक्‍तव्यों से 
पता चलता है कि प्रतिनिधि सदन को क्षणिक आवेशों का 
शिकार होने और देश के हितों के विरुद्ध मनमाने प्राधि- 
कारों का प्रयोग करने से रोकने के लिये अर्थात्‌ दूसरे 
शब्दों में वैधानिक यंत्र में कुछ प्रतिवन्ध और सन्तुलनों के 
लिये एक प्रतिवन्धात्मक शक्ति होनी चाहिये । 


भारतीय संसद में द्वितीय सदन का योगदान 


यहां पर जाजें वाशिंगटन के जीवन की एक प्रसिद्ध 
घटना का उल्लेस करना मनोरंजक होगा । एक दिन, 
मारता करते समय धॉमस जैफरसन ने जा वाशिंगटन 
से विधान मण्डल में दो सदनों की स्थापना के विरुद्ध 
श्रापत्ति की । वाशिंगटन ने उनसे पूछा “झ्राप यह काफी 
अपनी प्लेट में बयों डाल रहे हैं ?” “ठंडा करने के लिये” 
जैफरसन ने उत्तर दिया । “ठीक इसी प्रकार” वाशिगटन 
ने कहा, “हम भी विधानों को ठंडा करने झौर उन्हें उदार 
बनाने के लिये उन्हें सीनेट रुपी प्लेट में दालते हें” । इस 
प्रकार द्वितीय सदन का कार्य प्रवम सदन के श्रावेशपूर्ण 
कार्यो पर प्रतिबन्ध लगाना है । 

ब्राइस सम्मेलन के अनुसार द्वितीय सदन का मुख्य 
कार्य किसी विधेयक को पारित करने में केवल इतना 
विलम्ब (अधिक नहीं) करना है जिससे कि उस समय में 
राष्ट्र का मत उस विधेयक पर श्रच्छी तरह अभिव्यक्त 
हो जाय । यह कथन देश के संविधान में संशोधन करने के 
मामलों पर अधिक लागू होता हैँ । इसके अलावा, कुछ 
विधान मण्डलों में चर्चाओों को सीमित रफने के लिये 
कुछ विज्ञेप नियम बनाये गये हें जिसके परिणामस्वरूप 
प्रतिनिधि सभा में कई वातों पर यथोचित चर्चा नहीं हो 
सकती है । ऐसे विषयों पर द्वितीय सदन में उचित रुप से 
विचार किया जा सकता है । इस प्रकार यह ऐसे विधानों 
पर रोक लगाता है जो श्ञीघ्रता से बनाये गये हों और जिन 
प्र पूरी तरह से विचार किया गया हो । 


(ग) अत्यधिक व्यय 


यह आलोचना भी की जादी है कि द्वितीय सदन के 
कारण अनावश्यक और अत्यधिक व्यय होता हैं । यह सर्व- 
विदित बात है कि आधुनिक विश्व में लोकतस्त्रात्मक 
प्रणाली बहुत खर्चीली होती है । किन्तु उसके खर्चीले होने 
के कारण हम उसे छोड़ नहीं सकते हैं । उसकी वास्तविक 
कसौटी उससे प्राप्त होने वाला लाभ हूँ । यदि हम द्वितीय 
सदन से प्राप्त लाभ को रुपयों से तोलें तो भी यह व्यय 
अनावश्यक और अलाभकारी नहीं कहा जायेगा । 


द्वितीय सदन--उतका चास्तविक प्रतोजन 


अव में भारतीय संसद्‌ के द्वितीय सदन (राज्य- 
सभा) के कृत्यों की ओर विशेष रूप से निर्देश करते हुये 
इस बात की चर्चा करूँगा कि किन प्रयोजनों को पूरा 


डर 


करने के लिये द्वितीय सदन की स्थापना की जानी चाहिये 
झ्रौर उसको क्या क्या श्रधिकार प्राप्त होने चाहियें ? 


यूरोप के कुछ देशों के संविधानों ने द्वितीय सदन 
को वित्तीय विपयों तक में प्रथन सदन के बराबर के 
अ्रधिकार प्रदान कर दिये हैँ | स्वीडन, वेल्जियम और 
इटली के द्वितीय सदनों को विधान निर्माण संबंधी विपयों 
में (जिनमें वित्तीय विधेयक भी शामिल हैं) प्रथम सदन 
के बरावर ही श्रधिकार प्राप्त हैं । स्वीडन में विधेयक 
को दोनों सदनों में एक ही साथ पुरःस्थापित करना 
पड़ता हैं । कनाडा की सीनेट भी भ्त्यन्त शक्तिशाली है । 
केवल इस बात को छोड़कर, कि धन-विधेयकों को प्रथम 
सदन में पुरःस्थापित करना होता है । कनाडा की सीनेट 
की स्थापना (संसद्‌ अधिनियम बनने से पहले के) हाउस 
आ्राफ़ लाइंस' के नमूने के आधार पर की गयी थी । कनाडा 
की सीनेट की ही तरह झ्रास्ट्रेलिया की सीनेट को भी धन- 
विधेयकों के अतिरिक्त अन्य विपयों के बारे में प्रथम 
सदन के बरावर ही अधिकार प्राप्त हैं । सर्वाधिक शक्ति- 
शाली द्वितोय सदन अमरीका की सीनेट है जिसे प्रथम 
सदन से भी अधिक शक्तिशाली कहा जाता है । इसे ने 
केवल वित्तीय विपयों तक में हाउस आ्राफ़ रिप्रेजेंटेटिव्स! 
के वरावर विधायिनी शवितियां प्राप्त हैँ वरन्‌ू इनके 
श्रलावा उसे कुछ कार्यपालिका-शवितियां भी प्राप्त हैं, 
जैसे संधियों का अनुसमर्यत करने का अधिकार और 
संघीय पदाधिकारियों की नियुक्ति का अनुमोदन 
करने का अ्रधिकार । 


जिन देशों में संसदीय शासन प्रणाली हैं उनमें आम 
प्रथा यह हैं कि द्वितीय सदनों को वित्तीय विधेयकों के 
संबंध में निर्णायक भूमिका अदा नहीं करने दी जाती । 
भारत के संविधान ने भी जिसने संसदीय प्रकार की 
सरकार की ही व्यवस्था की हूँ, वित्तीय विषयों में द्वितीय 
सदन की शक्तियों को सीमित कर दिया है । धन-विधेयक 
अथवा घन-संबंधी खंडों वाले विधेयक को राज्य-सभा में 
पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । फिर, राज्य-सभा 
को न तो घन विवेयक को अस्वीकार करने और न उसमें 
संशोचन करने का ही अधिकार हैं। जब कोई धन विधेयक 
लोक-सभा द्वारा पारित किये जाने के वाद राज्य-सभा 
को भेजा जाता है तो राज्य सभा उस विधेयक के संबंध 
में केवल कुछ सिफारिशें ही कर सकती हैं और उसे 
विवेयक प्राप्त होने की तिथि से चौदह दिनों के भीतर 


प्रथम संसद : स्मृतिग्नंय 


लौटा देना होता हैं। इन सिफारिशों को स्वीकार करना, 
ने करना लोक-सभा पर निर्भर है जहां तक अन्य 
वित्तीय विवेयकों का संबंध है, राज्य-सभा की शक्तियों 
पर इस बात को छोड़ कर अन्य कोई प्रतिवन्‍्ध नहीं है 
कि, जैसा ऊपर बताया जा चुका है धन संबंधी खंडों वाले 
विवेयकों को राज्य-सभा में पुरःस्थापित नहीं किया 
जा सकता है और राज्य-सभा को ऐसे वित्तीय विवेयकों 
की अस्वीकार कर देने अथवा उसमें संशोधन कर देते 
का पुरा पूरा अधिकार प्राप्त है जैसा कि उसे उन विवे- 
यकों के बारे में प्राप्त है जो बन विधेयक नहीं होते 
हे । 
घन विधेयकों के बारे में राज्य-सभा की शक्तियों 
के सीमित होने और कुछ वित्तीय विधेयकों के राज्य- 
सभा में पुर:स्थापित किये जाने पर निषेध होने का यह 
श्र्य नहीं लगाया जाना चाहिये कि वित्तीय विषयों में 
राज्यन्सभा का कुछ भी अधिकार नहीं हैं। संविधान 
में यह व्यवस्था हूँ कि संघ के वापिक आय-व्ययक 
संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष रखें जायेंगे । विधेयक पर 
चर्चा राज्यन्सभा में भी की जा सकती है| हालांकि 
अनुदानों की मांगें केवल लोक-सभा में ही की जानी चाहिये 
जिसे किसी भी मांग पर स्वीकृति देने, या न देने अथवा 
इस दर्ते के साथ स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त है कि 
उसमें बाद में कमी की जा सकेगी । संघ के लेखे के संबंध 
में भारत के नियंत्र॥, महालेखा-परीक्षक के प्रतिवेदनों 
की प्रतियों के भी संसद्‌ के दोनों सदनों के समक्ष रखे जाने 
की अपेक्षा को गई है । संसद की लोक-लेखा सातति में भी 
राज्य-सभा के प्रतिनिधि रहते हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट 
है कि वित्तीय विययों में राज्य-सभा को ब्रिटिग हाउस 
थआाफ़ लाईस की अपेक्षा कहीं अधिक अभ्रधिकार प्राप्त 
हे । 
अब हम इस बात पर विचार करें कि वे कोन से 
इत्य हो सकने हूँ सिन्‍्हें संसद का द्वितीय सदन उपयोगी ढंग 
में कार सकता है। संसद के सदनों द्वारा किये जाने वाले 
वार्य को मोदे तौर पर दो जीर्पकों के अधीन रखा जा 
संबाना हैं, सवति, (१) विधान निर्माण संबंधी छूत्य, 
सोट (२) अन्य कार्य । बाद वाली श्रेणी में :--- 


१६. 
(१) प्रश्न, 


(२) प्रस्ताव, 


(३) संकल्प , और 
(४) मतदान रहित चर्चा 


सम्मिलित हैं । 


टू 


वियान दा में द्विरीय सदन फा पोगवान 
(फ) विवेयकों झा आरम्भ 


जहां तक विधान-कार्य का संबंध है, यह प्रश्न 
अनेक वार पूछा गया है कि क्या द्वितीय सदव को विधेयक 
आरम्भ भी करने चाहियें या उसे केवल विषेयकों का 
पुनरीक्षण करने वाले सदन के रूप में कार्य करना चाहिये । 
यूरोप में कुछ द्वितीय सदनों को विधेयकों का आरम्भ 
करने का अविकार नहीं होता परन्तु उनकी संख्या वहुत 
ही कम है, उदाहरण के लिये फ्रांस में काउन्सिल आफ 
रिपव्लिक' विधेयकों का आरम्भ नहीं कर सकती और 
उसमें पुरःस्थापित किये गये प्रत्येक विधेयक को तत्काल 
असेम्बली' में भेज रिया जाता है। आधुनिक विद्व में 
विधानों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुये यह वास्तव 
में सुविधाजनक होगा कि प्रथम सदन द्वारा उन पर 
विचार आरम्भ किये जाने से पूर्व कुछ विवेयकों को द्वितीय 
सदन में पुरःस्थापित किया जाये और उन पर उसके 
द्वारा विचार किया जाये । इस प्रकार दोनों सभाओं द्वारा 
विवेयकों पर विचार कराने से समय की काफी बचत 
की जा सकती है और इससे प्रथम सदन में कार्य को 
अधिकता भी कुछ कम हो जायेगी । इसलिये इस बात का 
कोई कारण नहीं है कि धन विधेयकों और घन संबंधी 
खंडों वाले विधेयकों को छोड़कर श्रन्य विवेयकों को 
द्वितीय सदन में आरम्भ करने पर कोई प्रतिवन्‍्ध लगाया 
जाये और द्वितीय सदन को केवल पुनरीक्षण करने वाली 
संस्था ही रहने दिया जाये । फिर, सदनों की संयुक्त 
समितियों द्वारा यदि वे नियुक्त को गयी हों विचार 
के बाद द्वितीय सदन (जिसे विधेयकों को दोनों सदनों 
की संधुक्‍्त समितियों को सौंपने का अधिकार प्राप्त होना 
चाहिये), विवादस्पद विवेयकों तक पर विचार कर के 
उन्हें ठीक स्वरूप प्रदान कर दे, तो प्रयम सदन में उसे 
पारित कराने में श्रासानी होंगी । 


जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, घन-विधे- 
यकों श्रौर घन सम्बन्धी खण्डों वाले विधेयकों को छोड़ 
कर प्रन्य विधेयकों को राज्य सभा में भारम्भ करने 


भारतीय संसद्‌ में द्वितीय सदन का योगदान 


पर कोई संवेधानिक प्रतिबन्ध नहीं है । श्रप्रेल १६५२ 
में श्रपता गठन होने के बाद के पांच वर्षो में राज्य-सभा 
ने ३६३ विधानों का निवटारा किया । जिन में से १०१ 
विधान उसी सभा में आरम्भ हुये थे । जो विधान उसमें 
झारम्भ किये गये वे मुख्यतया सामाजिक क्षेत्र के 
विपयों से ही सम्बन्धित थे । ऐसा विचार था कि राज्य- 
सभा का गम्भीरतापूर्ण वातावरण सामाजिक न्याय भौर 
सामाजिक कल्याण सम्बन्धी विधान का आरम्भ करने 
के लिये विशेष रूप से उपयुक्त सिद्ध होगा । राज्य सभा 
में सामाजिक क्षेत्र के जिन विधानों का श्रीगणेश किया 
गया उनमें हिन्दू विधि सम्बन्धी चार अधिनियम, ब्र्थात्‌ 
(१) हिन्दू विवाह अधिनियम, १६५५ ; (२) हिन्दू 
श्रल्पवयस्कता श्रीर संरक्षकता अधिनियम, १६९५६ ; 
(३) हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम, १६५६ भौर 
(४) हिन्दू दत्तक-प्रहण तथा भरण-पोपण अधिनियम, 
१६५६ सव से अधिक महत्वपूर्ण थे । 


ये चारों , विशेष रूप से विवाह और उत्तराधिकार 

से सम्बन्धित विधान, ऐसे थे जिनके प्रति देश मर में 
बड़ी दिलचस्पी दिखाई गई और इन पर काफी उत्तेजना 
परां विवाद किये गये । इस प्रकार संहिता तैयार कर 
हिन्दू जाति के सामाजिक ढांचे में, जो वहुत दिनों से चला 
झा रहा था और जो बहुत गहराई तक अपनी जड़ें जमा 
चुका था, परिवर्तेन करने का जो प्रस्ताव था, अनेक लोग 
उसके लिये तैयार नहीं थे । दत्तक-ग्रहण और भरण- 
पोषण सम्बन्धी विधेयकों को छोड़ कर शेष सभी विधे- 
यकों को उन पर जनता को राय जानने के लिये परि- 
चालित किया गया और फिर उसके बाद राज्य-सभा 
ओऔर लोक-सभा ने प्राप्त रायों का ध्यान रखते हुये 
उन विधेयकों पर विचार किया और उनमें संशोघन किये। 
स्वयं सभाझों में भी इन विघानों के विरुद्ध अनेक प्रस्ताव 
प्रस्तुत किये गये और उन पर विचार किया गया । 
दोनों सभाझों में सभी तरह के सदस्यों ने उन पर विचार 
करने श्रौर उन्हें पारित करने में बड़ी सक्रिय दिलचस्पी 
दिखाई । उनको पारित कराने के लिये महिला सदस्यों ने 

पुरुष सदस्यों की अ्रपेक्षा कहीं श्रधिक परिश्रम किया । 
दलगत नीतियों से ऊपर उठ कर चर्चा की गई । अन्त में 
ये विधान संसद्‌ द्वारा प्राय: सर्व सम्मति से पारित किये 

गये । इस प्रकार राज्य-सभा ने ऐसे कानून वनाने का 

श्रेय प्राप्त कर लिया जिनके बारे में यह कहना सही होगा 

कि थे वर्तमान संसद्‌ के जीवन-काल में पारित किये गये 


४७ 


ऐसे समाज सुवार कानूनों में सब से महत्वपूर्ण हें जिन्होंने 
देश की जनता के विशाल बहुमत पर अपना प्रभाव 
डाला है । 


राज्य-सभा में पुर:स्थापित किये गये विधेयकों 
में, श्रीर जिसे गढ़ने में राज्य-सभा ने अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भूमिका अदा को है, वाद के स्थान पर श्रमजीवी पत्रकार 
(भ्रौद्योगिक विवाद) विवेयक झौर श्रमजीवी पच्च- 
कार (सेवा को शर्तें) और विविध उपबन्ध विवेयक 
उल्लेखनीय हैं। ये १६५४ में राज्य-सभा में पुरःस्थापित 
किये गये थे और उसी वर्ष संसद्‌ के शधिनियम बन गये । 
इन दोनों ही कानूनों का उद्देश्य श्रमजीवी पत्रकारों के लिये 
उनकी सेवा की शर्तों और मालिक कर्मचारियों के 
सम्बन्धों के विषय में सामाजिक न्याय प्राप्त करना था, 
जो देश के सार्वजनिक जीवन में उनकी अत्यन्त महत्वपूर्ण 
भूमिका के उचित और निधि गति से निर्वाह के लिये 
अत्यन्त भ्रनिवायें है । बाद वाले कानून को उचित ही 
श्रमजीवी पत्रकारों के अधिकारों के घोषणा पत्र” 
की संज्ञा दी गई है । 


भारत के समाचारपत्रों पर प्रभाव डालने वाले 
कानूनों की श्रेणी में दो ऐसे कानूव भी उल्लेखनीय हैं 
जिनका आरम्भ राज्य-सभा में ही किया गया था । 
ये हें---तमाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक और 
प्रेसप रिपद्‌ विधेयक । ये दोनों १६५५ में पारित किये गये 
थे। वाद वाला विवेयक अभी लोक-सभा द्वारा पारित 
नहीं हुआ । प्रेस आयोग की सब से महत्वपूर्ण सिफा- 
रिशों के अ्रनुसार इस विधेयक द्वारा जिस प्रेस परिषद्‌ 
क' स्थापना की जाने वाली है उसका उद्देश्य समाचार 
पत्रों की स्वतन्त्रता की रक्षा करना, पत्रकारिता के 
नीति शास्त्र का स्तर निर्धारित करना और उसे कायम 
रखना, एकाविकार और नियंत्रण को एक ही स्थान पर 
केन्द्रित करने की ओर ले जाने वाली घटनाओं पर निगरानी 
रखना, गवेपणा को प्रोत्साहन देना और समाचारपत्रों 
के लिये समान सेवाओं का प्रवन्ध करना है । 


कशाघात उन्मूलन विधेयक और गन्दी बस्तियां 
(सुधार और सफाई) विधेयक जैसे दो अन्य विधान थे, 
जिनमें सामाजिक बुराइयां को समस्या का हल करते की 
व्यवस्था.की गई थी । पहला विधेयक १६५४ में राज्य- 
सभा में पुरःस्थापित किया गया था और उसी वर्ष 


प्रथम संसंदू : स्मृतिग्रं थ 


पारित हुआ । गन्दी वस्तियां (सुधार और सफाई ) 
विधेयक को भी जो राज्य-सभा में ही पुरःस्थापित किया 
गया था और दिसम्बर १६५६ में कानून वना, ऐसे 
विधान की संज्ञा दी गई जिसका उद्देश्य भारत के ऐसे 
अ्रभागे लोगों को मुक्त करना और उन्हें पूर्ण मानव के 
स्तर तक ऊपर उठाना था जिन्हें परिस्थितियों ने गन्दगी 
झ्रोर गलीज के बीच रहने को बाध्य कर दिया था । 


राज्य-सभा में आरम्भ होने वाले श्रन्य विधानों में 
कापीराइट विधेयक उल्लेखनीय है । यह विधेयक 
दोनों सदनों की संयुक्त समिति को सौंपा गया था 
ओर ञव उस समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य-सभा 
में विचाराधीन है । 


इससे यह स्पष्ट है कि विधेयकों का आरम्भ 
करने वाले सदन के रूप में राज्य-सभा का पिछले पांच 
वर्षों के कार्य का लेखा-जोखा काफी प्रभावोत्पादक है । 


जो विधान लोक-सभा में आरम्भ किये गये थे 
उनमें भी राज्य-सभा का योग कम प्रभावोत्पादक नहीं 
है । विनियोग विधेयकों, वित्त विधेयकों और प्रशुल्क 
विधेयकों पर सभा में होने वाले वाद-विवाद को सदा 
ग्रादर के साव सुना जाता था । संविधान से सम्बन्धित 
विधेयकों जैसे विभिन्न संविधान संशोधन अधिनियम, 
प्रात राज्य श्रधिनियम, १६५३, नागरिकता 
ग्रधिेनियम, १६५५ भौर राज्य पुनर्गठन अ्रधिनियम, 
2६५६ पर विचार करने तथा उन्हें पारित करने में 
राज्य सभा ने समिति-प्रक्रम तथा पारित करने के प्रक्रम 
दोनों पर, उल्लेस्ननीय भूमिका श्रदा की है । स्वर्गीय डा० 
प्रम्वे उपर जैसे झौर टा० हृदय नाथ कुंजरू जैसे संविधान 
विशेषज्ञों मोर दक्ष संसद्‌ वेत्ताओं के भाषणों की सरकार 
नया विरोधी पक्ष दोनों के सदस्यों द्वारा बड़ी ही उत्सुकता 
पोर घादर की भावना के साथ प्रतीक्षा की जाती थी । 
विमान निम्रम प्रप्रिनियम, १६५३, सम्पदा छुल्क अधि- 
नियम, १६५३, दष्ड प्रणिया संहिता (संशोधन) 
इधिसिंग्रम, १६५५, समयाथ अधिनियम, १६५६, 
कीवन शोभा निगम झमधिनिसम, १९५६ झादि जैसे 
प्रशावप्नी दियानों में बनाये जाने में भो राज्य सभा 


8 जे ई तक 

> श्यित हे 
3 वेद रियो ओफदाय या | 

में प्रभाशारी योगदान डिया हूँ । 


गर-सरकारी सदस्यों द्वारा प्रस्तुत किये गये विधान 
के क्षेत्र में राज्य सभा ने इस अवधि में दो विधान, अर्थात्‌ 
प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी 
स्थान और अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) 
संशोधन अधिनियम, १६५६ और हिन्दू विवाह (संझो- 
घन) अधिनियम, १६५६ को भी संविधि पुस्तक में 
जोड़ दिया है । 


(ख) वियेयक्नों का पुनरीक्षण 


प्रथम सदन द्वारा पारित किये गये विधान का 
पुनरीक्षण करना और उसकी मसोदे सम्बन्धी अशुद्धियों 
को ठीक करना भ्रादि द्वितीय सदन के सब से महत्वपूर्ण 
कृत्यों में हें । श्रालोच्य भ्रवधि में राज्य सभा ने लोक- 
सभा द्वारा पारित किये गये १४ विधेयकों में संशोधन 
किये और लोक सभा ने इन सभी संशोघनों को स्वीकार 
कर लिया। एक धन विधेयक को भी, श्रर्थात्‌ त्रावनकोर 
कोचीन विनियोग (लेखानुदान) विधेयक, १६५६ को, 
राज्य सभा ने एक पारिभाषिक प्रकार के संशोधन 
की सिफारिश के साथ लोक सभा को लौटा दिया था 
ओऔर लोक सभा ने उसे स्वीकार कर लिया । 


अन्य का में द्वितीय सदन का योगदान 


(१) प्रश्न 


अगला विचारणीय प्रश्न यह हैँ कि क्या द्वितीय 
सदन को प्रश्न पूछने का अ्रधिकार होना चाहिये, और 
यदि हां, तो क्या यह अधिकार बिल्कुल उसी प्रकार का 
होना चाहिये जैसा कि प्रथम सदन को प्राप्त होता हूं । 
प्रथम सदन में प्रदनों का उत्तर देने की जो भ्रक्रियां 
प्रचलित है, सभी द्वितीय सदनों में उसका पालन 
नहीं किया जाता हैँ | कनाडा और आयरलेड जैसे 
कुछ राज्यों में द्वितीय सदन में प्रश्न पूछने की ही श्रनु- 
मति नहीं है। ब्रिटिश हाउस आफ लार्डस' में प्रचलित 
परिपाटी यह है कि सप्ताह में केवल दो दिन, श्र्थात्‌ 
मंगलवार और बुधवार को, प्रग्न पूछे जा सबते हैं झोर 
एक दिन में अधिक से श्रधिक केवल तीन तारांकित प्रश्न 
पूछे जा सकते हैँ । यदि द्वितीय सदन को सरकार में 
कार्य कलापों से सम्बन्धित महृत्वपूर्ण बिपयों पर चचा 
करने का अधिकार दिया जा सकता हू तो इस बात की 


भारतीय संसद्‌ में द्वितीय सदन का योगदान 


कोई वजह नहीं हैँ कि उस सदन को ऐसी जानकारी 
प्राप्त करने के लिये, जो इस प्रकार की चर्चा का स्तर 
ऊंचा उठा सके, प्राप्त करने के लिये प्रश्त पूछने का 
श्रधिकार न दिया जाये । इसलिये द्वितीय सदन के 
सदस्यों को सरकार के सदस्यों से जानकारी प्राप्त करने के 
इस महत्वपूर्ण अधिकार से वंचित नहीं किया जाना 
चाहिये । 


मई, १६५२ में जिस समय राज्य सभा की पहली 

बैठक हुई थी, प्रक्रिया नियमावली में सप्ताह में केवल दो 
दिन प्रश्न पूछे जाने का उपवन्ध रखा गया था । सभा 
के सभी वर्गो के सदस्यों द्वारा यह मांग की जाने पर कि 
प्रश्न पूछने के दिनों की संख्या बढ़ा दी जाये, सभापति 
ने इस प्रश्न को नियम समिति को सौंप दिया श्रौर उस 
समिति ने यह सिफारिश की कि प्ररन पूछने के दिन बढ़ा 
कर चार कर दिये जायें और प्रत्येक सोमवार, मंगलवार, 
बुधवार और गुरुवार को बैठक का पहला घंटा प्रश्न 
पूछने और उनका उत्तर दिये जाने के लिये रखा 
जाये । सभापति ने इस सिफारिश को स्वीकार कर 
लिया और इसे नियमों में शामिल कर लिया | राज्य- 
सभा में, आलोच्य पांच वर्षो में, जिन में उसके पन्द्रह 
सत्र हुये, २२७६३ प्रश्नों की पूर्व यूचना प्राप्त हुई थी । 
इन में से १६६७६ तारांकित प्रश्न थे २८१४ अतारां- 
कित प्रइन थे । ७७४२ तारांकित प्रइन यृहीत किये गये थे । 


(२) प्रस्तावों आदि पर चर्चा 


द्वितीय सदत का एक भौर उपयोगी कृत्य यह हो 
सकता हैँ कि वह उन महत्वपूर्ण विषयों पर खुले तौर से 
आद्योपान्त चर्चा करे जिन पर प्रथम सदन समय की 
कमी के कारण विचार न कर सकता हो । यह सर्वे 
विदित हैँ कि हाउस आफ़ लाड्डस' में महत्वपूर्ण विषयों 
पर जो चर्चा की जाती है उसका स्तर बहुत ही ऊंचा 
होता हैं श्लौर वह जनमत भौर सरकार के विचारों पर भी 
काफ़ी अ्रसर डालती है । श्रन्य द्वितीय सदनों को भी 
इसी प्रकार से कार्य करना चाहिये । इसके अलावा, 
जैसा कि ब्राइस कान्फ्रेंस ने कहा है, इस प्रकार की चर्चा 
ऐसे सदन में करना अधिक उपयोगी सिद्ध होगा जिसमे 
चर्चा के परिणामों से कार्यपालिका सरकार का श्रस्तित्व 
ही संकट में पड़ते की संभावना न दो । 


प्रस्ताव 


राज्यसभा के पुनरीक्षाघीन पद्दह सत्रों में सतह 
सरकारी प्रस्तावों पर चर्चा की गई। ये प्रस्ताव अन्य 
विपयों के अतिरिक्त, अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति और सरकार 
की तत्सम्बन्बी चीति, १६५२ में देश की खाद्य 
स्थिति, जम्मू और काइमीर राज्य की स्थिति, १६५३ 
और १६९५४ के लिये अनुसूचित जातियों और 
अनुसूचित श्रादिमजातियों के भ्ायुकत के प्रतिवेदनों, 
निवारक निरोव अधिनियम के कार्यान्‍्वय सम्बन्धी 
प्रतिवेदन, प्रेस आयोग के प्रतिवेदद, भौर राज्य पुनर्गठन 
आयोग के' प्रतिवेदन से सम्बन्धित थे । 


अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी वाद-विवाद अ्रत्य- 
घधिक दिलचस्प सिद्ध हुये । यह चर्चा श्राम तौर पर 
चालू महत्व की घटनाओ्रों पर ही केन्द्रित रही । सितम्बर, 
१६५३ में मुख्य रूप से कोरिया की स्थिति पर चर्चा 
हुई ; और उसी वर्ष दिसम्बर में पाकिस्तान को 
प्रस्तावित श्रमरीकी सैनिक सहायता के साथ साथ 
पुत्र: कोरिया के वारे में चर्चा की गई । भारत स्थित 
फ्रांसीसी वस्तियों के बारे में मई, १६५४ में चर्चा की 
गयी । अ्रगस्त, १६५४ में गोरा की समस्या और 
प्रस्तावित सीटो' संधि चर्चा के मुख्य विपय रहे। गोग्रा 
की स्थिति पर सितम्बर, १६५४ में पुनः विचार किया 
गया। हिन्द चीन की नवीनतम स्थिति का भी विश्लेषण 
किया गया । १६५६ में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर पद्वहवें सत्र के दौरान में वाद-विवाद किया 
गया झौर यह चर्चा मुख्य रूप से हंगरी झौर स्वेज की 
हाल की घटनाओं पर केन्द्रित रही । 


राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी 
वाद-विवाद, जैसा कि श्रपेक्षित था, सर्वाधिक दिलचस्प 
और श्रत्यधिक विवादास्पद रहा ) राज्य-सभा के 
ग्यारहवें सत्र में हुआ यह वाद-विवाद छः दिन तक चलता 
रहा और इसमें ३४ घंटे और ५६ मिनट लगे। इस 
चर्चा में एक सौ दो सदस्यों ने भाग लिया--इससे पूर्व 
किसी भी विषय पर इतने अभ्रधिक सदस्यों ने भाग नहीं 
लिया था । वाद-विवाद प्रायः दलगत नीतियों की 
सीमाझ्रों के परे था, क्योंकि सदस्यों ने राजनीतिक दलों 
की नीतियों की अपेक्षा श्रलग श्रलग राज्यों के दृष्टिकोण 
सामने रखे थे। आयोग के एक सदस्य, डा० हृदय ताट 


प्रयंम संसंद्‌ : स्मृति ग्रंथ 


कुंजर की उपस्थिति ने राज्य-सभा के इस वाद-विवाद 
का महत्व और भी बढ़ा दिया था । इसने उनको इस 
वात का अवसर दिया कि दोनों सदनों में आयोग की 
सिफारिशों की जो आलोचना की गई थी, वें उर्सका 
उत्तर दे सके । 

राज्य-सभा ने इस अवधि में गैर-सरकारी सदस्यों 
के दस गृहीत प्रस्तावों में से सात पर चर्चा की । ये 
प्रस्ताव अन्य विषयों के श्रतिरिक्त संघ लोक सेवा आयोग 
के वाषिक प्रतिवेदनों, भारत की प्रशासनिक प्रणाली 
के पुनरीक्षण के बारे में डा० पाल एच० ऐपलवी के 
प्रतिवेदन श्रौर दशमिक सिक्का प्रणाली के सम्बन्ध में 


हज 


थ। 


संकल्प (सरकारी) 

आलोच्य अर्वधि में सभा में २० सरकारी संकल्प 
प्रस्तुत और पारित किये गये । इन संकलपों की विपय- 
वस्तु कुछ वस्तुओं पर शुल्क बढ़ाने से ले कर संविधान के 
अनुच्छेद ३५६ के अधीन पेप्सू, झ्रां घ्र, नावतकोर-कोचीन 
भौर केरल के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा के अनु- 
मोदन शभौर भारत की प्रथम ओर द्वितीय पंचवर्षीय 
योजना के श्रनुमोदत तक से सम्बन्धित थी। प्रथम पंच- 
वर्षीय योजना के सिद्धान्तों और उद्देश्यों के सम्बन्ध में हुई 
चर्चा में कुल मिला कर ५० सदस्यों ने भाग लिया और 
द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी वाद-विवाद में ३६ 
संदस्यों ने श्रपने विचार व्यक्त किये । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना पर विचार करने के 
लिये जो विशज्ञेष संसंदीय समिति नियुक्त की गई थी 
उसके विचार विमर्श में भी राज्य-सभा के अ्रनेक सदस्यों 
ने सक्रिय भाग लिया । 


संकलंप-- (गर-सरंकारी सदस्य) 


राज्य-सभा की प्रथा के अनुसार साधारणतया 
शुक्रवार का दिन गेर-सरकारी सदस्यों के कार्य निवटाने 
के लिये रखा जाता है भौर श्राम तौर पर यह व्यवस्था की 
जाती है कि एक शुक्रार को गैर-सरकारी सदस्यों 
के संकल्प लिये जायें और दूसरे को उनके विधेयक । 
आालोच्य पन्द्रह सत्रों के दौरान में गेर-सरकारी सदस्यों 
के संकल्पों की चर्चा के लिये ३४ दिन नियत किये गये 


प्र 


थे। इस अवधि में संकल्प प्रस्तुत कंरंने के सदस्यों के 
इरादे की ८४१ पूर्व-सूचनायें प्राप्त हुई। इंन में से ६७० 
पूर्व-सूचनाओं को, जो कुल मिला कर १८५४५ संकल्पों 
के बारे में थीं, गृहौत किया गया। इस प्रकार के कार्य 
के लिये नियत समय में गृहीत संकल्तों में से ४६ पर चर्चा 
की गई । $ 


गृहीत संकल्प विविध विपयों से सम्बन्धित थे, 
जैसे, कृपि सम्बन्धी ऋण और भूमि सुधार, भाषावार 
राज्यों का निर्माण, भारतीय साहित्यकारों की स्थिति, 
बेरोजगारों को सहायता, परिवार नियोजन, वस्तुओ्नों की 
अ्रधिकतम मूल्य निर्धारित करना, बुनियादी शिक्षों, 
समाज सेवा के लिये श्रनिवार्य भर्त्ती, महा कवि कालिदास 
की जयन्ती, कोयला खातों में सुरक्षा सम्बन्धी 
कार्यवाही, विद्याथियों की अनुशासनहीनतां, राष्ट्र- 
मण्डल के साथ भारत के सम्बन्ध इत्यादि, इत्यादि । 


सभा में स्वीकृत संकल्पों में से (१) अवांछनीय 
फिल्‍मों के प्रदर्शन पर प्रतिवन्ध लगाने से सम्बन्बित 
संकल्प और (२) भारतीयों द्वांरा नियंत्रितं और भारतीय 
स्वामित्व वाले विज्ञापनदाता-अश्रभिकरणों को सरकारी 
प्रोत्साहन दिलाने की व्यवस्था करने वाले संकल्प का 
उल्लेख किया जा सकता है | यद्यपि जो संकल्प प्रस्तुत 
किये गये ओर जिन पर चर्चा हुई, सरकार उनमें से 
कई को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थी, फिर 
भी इससे सरकार का घ्यात उन विषयों की ओर केच्द्रित 
कराने का प्रयोजन तो पूरा हो ही गया, जो वैसे उसके 
सामने कत्तई न आये होते । 


सतंदान रहित चर्चा 

संविधान के उपबन्धों के अनुसार श्राय-व्यवक- 
प्रावकलनों के लोक-सभा में उपस्थापित कियें जाने के 
सांथ-साथ उनका राज्य-सभा के पटल पर रखा जाना 
भी आवश्यक है । राज्य-्सभा में इन प्रावकलनों पर 
चर्चा के लिये सभापति दिन नियत कर देता है | इस 
प्रकार नियत किये गये दिनों पर सदस्य आय-व्ययक 
प्रस्थापनाओं पर चर्चा करते हैं श्नौर उनके बारे में सुझाव 
देते हैं । सभा के समक्ष कोई शौपचारिक प्रस्ताव नहीं 
रखा जाता है और मत सभा का कोई निर्णय ही अ्रभि- 
लिखित किया जाता है । इस वाद-विवाद में सरकार 


भारतीय संसर्‌ मे द्वितीय सदन का योगदान 


की सम्पूर्ण आर्थिक नीति और अ्र्थोगाय सम्बन्धी स्थिति 
पर विचार किया जाता है । कराधान सम्बन्धी अन्तिम 
प्रस्थापनाओं को तैयार करते समय इन वाद-विवादों में 
प्रगट किये गये विचारों का ध्यान रफ्ता जाता है भर इनको 
उचित महत्व दिया जाता है । सच में कमी झीर खर्चे 
की नई मदों आदि के बारे में भी सरकार सदस्यों के सुज्ञावों 
का ध्यान रखती है । 


राज्य-तना की विशेष शक्ति 


जिन विपयों के बारे में राज्य विधान बनाते हूँ 
उनके क्षेत्र में केद्ध द्वारा हस्ततेप के लिये संविधान में 
कुछ विद्येप उपवन्ध रखे गये हैं। संविधान के अनुच्छेद 
२४६ के अवीन संसद्‌ को राज्य सूची में प्रगणित 
उन विपयों के बारे में विधि वनाने की शवित प्राप्त है 
जिनके विपय में राज्य-सभा उपस्थित और मत देने वाले 
सदस्यों की दो तिहाई रे अ्रन्यून संख्या द्वारा समथित 
संकल्प द्वारा यह घोषित कर दे कि राप्ट्रीय हित में यह 
झ्रावश्यक या इप्टकर है कि संसद्‌ उन विययों में से 
किसी के बारे में विधि बनाये । पुनः संविधान के अनु- 
च्छेद ३१२ के अ्रवीन यदि राज्य-सभा ने उपस्थित 
ओर मत देने वाले सदस्यों की दो तिहाई से अन्यून 
संज्या द्वारा समर्थित संकल्प द्वारा घोषित कर दिया है 
कि राष्ट्र हित में ऐसा करना झ्ावश्यक या इणष्टकर है, 
तो संसद्‌ विधि द्वारा संघ श्रौर राज्यों के लिये सम्मिलित 
एक या भ्रधिक अखिल भारतीय सेवात्नों के खजन के लिये 
उपवन्ध कर सकेगी । इस प्रकार जिन विपयों के बारे 
में राज्यों को विधि बनाने का श्रधिकार प्राप्त है उन में 
संसद्‌ द्वारा हस्तकेप के विपय में संविधान ने राज्य-सभा 
को एक विशेष स्थान प्रदान किया है और इसका कारण 
यह है कि राज्य-सभा राज्यों के प्रतिनिधियों से भिल कर 
बनी है भर ऊपर लिखे विपयों के सम्बन्ध में राज्य-सभा' 
ह्वारा दो तिहाई बहुमत से संकल्पों के स्वीकार किये जाने 
का श्रर्थ यह होगा कि राज्यों की सहमति प्राप्त हो गई 
है । दो तिहाई बहुमत इसलिये निर्धारित किया गया है 
कि राज्य-सभा में राज्यों को समान प्रतिनिधित्व 
प्राप्त नहीं है । 


विधि निर्माण की शक्ति के साथ-साथ भारत की 
संसद्‌ को संविधान में संशोधन करने की दाक्ति भी 
प्राप्त है। संविधान में संशोधन के लिये लाये गये प्रत्येक 


५१ 


विवेयक को संसद के प्रत्येक सदन में उसकी कुल' सदस्य 
संस्या के बहुमत से और उपस्थित तथा मतदान करने 
वाले सदस्यों के दो तिहाई से अन्यून बहुमत से पारित 
कराना पड़ता है। प्रयम' सदन कहीं संविधान में संशो- 
धन करने को शक्ति का दुरुपयोग न करने लगे, इसलिये 
द्वितीय सदन इसके विरुद्ध एक बचाव का काम करता 


है । 


प्रथम और द्वितोय सदतों के बीच सम्बन्ध 


प्रत्येक द्विसदनीय विधान मण्डल में प्रत्येक 
सदन को संविधान द्वारा निर्धारित किये गये क्षेत्र के 
भीतर रह कर ही कार्य करवा चाहिये । इस' बात में 
कोई सन्‍्देह नहीं है कि विवान तंत्र के सफल' संचालन 
के लिये संसद के दोनों सदवों के बीच निकटतम सहयोग 
होना अत्यावश्यक है । किसी भी सदन को अपने आप 
को दूसरे से श्रेष्ठ नहीं समझना चाह्विये, उसका कार्य- 
क्षेत्र चाहे कुछ भी क्यों न हो और प्रत्येक सदन को अ्रपने 
आपको दूसरे सदन का पूरक समझना चाहिये । यदि इन 
तथ्यों का ध्यान रखा जाये तो प्रत्येक सदन द्वारा किये 
जाने वाले कृत्यों का देश के लिये सर्वाधिक सुविधाजनक 
ढंग से उपयोग किया जा सकता है और संसद्‌ की' प्रतिष्ठा 
कायम रखी जा सकती है । यथपि वांछतीय उद्देश्य 
यही होना चाहिये तयापि एक सदन अथवा दूसरे द्वारा 
की गई गलतियों की घटनायें भी' कम' नहीं हैं । ब्रिटिश 
पालियामेंट के आरम्भ के दिनों में हाउस आफ़ लाड से 
और हाउस आफ़ कामन्स के बीच परम्परा से जो खींच- 
तान चलती' थी उससे संविधान के विकास' के इतिहास के 
सभी जानकार भली भांति परिचित हैं । लगभग चार 
वर्य पूर्व ऐसी कुछ घटनायें हो गयीं थीं जिन्होंने हमारी 
संसद की दोनों सभाझ्रों के बीच कुछ असन्‍्तोष का भाव 
उत्पन्न कर दिया था । प्रधान मंत्री उस समय दिल्‍ली 
में नहीं थे । वापस लौटने पर उन्होंने ६ मई, १६५४३ 
को राज्य-सभा में एक वक्‍तव्य दिया जिससे दोनों सदनों 
के वीच की गलतफ़हमी दूर हो गयी और पुनः सदुभावना 
की स्थापना हुई | अपने इस वक्तव्य में प्रधान मंत्री ने 
कहा : 

“हमारे संविधान के अधीन, संसद्‌ दो सदनों 
से मिल कर बनती है और उनमें से 
प्रत्येक सदन संविधान द्वारा निर्धारित 
क्षेत्र के भीतर रह कर कार्य करता 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्रंध 


है। हमें (अपने अधिकार उस 
संविधान से प्राप्त होते हैँ । कभी 
कभी हम भ्षिठेन की संसद्‌ के सदनों की 
प्रयाप्रों और परम्पराओं के प्रति निर्देश 
करते हैं श्रीर कभी कभी गलती से 
इन्हें उच्च सदन या निम्न सदन कहने 
लगते हैं । में इसे सही नहीं समझता । 
न ही विटिछ संसद्‌ की प्रक्रिया की शोर, 
निर्देश करने से लाभ होगा । 
जो प्रारम्भ में राजा की सत्ता के 
विरुद्ध और बाद को हाउस आफ कामन्स 
और हाउस आफ लार्ड्स के वीच 
संघर्ष के फलस्वरूप कहीं सदियों में 
जाकर बन सकी हैं, हमारी संसद्‌ की 
पृष्ठ भूमि में इस प्रकार का कोई 
इतिहास नहीं है, भले ही अपना 
संविधान बनाने में हमने अन्य 
लोगों के अनुभव से लाभ उठाया हो । 
इसलिये हमारे संविधान को ही हमारा 
मार्गदर्शक होना चाहिये । इसोलिये 
इसमें राज्य-्सभा तथा लोक-सभा के 
कार्यो का स्पष्ठतया उल्लेख कर दिया 
गया है। इनमें से किसी भी सभा 
को उच्च पश्रयवा निम्न सदन के नाम 
से पुकारना ठीक नहीं है । संविधान की 
सीमाओं के भ्रन्दर रहते हुए प्रत्येक सभा 
को झ्पनी प्रक्रिया का विभियमत 
फरने का पूर्ण अधिकार प्राप्त है । 


रू; कफ ५८ के सबब. 


ढांचे की सफलता के लिये इन दोनों 
सभाओं का पूर्ण सहयोग से काम करना 
बड़ा आवश्यक है । वास्तव में ये 
दोनों सभायें एक ही ढांचे के दो भाग 
हैँ यदि इनमें सहयोग तथा अनुग्रहण की 
भावना नहीं होगी तो संविधान के ठीक 
रूप से कार्य करने के मार्ग में कई 
बाधायें उत्पन्न हो सकती हैं । भ्रतः 
यह स्थिति विशेष रूप से खेदजनक 
होगी जवकि इन दोनों सदनों के बीच 
किसी प्रकार का संघर्ष उत्पन्न हो 
जायेगा । इसलिये जो लोग राष्ट्र के 
निर्माण में अ्रभिरुचि रखते हैं उन का 
यह परम कर्तव्य है कि वे इन में पूर्ण 
सहयोग वनाये रखें भीर एक दूसरे का 
शादर करें। दोनों सदतों में किसी 
प्रकार का संवैधानिक मतभेद नहीं हो 
सकता व्योंकि हमारे देश में संविधान 
ही अन्तिम निदचायक है। संविधान 
में वित्त सम्बन्धी कुछ मामलों को छोड़ 
कर जिन पर कि एक मात्र लोक-सभा 
का अ्रधिकार है, अन्य सब वातों में 
दोनों सदनों को बरावर माना गया है। 
कौन कौन से विपय वित्त सम्बन्धी 
विषय हैं इस का प्रन्तिम निर्णय 
अध्यक्ष करता है ।” 


कोई भी सभा अकेले संसद्‌ नहीं कहला 
सपती है | दोनों सभायें मिल कर 
ही भारत की संसद्‌ का निर्भाण करती 
हैं । संविधान अथवा भ्रजातांद्रिक 


हमारे प्रधान मंत्री द्वारा दोनों सदनों के सम्बन्धों 
के बारे में जो श्रधिकारपूर्ण व्यास्या दी गई है वह हमेशा 
संसद के दोनों सदनों का उनके सम्बन्धों में मार्ग दर्शन 
करती रहेगी । 


अन्त:संसदीय सम्बन्ध 


एस० एल० शक्तघर 


संयुक्त सचिव, लोक-सभा सचिवालय । 





१९४७ में जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो 
अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं---जैसे अ्न्तःसंसदीय संघ (इन्टर- 
पालियामेंटरी यूनियन) तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 
(कामनवेल्थ पालियामेंटरी एसोसियेशन), जिसे पहले 
साम्राज्य संसदीय संघ (एम्पायर पालियामेन्टरी एसो- 
सिएशन) कहते थे, ने तुरन्त ही भारत संसद्‌ से उन 
संस्थाओं का सदस्य बनने और भारतीय शाखायें 
खोलने के लिये कहा । यहां यह बताया जाना ठीक 
होगा कि यद्यपि पुरानी केन्द्रीय विधान सभा साम्राज्य 
संसदीय संघ की सदस्य थी किन्तु स्वतंत्रता प्राप्ति के 
थाद भारत की शाखा के रूप में उसने अ्रपना कार्य 
बन्द कर दिया था । अ्रव्यक्ष श्री मावलंकर ने प्रधान मंत्री 
से सलाह कर के अन्तर्राष्ट्रीय संस्थाओं की प्रार्थनाओं 
पर बड़े ध्यान से विचार किया और निर्णय किया कि 
उन्हें श्रन्तःसंसदीय संघ का सदस्य बनना चाहिये । 
संविधान सभा (विधायिनो) ने एक संकल्प पारित 
किया, जिसके द्वारा अध्यक्ष को अधिकार दिया गया 
कि वह एक भारतीय संसदीय मंडल बनायें । संकल्प 
प्रस्तुत करते समय प्रधान मंत्री ने कहा : 


“एक मंडल बनता है भ्ौर वह (अ्रन्तःसंसदीय 
संघ की) अपनी सदस्यता की घोषणा 
करता है । संघ राष्ट्रीय मंडल से 
निर्मित है । किसी संसद्‌ का प्रत्येक 
मंडल अपनी संस्था के नियम बनाता 
है और उसी में ही सदस्यों द्वारा दिये 
जाने वाले चन्दे को निर्धारित किया 
जाता है । अपने आान्तरिक कामों में 
प्रत्येक मंडल स्वायत्त होता है किन्तु 
वह जो काम करे वह अ्रन्तःसंसदीय 
संघ के उद्देश्यों के श्रनुकूल होने चाहियें 
जिस से यह मंडल सम्बन्धित है । 


प्र्३ 


में ने सरकार का मत 
प्रकंट किया है--हम इस संघ से 
सम्बन्ध स्थापित करने के प्ररइत का' 
स्वागत करते हैं । हम समझते हैं कि 
यह वात ज्यादा श्रच्छी होगी, यदि इस 
संस्था में भेजे जाने वाले सदस्य अध्यक्ष 
द्वारा चुने जायें--सरकार द्वारा नहीं ।* 


साघाज्य संसदीय संघ का नास बदलकर राष्ट्रमंडल 
संत्दीय संघ रखा जाता 
साम्राज्य संसदीय संघ से जो निमंत्रण आया 
था उस के वारे में भ्रध्यक्ष ने सोचा कि भारत के स्वतंत्र 
स्तर की दृष्टि से भारत ऐसी संस्था का सदस्य नहीं 
हो सकता जिससे साम्राज्यवाद की व्‌ श्रायें । इसलिये 
उन्होंने कहा कि जब तक इस संस्था का नाम नहीं 
बदला जाता और भारत को उस संस्था में वरावर का 
दर्जा नहीं दिया जाता तव तक भारत उस का सदस्य 
नहीं बंन सकता । उसी समय उस संस्था के गठन में 
परिवर्तन करने के प्रश्त पर विचार हो रहा था और 
सदस्य देश उस संस्था का नया संविधान बनाने में लगे 
हुए थे । इस प्रकार १६४८ में जब लन्‍्दन में साम्राज्य 
संसदीय संघ का सम्मेलन हुआ तब भारत को उस में 
भाग लेने के लिये इस आइवासन से निमंत्रित किया 
गया कि वहां एक शाखा खोली जायेगी जो संघ के 
भावी संविधान बनाने में सहायता देगी । अध्यक्ष 
सावलंकर स्वयं प्रतिनिधिमंडल के प्रधान थे और 
सम्मेलन की कार्यवाही में उन्होंने सक्रिय भाग लिया । 
उन के सुझाव स्वीकार किये गये । संस्था का नाम 
“राष्ट्रमंडल संसदीय संघ” (कामनवैल्थ पालिया- 
मेन्टरी एसोसियेशन) रखा गया झऔर उसके संविधान 
द्वारा भारत को भी उसी प्रकार से वरावर का दर्जा 
दिया गया जैसे कि दूसरे स्वायत्त देशों को दिया हुआ था। 


प्रवम संसद : स्मृतिग्रंथ 


अन्तथ्संसदीय मंडल का निर्माण 


भारत के अन्तःसंसदीय संघ तथा राष्ट्रमंडल 
संसदीय संघ के सदस्य वन जानें पर एक प्ररन यह उठा 
कि क्या दोनों अन्तर्गाप्ट्रीय निकायों के लिये दो पृथक्‌ 
शाखायें होती चाहियें । अन्तःसंसदीय संघ ने तो इस 
मामले में अधिक रुचि नहीं दिखाई किन्तु राष्ट्रमंडल 
संसदीय संघ ने कहा कि केवल राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के 
कामों के निष्पादन के लिये अलग भारतीय झाखा होनी 
चाहिये । अध्यक्ष श्री मावलंकर ने इस मामले में प्रधान 
मंत्री से और संस के प्रमुख सदस्यों से सलाह 
ली और वह इस निष्कर्प पर पहुंचे कि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रीय 
निकायों के लिये एक दूसरे से स्वतंत्र दो विभिन्न 
शाखा नहीं होनी चाहिये। यह भी महसूस 
किया गया कि हमारे स्वतंत्र देश की संसद्‌ की शाखा 
किसी बाहय निकाय के शअ्रवीन नहीं होनी चाहिये । 
भारत किसी अन्तर्राप्ट्रीय निकाय की शाखा बने और 
वह किस प्रकार अपने काम का प्रवन्ध करे यह मामला 
भारतीय थाखा पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये श्रौर 
मैद्वान्तिक या वास्तविक रूप में इस मामले पर किसी 
दूसरे का नियंत्रण नहीं होना चाहिये । यह भी आवश्यक 
समझा गया कि इस बात का निर्णय कि भारत इन 
संस्थात्रों का सदस्य रहे या न रहे भारत पर ही छोड़ 
दिया जाना चाहिये और उसके लिये जिस संगठन के 
गठित किये जानें का बिचार है वह ऐसा होना चाहिये 
जिस में वाद्य प्रभाव के बगैर काम- करने की स्वतंत्रता 
हो । इन बातों को दस्दि में रखते हुए यह निर्णय किया 
गया कि एक स्वायत्त निकाय बनाया जाये जिसका 
पृथक संविधान हो झौर जो झपने कार्य को स्त्रत: चलाये । 
पण्चात्‌ संसद के सदस्यथा का एक बंठक बुलाइ 
गई झीर यबद तसथ किया सथा कि भारतीय संसदीय 
मंडल नामझा एक स्वायत्त संस्या बनाई जाये । 


"या 
हि. 


संयियान 

आारतीय संसदीय मंटल के संविधान के अनुसार 
शापद्न संसद दे सदस्य है इस मंडल के सदस्च हा सकते 
। संगर्‌ के भुलपर्व सदस्य, झस्थावी संसद के सदस्य 
मं धान समा (वियािनों) के सदस्य था केन्द्रीय 
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हक फमका> कर. :कम्कान- कान हा सायम्य द्र्ाए है 
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प्र दरार होंगे दिन का पृथक रुप से 
नपय डियया पया है । 
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ण्र्ड 


प्रत्येक संदस्थ २० रुपये प्रति वर्ष के हिसाव 
से चन्दा देता है ! मंडल के कार्यो की देखरेख एक कार्य- 
करिणो समिति करती है जिसमें एक प्रधान, दो उप- 
प्रधान, कोयाव्यक्ष तया वारह सदस्य होते हैं। अव्यक्ष 
मंडल तया समिति के पदेन प्रधान हैं। अन्य पदाधिकारियों 
तथा कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का चुनाव प्रति- 
वर्ष होता है | सामान्यतया उपाध्यक्ष तथा उप-सभापत्ति 
को ही उप-प्रवान चुना जाता है । कोपाध्यक्ष तथा अन्य 
सदस्यों की नियुक्ति के बारे में मंडल' की प्रत्येक वापिक 
बैठक में अ्रव्यक्ष को उन पदाधिकारियों के नामनिर्देशन 
करने का अधिकार दिया जाता है । लोक-सभा के 
सचिव मंडल तया कार्यकारिणी समिति के पदेन सचिव 
होते हैँ । 


उद्देश्य 


भारतीय संसदीय मंडल के उद्देश्यों की इस प्रकार 
व्याख्या की गई हैँ :--- 


(क) संसदु-सदस्यों में पारस्परिक वैयक्तिक 
सम्बन्ध बढ़ाना ; 


(ख) लोक महत्व के ऐसे प्रदनों पर विचार 
करना, जिनकी संसद के सामने प्राने 
की संभावना हो ; 


(ग) संसई सदस्यों तथा प्रतिष्ठित व्यक्तियों 
द्वारा राजनैतिक, प्रतिरक्षात्मक, आर्थिक, 
सामाजिक तथा शिक्षा सम्बन्धी 
समस्यात्रों पर भाषणों की व्यवस्था 
कराना ; 


(घ) विदेशों की संसदों के सदस्यों से संबंध 
स्थापित करने की दृष्टि से विदेश्ञों 
के दौरों का प्रवन्ध करना ; श्रौर 


(&) अन्तःसंसदीय संघ के राष्ट्रीय मंडल 
तथा राष्ट्रमंटल संसदीय संघ की 
भारतीय थासा के रूप में इन दोनों 
संस्वात्रों के उद्देश्यों के अनुकूल काम 
करना । 


ध्रन्तें:संचदीय संम्वन्ध 


कृत्य तथा कार्यवाहियां 


इस प्रकार यह मेडल रशकष्ट्रमंडल संसदीय संघ 
वी भारतीय शाखा तथा भअन्‍न्त:संसदीय संघ के राष्ट्रीय 
मंडल के रूप में काम करता है | इसी मंडल' की ओर 
से संसदीय सदभावना मंडल विदेश्ञों में भेजे जाते हैं श्रीर 
यहां आने वाले मंडलों का स्वागत किया जाता है । यह 
मंडल प्रतिष्ठित आझ्ागन्तुकों तथा प्रमुख व्यक्तियों के 
भाषणों का प्रवन्ध करता है । इस मंडल के तत्वावधान 
में बहुत से प्रतिष्ठित अतिथियों ने संसद्‌ सदस्यों के 
समक्ष भाषण दिये हैं जिन में से मार्शल वुलगानिन, श्री 
सा स्‍चेव, सर एन्थनी ईडन, श्री श्रन्योरिन वेवन, श्री 
चाउ-एन-लाई, प्रेसीडेंट नासिर, डा० अली शास्त्रा- 
मिजोयो, श्री ऊबा स्वे तथा श्री भंडारनायक के 
नाम उल्लेखनीय हैं । 


मंडल अ्रध्ययन समितियों का संचालन करता 
है । इस समय, प्रतिरक्षा, वैदेशिक कार्य तथा नौवहन 
पर तीन सक्रिय अ्रव्ययन समितियां कार्य कर रही 
हैं । इन अध्ययन समितियों का उद्देश्य यह है कि सदस्यों 
की ठीक ठीक तथ्य मिलें, जिससे वह सभा में बाद- 
विवाद को श्रच्छा वना सकें | कई वार अव्ययन समितियां 
एक समस्या विद्येप के अ्रव्ययन के बाद अपने निप्कर्पो 
को मंत्रियों के पास ज्ञापनों के रूप में भेज देती हैं । 
यह ज्ञापन मंत्रियों की जानकारी के लिये होते हैँ और 
उन पर इस प्रकार की कार्यवाही की जा सकती है जैसी 
कि वह आवश्यक समझें । मंत्रीगण भी अ्रध्ययन समितियों 
को विभिन्न विषयों पर अपने विचारों से श्रवगत कराते 
हे । 

विदेशों की संसदों के भारत में श्राने चाले सदस्यों 
को भी मंडल सहायता देता है, उन का स्वागत करता 
है, उन के सम्मान में भोज आदि देने का प्रबन्ध करता है 
झौर उन्हें संसद्‌ के काये के अव्ययना्थ झ्रावश्यक 
सुविधायें देता है । इन सम्बन्धों का स्वागत दोनों श्ोर 
से किया जाता है क्योंकि ऐसे श्रनौषचारिक मेलजोल 
से विचार विनिमय के मूल्यवान्‌ अवसर प्राप्त होते हैं । 


भारतीय संसदीय संघ (इंडियन पालियारमेंटरी ऐसो- 
सियेशन) आरम्भ करने का प्रस्ताव 
झव एक यह प्रस्ताव विचाराधीन है कि एक 
भारतीय संसदीय संघ बताया जाय । इस विचार पंर 


न 


पहले' पहल कई वर्ष पूर्व अध्यक्षों के सम्मेलन में चर्चा 
हुई थी कि एक ऐसी संस्था भी होनी चाहिये जिस' में 
विभिन्न राज्यों की विवान-सभाओं के सदस्य तथा 
संसद्‌ के सदस्य आपस में मिलें तथा वहां पर शिक्षा, 
सार्वजनिक स्वास्थ्य, आन्तरिक व्यापार तथा वाणिज्य, 
खाद्य तथा कृषि, स्थानीय स्वायत्त शासन आदि विषयों 
के बारे में अपने अपने राज्यों की नोतियों के बारे में 
बातचीत हो जिससे ऐसे प्रश्नों के वारे में समान नीतियां 
बनाने में सहायता मिले और पारस्परिक मेल' जोल से 
राष्ट्रीय एकंता बनाने में लाभ पहुंचे । ऐसा एक संघ 
बनाने के प्रश्न पर औपचारिक तथा अ्नौपचारिक रूप 
में अ्रध्यक्षों के कई सम्मेलनों में विचार किया गया 
और अव्यक्षों ने अपनी' विधान सभाझ्रों के सदस्यों से भी 
बातचीत की । सैद्धान्तिक दृष्टि से इस योजना को 
भारतीय संसदीय मंडल तथा विभिन्न विधान-सभाश्रों 
ने अनुमोदित कर दिया है और अब इसे क्रियान्वित 
किया जाना है । उक्त संध के संविधान का मसौदा भी 
तैयार किया जा रहा है | संसद्‌ तथा राज्यों की विधान- 
सभाझ्रों के सदस्य वर्ष में एक बार मिला करेंगे और 
पारस्परिक हित के प्रइनों पर विचार किया करेंगे । 
बैठक की कार्यावलि पहले तैयार की जाया करेगी । प्रत्येक 
वर्य सम्मेलन विभिन्न राज्यों में हुआ करेगा । यह सब 
इस उद्देश्य से किया जा रहा है ताकि विधान-सभाओं, 
के जिन का देश के प्रशासन में सब से ऊंचा स्थान है, 
सदस्य आपस में मिलें और देश की एकता बढ़े । इस 
से उन्हें देश' के विभिन्न भागों की समस्यात्रों का भी 
उचित ज्ञान होगा और उन समस्याझों पर वह अपने 
अनुभव का प्रयोग भी कर सकेंगे । इस प्रकार ऐसी 
संस्था में देश के विभिन्न भागों की विवान-सभाश्रों के 
सदस्यों के बीच विचार-विनिमय होना संभव हो 
सकेगा । 


संसदीय प्रतिनिधिमंडल 


जब प्रतिनिधिमंडल' विदेशों से वापस श्राते हैं 
तव वे उन देशों के बारे में भ्पने विचारों तथा अनुभवों 
का एक प्रतिवेदन देते हैं । ऐसे प्रतिवेदन इस' मंडल 
के तत्वावधान में प्रकाशित होते हैं । प्रतिनिधिमंडल के 
प्रत्येक सदस्य को अपने विचार लिखने के लिये प्रोत्साहित 
किया जाता है ताकि पाठक स्वयं अ्रपना दृष्टिकोण बता 
सकें और विदेशों के विभिन्न पहलुश्रों से परिचित हो 


प्रवम सेंसद्‌ ; स्मृतिग्नंध 


सके । रसामकालिक अशभिलेखों के रूप में यह प्रतिवेदन 
बड़े बहुमूल्य हैं ॥ इनको बिक्री के लिये रामान्यतया 
नहीं रखा जाता भीौर इसका कारण यह है कि सदस्यों 
को अपने विचार स्वतंत्रता से प्रकट करने का अभ्रवसर 
दिया जाता है । इन्हें मंडल के प्रन्य सदस्यों तथा 
उन संसद्‌ सदस्यों में परिचालित किया जाता है जो 
मंडल के सदस्य नहीं हैं । प्रतिनिधिमंडलों द्वारा प्रति- 
वेदन इसलिये दिये जाते है ताकि उससे हमें किसी 

देश की सामान्य स्थिति का परिचय मिल राके ) सदस्यों 
द्वारा प्राप्त की गई जानकारी से उन देशों द्वारा विभिन्न 
बातों में की गई प्रगति का अनुमान लगाया जाता है | 


मंडल' अन्त:संसदीय संघ के सम्मेलनों में भी 
शिष्टमंडल भेजता है जोकि प्रतिवर्ष विभिन्न देशों की 
राजधानियों में होते हैं । 


अन्ठःसंस्दीय संघ 


अन्त:संसदीय संघ विभिन्न राष्ट्रीय संचरों के 
संसदीय मंडलों की एक संस्था है जिस का उद्देश्य विभिन्न 
संसदों के सदस्यों में व्यवितगत मेलजोल बढ़ाना है । ऐसा 
संघ बनाये जाने के प्रस्ताव को क्रिवात्मक रूप देने का 
सब से पहला कदम शैझ८८ में पेरिस में ब्रिटिश संसद्‌ 
एक सदस्य, विलियम रेडेलफ क्रेमर, तथा फ्रैच चेम्बर के 
एक डेप्यूटी फ्रेंडरिक पैसी द्वारा संगठित एक बेठऊ में 
उठाथा गया था । उन के प्रयत्नों के फलस्वरूप ९ संसदों 
के सदस्यों का प्रथम अन्तःसंसदीय सम्मेलव ३० जून, 
१८८०९ को पेरिस में हुआ था जिसमें फ्रांस, इंगलैंठ, 
बेलजियम, डेनमार्क, हंगरी, इटली, लाइबेरिया, स्पेन, 
तथा अम रीका के सदस्यों ने भाग लिया । तब से यह संघ 
दिन प्रति दिन प्रगति करता रहा है और अब इस में 
४६ देश सम्मिलित हैं । उन में सभी छोटे तथा बड़े देश 
शामिल हैं । 


संघ के सदस्य हैं: अ्रमेरिका, भ्रजेन्टाइना, भ्रास्ट्रिया, 
अल्बानिया, वेलजियम, बन्नाजील, वल्गेरिया, वर्मा, लंका, 
डेन्मार्क,फिसलैंड, फ्रांस, जमनी, इंगलैंड,यूनान, हेटी, हंगरी, 
आइसलैंड, भारत, इंडोने शिया, ईरान, इराक, श्रायरलैंड, 
इज राइल, इटली, जापान, लेवनान,लाइबे रिया,लक्समबर्ग, 
मोनाको, नीदरलैंडस, नावें, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, 
पोलैण्ड, रूमानिया, स्पेन, सूडान, स्वीडन, स्विट्जरलैंड, 


है 


सीरिया, चेकोस्लोवाकिया, थाईलैंड, तुर्की, सोवियत रत, 
यूयोस्लाबिया, श्रास्ट्रेलिया तथा लाओ्ोस । भ्रव तक संघ 
के कुल ४५ राम्मेलन हुए हँ--शौर गत सम्मेलन १६५६ 
में बैकाक में हथ्मा था । 


उद्देश्य 


इस संघ का उद्देश्य राष्ट्रीय मंडलों में गठित 
संसदों के सदस्यों में व्यक्तिगत सम्बन्धों 
इन्हें इस सम्मिलित कार्य के 
करना है जिससे वे 


सभी 
की वृद्धि करना झौर 
लिये इस प्रवार संगठित 


लोकतन्वात्मक प्रयाओं का विकास करने तथा उनको 
पवकी तरह से स्थापित करने श्रौर प्रन्तर्राष्ट्रीय शान्ति 


तबा सहयोग के कार्य को बढ़ाने के लिये, विशेषतया 
राष्ट्रों के एक सार्वदेशधिक संगठन द्वारा अपने-अपने राज्यों 
में पूर्ण सहयोग प्राप्त कर से और उसे बनाये रखें । 
संघ ऐसे समस्त अन्तर्राष्ट्रीय प्रश्नों का अध्ययन करता है 
ओऔर उन के हल ढुंढ़ता है जो कि संसदीय कार्य से हल होने 
योग्य हों, झ्लौर संसदीय संस्थाग्रों के काम में सुधार करने 
तथा उन की महानता बढ़ाने के लिये भी उन्हें सुझाव देता 
है । 


ए्‌ 


संधिवाद 


संघ एव अन्तर्राष्ट्रीय परिपद्‌ द्वारा संचालित किया 
जाता है। इस परियद्‌ में प्रत्येक राष्ट्रीय मंडल के दी संदस्य 
होते हैं । परिपद्‌ तीन वर्ष की अवधि के लिये अपना 
प्रधान चुनती है। प्रधान की पदावधि दो वर्ष तक और 
बढ़ायी जा सकती है। चुनाव वापिक सम्मेलन में होता है । 


कार्ये-कलाप 


परिषद्‌ के कार्य ये हैं : वाषिक सम्मेलन बुलाना, 
उस के लिये कार्यावलि निर्धारित करना, अ्रध्ययन समितियां 
बनाना, प्रधान तथा उपप्रधान तथा कार्यकारी समिति के 
सदस्यों के नामों का प्रस्ताव करना, सम्मेलन के लिये स्थान 
निर्धारित करना, संघ का मुख्य सचिव नियुक्त करना तथा 
संघ के उद्देश्यों की पूत्ति के लिये आवश्यक कार्य करता । 


प्रत्त:ःसंसदीय सम्बन्ध 


संघ का प्रशासनिक कार्य कार्यकारी समिति 
करती है और उन अधिकारों का प्रयोग करती है जो 
कि परिषद्‌ द्वारा विधियों के झनुसार उन्हें प्रत्यायोजित 
किये जाते हैं। समिति में विभिन्न मंडलों के £ सदस्य होते 
हैं । परिषद्‌ का प्रधान कार्यकारी समिति का पदेन सदस्य 
तथा प्रधान होता है। अन्य झ्राठ सदस्य सम्मेलन द्वारा 
परियद्‌ में से चुने जाते हैं, चुनते समय उम्मीदवार द्वारा 
या उसके मंडल द्वारा संघ के लिये किये गये कार्य पर 
तया भीगोलिक प्रतिनिधित्व देने के मामले पर ध्यान रखा 
जाता है। समिति के सदस्य चार वर्ष के लिये चुने जाते हैं 
और फिर दो वर्ष त्तक उन्हें दोवारा नहीं चुना जा सकता 
और उनके स्थात पर दूसरे मंडलों के सदस्य रखे 
जाते हैं। 


संघ के केद्धीय दफ्तर को अ्रन्त:संसदीय ब्यूरो कहते 
हैं जो जेनेवा में स्थित है । इस का संचालन एक वैततनिक 
मुख्य-सचिव करता है जिसे अन्त:संसरीय परिपद्‌ नियुक्‍त 
करती है । कार्यकारी समिति की हिंदायतों के अनुसार 
ब्यूरो सम्मेलन के या परिषद्‌ के निर्णयों को क्रियान्वित 
करता है। अन्त:संसदोय व्यूरो मंडलों के साथ पत्र व्यवहार 
करता है तथा प्रकाशन तथा प्रतिवेदन निकालता है और 
संघ में विचार किये जाने वाले विपयों के बारे में प्रारम्भिक 
ज्ञापन भी तैयार करता है । 


सम्मेलन 


सामान्यतया संघ का सम्मेलन एक वर्ष में एक ही 
बार होता है और सम्मेलन विभिन्न देशों की राजवानियों 
में होता है। सम्मेलन के कार्य के लिये वहां का संसद्‌ भवन 
उन्हें दे दिया जाता है | जिस' देश में सम्मेलन होता है 
वहां का अन्त:संसदीय' मंडल सम्मेलन के संगठन का जिम्मे- 
दार होता है । 


सम्मेलन में भाग लेने वाले शिष्टमण्डलों के सदस्यों 
की संख्या, जो विधि द्वारा निश्चित है, उस देश की जन- 
संख्या के अनुपात में होती है. जहां का अन्‍्त:संसदीय 
मण्डल अपने प्रतिनिधि भेजता है। शिष्टमंडल की संख्या 
इस पर भी निर्मर करती है कि उस देश का अन्त:संसदीय 
मंडल कितना बड़ा या छोटा है। इस प्रकार अन्त:संसदीय 
सम्मेलन में व्यक्त किये गये विचार संघ के मंडलों के 
संदस्यों की संसदीय राय का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
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सम्मेलनों में मते मिश्रित श्राधार पर दिये जाते हैं जिनमें 
जनसंख्या का ज्यादा घ्यान रखा जाता है । 


प्रत्येक सम्मैलत का आरम्भ मुख्य-संचिव द्वारा 
उपस्थापित प्रतिवेदन पर सामान्य वाद-विवाद से 
होता है। प्रतिवेदन का एक भाग विश्व की सामान्य 
राजनैतिक स्थिति के सम्बन्ध में होता है । 


अध्ययन समितियां 


इन सम्मेलनों में प्रस्तुत किये जाने वाले संकलन 
स्थायी अध्ययन समितियों द्वारा तैयार किये जाते हैं जिनमें 
प्रत्येक मंडल' का एक प्रतिनिधि होता है । इस' समय निम्न 
सात स्थायी समितियां इन कामों में लगी हुई हैं; 
(क) राजनैतिक तथा संगठन के भामले, (ख) न्याय 
संबंधी प्रश्न (ग) आशिक तया वित्तीय विपय, (घ) 
अ-स्वायत्त क्षेत्रों सम्बन्धी तथा नस्‍्ली या जातीय प्रश्न, 
(ड) शास्त्रों में कमी का प्रदरन (च) सामाजिक और 
मानवीय प्ररत तथा (छ) बौद्धिक संबंध । 


सामान्यतया जो प्रइन सम्मेलन में चर्चा के लिये 
चुना जाता है उस पर अध्ययन करने के लिये पहले एक 
उपसमिति वनाई जाती है और उसे झआारम्भिक संकल्प का 
मसोौदा तैयार करना पड़ता है । तव इस पर विशेष अधि- 
वेशन में एक पूरी समिति अच्छी तरह विचार करती है 
जिस से उस प्रइन का विशिष्ट सम्बन्ध होता है। अस्तावित 
संकल्पों के शब्दों पर जब एक वार निर्णय हो जाता है, तव 
उन पर अ्रनुमोदन प्राप्त करने के लिये उन्हें परिपद्‌ के 
सामने पेश किया जाता है और उसके वाद रिपोर्ट तैयार 
करने वाले अधिकारियों को नियुक्त किया जाता है जो उन 
संकल्पों को इकट्ठा करते हैं और साथही सम्मेलन को 
एक रिपोर्ट देते हैं । ये सव दस्तावेज एक “आरम्भिक 
दस्तावेज” नामक प्रकादन में प्रकाशित किये जाते हैं । इस 
प्रक्रिया से संघ का सम्पूर्ण अधिवेशन सावधानी से तैयार 
किये हुए प्रस्तावों पर चर्चा कर सकता है । यदि ये प्रस्ताव 
स्वीकृत हो जाते है तो उन का वही महत्व होता है जो किसी 
प्रतिनिधि संसदीय संस्था द्वारा व्यक्त की गई राय का 


होता है । 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिग्रंथ 


परिषद्‌ तथा श्रध्यपन समिति की बंठऊें 


परिपद्‌ तथा अध्ययन समिति की व॑ठकें वसन्‍्त 
ऋतु में, अर्थात्‌ वापिक सम्मेलन के छ: महीने पहले, 
होती हैं । ये बैठकें निमंत्रण देने वाले देश की राजधानी 
में या अन्य किसी स्थान पर, जिसे वह देश ठीक समझे, 
होती हैं। ये बैठकें सम्मेलन का छोटा स्वरूप होती हें 
ओर लगभग सभी देझ्षों के प्रतिनिधि इनमें उपस्थित 
होते है । श्रध्ययन समितियां तथ्य एकत्रित करती हैं, विभिन्न 
दृष्टिकोणों का व्यौरा रखती हैं और उपयुक्त भाषा में उन 
सव वातों को इकट्ठा करती हैं, जिन पर सदस्यों का 
एकमत हो । साधारणतया ये बैठकें केवल कार्य निष्पादन 
के लिये होती हे किन्तु सदस्यगण अ्नौप्चारिक बैठकों, 
समारोहों तथा आपसी वातचीत में महत्वपूर्ण मामलों पर 
वाद विवाद करते हैं और दुनिया के विभिन्न भागों में 
होने वाली घटनाओ्रों से श्रपने को अवगत रखते हैं । 


जिन लोगों ने परिपद्‌ या अ्रध्ययनल समिति की 
बैठक में भाग लिया है उन्होंने अपने देश में उन के महत्व 
पर जोर दिया है। वहां का वातावरण समानता का 
होता है श्र एक दूसरे देश का दृष्टिकोण का सम्मान 
किया जाता है । चूंकि भ्रन्त:संसदीय संघ पर कोई कार्य- 
कारी उत्तरदायित्व नहीं होता और न वहां सरकारों द्वारा 
भिष्टमंडल भेजे जाते हैँ इस कारण वहा के वाद-विवाद में 
ऐसा कोई सिंचाव या तनाव नहीं होता जैसा कि संयुक्त 
राष्ट्र मंघ में देसने में आता है। वहां सदस्यों में वन्धुत्व 
की भावना श्राजाती है औौर वे अज्ञात रूप से यही समझने 
लगते हू कि थे एक ही परिवार के सदस्य हैं चाहे वे विभिन्न 
देशों के हों । विभिन्न शिप्टमंडलों के सदस्यों में बहुत मेल- 
जील हो जाता है और सामान्यतया कई लोगों की 
व्यवितगत मित्रता भी द्वो जाती है । 


परिगेवताएं 


झन्तःसंसदीय संघ के कार्य की एक विशेष बात यह 

है दि शिष्टमंटल सरकारों हिंदायतों से बद्ध नहीं होते । 
धिष्ठमंटलों में साप्ट्रीय संसदों के विभिन्न दलों के सदस्य 
होते है और इस प्रगार उस दलों में बिरोथी तथा सरकारी 
भी प्रतिनिधित्य होता है । प्रत्येक 

साग्य प्रानी राय दे सत्ता है और एफ ही प्रतिनिधिमंडल 


लय 


जह हा ०. ० पी. है पक. 
मत दा या उसने भाधत राब हा गतती हू । मतदान देने 


कप ५५ 
इतला था सरया या 


प्र्प 


के समय भी सदस्यों को इच्छानुसार मत देने की स्व- 
तन्त्रता होती है और कोई किसी प्रकार की सरकारी 
हिदायत नहीं दी जाती । 


गर-सरकारी अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों में अ्न्त:संसदीय 
संघ का एक विशिष्ट स्थान है । समस्त गैर-सरकारी 
संगठनों में यह संगठन सरकार के निकटम है और श्रन्तर्रा- 
प्ट्रीय अभिसमयों के लागू करने तथ्रा उनकी पुष्टि करने के 
मामलों में सरकार पर प्रभाव डाल सकता है। यह संगठन 
विभिन्न देशों के सम्बन्धों के मामलों में सरकारों की नीति 
को भी काफी प्रभावित करता है । 


प्रत्येक राष्ट्रीय मंडल अ्न्त:संसदीय संघ के सम्मेलन 
में स्वीकृद ऐसे संकल्पों के बारे में अपनी संसद्‌ को सूचित 
करता है जिन पर संसदीय अ्रथवा सरकारी कार्यवाही 
की आवश्यकता हो और फिर उस पर की गई कार्यवाही 
की सूचना संघ के कार्यालय को देता है । 


भारत तथा अन्तःसंसदीय संच 


अन्त:संसदीय संघ के वापिक सम्मेलनों में भारतीय 
संसदीय मंडल १९४६ से प्रतिनिधिमंडल भेज रहा है । 
१६४८ के सम्मेलन में भारत ने ग्रौपचारिक रूप से अ्रपना 
प्रतिनिधि मंडल नहीं भेजा था, क्योंकि उस समय भारत 
संघ का सदस्य नहीं वना था। केवल दो पर्यवेक्षक, डा० 
केसकर तथा आर० आर० दिवाकर भेजे गये थे । १६४६ 
से स्टाकहोम (१९४६), डवलिन (१६५०), इस्तम्बूल 
(१६५१), वर्न (१६५२), वाशिंगटन (१६५३), 
वियना (१६५४), हैलसिंकी (१६५५), तथा बेंकाक 
(१६५६), में हुए सम्मेलनों में औपचारिक प्रतिनिधि 
मंडल भेजे गये हैं । गत वर्ष से भारतीय मंडल भी परि- 
पद्‌ तथा अरव्ययन समितियों में भी श्रपने प्रतिनिधि 
भेजता रहा है । 


भारत के श्रन्तर्ससदीय संघ में सम्मिलित होने के 
तुरन्त पश्चात्‌ १६९४६ में स्टाकहोम के सम्मेलन में श्री 
मोहन लाल गौतम को संघ की कार्यकारी समिति का 
सदस्य चुना गया । एजिया का एक महत्वपूर्ण देश 
होने के नाते यह सम्मान भारत के उपयुक्त ही था । १६५२ 
के चुनाव के बाद जब श्री गौतम संसद्‌ के सदस्य नहीं रहे 
तब उन के स्थान पर श्री श्र० चं० गृह झाये श्रौर वह 
१६५३ तक कार्यकारी समिति के सदस्य रहे । 


भ्रन्तःसंसदीय सम्बन्ध 


भारतोय संसदीय मंडल के निमंत्रण पर अन्तर्ससदीय 
संघ की कार्यकारी संमिति का १०१वां सत्र दिसम्बर, 
१९५४ में दिल्‍ली में हुआ । संघ के इतिहास में यह वैठक 
पहली वार एशिया में हुई । कार्यकारी समिति की 


बेठक में लंका, फिन्‍्लेंड, इराक, इटली, 


स्विटजरलेंड 


तथा सोवियत रूस के प्रतिनिधियों ने भाग लिया जो 
कार्यकारी समिति के सदस्य हैं । इन बैठकों की अध्यक्षता 
ला्ड स्टेंसगेंट ने की जो कि अन्तर्ससदीय संघ की कार्ये- 


कारी समिति तथा परिषद्‌ के अध्यक्ष हैं। कार्यकारी 


समिति की बैठक से पहले दो दिन तक एशिया के मंडलों 
तथा अ्न्त:संसदीय ब्यूरो के प्रतिनिधियों में श्रनौपचारिक 
वातचीत हुई । वर्मा, लंका, भारत, पाकिस्तान तथा 
थाईलेंड के राष्ट्रमंडलो के प्रतिनिधियों ने 


सम्मेलन में भाग लिया । इस 


अ्नौपचारिक 


वातचीत का प्रयोजन ऐशियां में अन्तःसंसदीय 
सहयोग को बढ़ाने के साथनों पर विचार करना था। एशि- 
याई मंडल की अनौपचारिक वैठक में व्यक्त की गई राय 
के अनुसार वेंकाक में भारतीय संसदीय सम्मेलन के नेता 
डा० एच० एन० कुंजरू ने राजन॑ंतिक तथा संगठन संबंधी 
समिति के सामने यह सुझाव दिया कि अन्तः:संसदीय संघ 
के तत्वाघान में एशियाई-अफीकी प्रादेशिक सम्मेलन भी 
होने चाहियें । यह मामला अन्तःसंसदीय संघ की कार्ये- 
कारी समिति को सौंपा गया ! राजनंतिक समिति में 
डा० कुजरू ने जो कहा था, कार्यकारी समिति ने उस पर 
विचार किया और राप्ट्रीय एांशयाई मंडल द्वारा व्यक्त 
की गई इस इच्छा का स्वागत किया कि उन के क्षेत्र में 
इस मंडल के काम से जंनता को अधिकाधिक परिचित 
कराया जाय, जिस से राष्ट्रीयता फी कड़ी और भी मजबूत 
हो । भ्रव इस प्रंइन पर अ्रप्रेल, १६५७ में श्रन्त:संसदीय 


सघ की श्रगली बैठक में विचार होगा । 


बैठक में हुई झ्राथिक तथा वित्त समिति की बैठक में 
भारतीय प्रतिनिधि श्री बी० सी० घोष, संसद सदस्य, 
ने अ्रविकसित देशों में योजनायें बनाने की समस्याश्रों 
सम्बन्धी प्रणाली नामक विपय को समिति के अगले सत्र 
की कार्यवाही में सम्मिलित करने का सुझाव दिया । 
पमिति ने सुज्ाव मान लिया और इस विपय को कार्यावलि 
में सम्मिलित कर लिया गया है। प्रन्तसंत्तदीय संघ को 
आर्यडारी समिति ने मल वस्तध्ों के स्थानीयकरण 
की समस्या पर विचार करने के लिये पांच सदस्यों को 


एक उपसमिति बनाने का निर्णय बैंकाक में किया । इस 
उपसमिति की बैठक १६५७ में होगी और इस समिति में 
भारतीय मंडल को एक प्रतिनिधि भेजने का निमंत्रण 
दिया गया है ! 


१६५४ में डब रोवनीक में श्री रघराम॑या ने भारतीय 
तथा सूडानी मंडलों की शोर से निम्न संकल्प पेश किया जो 
समिति ने ७ अ्प्रेल, १६९४६ को स्वीकार किया :-- 


“अन्त:संसदीय संघ का ४४५वां सम्मेलन, यह 
विश्वास करते हुए कि स्वराज्य प्रत्येक 
राष्ट्र का जन्म-सिद्ध अधिकार है, 
इस वात पर घ्यान देते हुए कि जब 
कोई राष्ट्र यह समझे कि उसके हारा 

प्रशासित क्षेत्र अभी तक स्वराज्य 
प्राप्त करने के योग्य नहीं हुआ भ्रोर 
अभी अन्तःफालीन भ्रवधि का रसना 
वांछनीय है, यह सिफारिश करता है, 
कि संत्रंधित पक्षों में समझौता न होने 
पर स्वराज्य प्राप्त करने की योग्यता 
के प्रश्न को संयुक्त राष्ट्र के सुपुर्द कर 
देना चाहिये; 


श्रौर यह भी सिफारिश करता है कि एसे मामसों 
में जिन में संयुबत राष्ट्र संच का यह 
विचार हो कि एक राष्ट्र अभी स्वराज्य 
प्राप्त करने के लिये तैयार नहीं है, 
वह यह बताये कि किस समय तक 
तथा किस तरीके से सम्बद्ध लोग उसके 
योग्य हो सकेंगे और प्रशासन करने 
वाला राष्ट्र प्रभासित देश के स्वराज्य 
प्राप्त करमे तक इस लक्ष्य मी 
झोर होने वाली प्रगति के बारे मे समय 
समय पर संयुवत राष्ट्र संघ को प्रतिवेदन 


से प्रशर जब से भारत घन: ससदाय सप पा सदस्य 


&> 
काप से उना इ्िय्5 सुसा 
नं उना दर (६ दर पर ब्ण्र 


अथम ससद्‌ : स्मृतिग्रय 


राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 


राष्ट्रीय संसदीय संध, जैसा कि इस के नाम से 
पता चलता है उन देशों के विधानमंडलों में बनी शाखाओं 
का संगठन है जो राष्ट्रमंडल में सम्मिलित हैं । इस संगठन 
में राष्ट्रमंडल के स्वतन्त्र सदस्य देशों की राष्ट्रीय संसदों 
की मुख्य शाखायें, वहां की राज्य अथवा प्रान्तीय विधान- 
सभाओं में बनी राज्य की अथवा प्रान्तों की शाखाओं, 
ऐसे देशों की विधान-सभाझं की सहायक झाखायें जो अभी 
पूर्ण रूप से स्वायत्तशासी नहीं हैं किन्तु उत्तरदायी सरकार 
के अधीन हैं तथा राष्ट्रमंडल के अन्य ऐसे भागों की 
विधान-सभाओं की संबद्ध शाखाये हैं जो कि उत्तरदायी 
अथवा प्रतिनिधि सरकार के अधीन हैं । 


उद्देश्य 

संघ का उद्देश्य राष्ट्रमंडल के संसदीय सरकारों 
वाले देशों में पारस्परिक सहयोग तथा सहकारिता बढ़ाना 
है और उस उद्देश्य की पूर्ति के लिये उसका कार्य जानकारी 
का आदान प्रदान करना तथा सदस्यों के दौरों की व्यवस्था 
करना है, इन्हीं तरीकों से वह राष्ट्रमंडल से बाहर के देक्षों 
के सदस्यों तथा राष्ट्रमंडल के देशों के सदस्यों के बीच 
सहयोग बढ़ाता है । 


राष्ट्रमंडल संसदीय संघ १६११ में आरम्भ 
हुआ था । इस संस्था का प्रादुर्भाव १६११ में हुआ | सम्राट 
जाजें पंचम के सिंहासनारूढ़ होने के अवसर पर हुआ था 
जब श्री एल० एस० एमरी ने एक सुझाव दिया था। उन्हों- 
ने यह विचार पेश किया कि “साम्राज्य के प्रत्येक भाग 
से तत्रभवान्‌ सम्राट की स्वामिभवत प्रजा अपने सदस्यों के 
प्रतिनिधि मंडलों द्वारा सम्राठ के राज गद्दी पर बैठने के 
अवसर पर उपस्थित हों ।” उस समय यह्‌ प्रतिनिधि 
मण्डल वहां एकत्रित हुए श्रौर यह्‌॒ संघ (उस समय 
साम्राज्य संसदीय संघ कहलाता था) बना । 


मायोजित सम्मेलन 


युद्ध से पहले १६३५ तथा १६३७ में दो बड़े महत्व- 
पूर्ण सम्मेलन हुए । इन दो सम्मेलनों में वैदेशिक कार्यों, 
प्रतिरक्षा, नीवहन, संचार, व्यापार, वित्त, कृषि, प्रन्नजन 
तथा संसदीय सरकार के विपयों पर चर्चा हुई। इन 
सम्मेलनों में राष्ट्रभंडल के विभिन्न भागों (जिन में भारत 


भी था) के सदस्यों ने भाग लिया जिन की संख्या १६३५ 
में १५२ तथा १९३७ में १६५ थी । 


द्वितीय युद्ध के वाद १६४८ में लन्दन में, १६५० में 
वेलिगटन (न्यूजीलैंड) में, १६५२ में ओटावा में तथा 
१६५४ में नैरोबी में हुए सम्मेलनों में भी उसी प्रकार की 
बातों पर चर्चा हुई--अच्तिम सम्मेलन में प्रत्यायोजित 
विधान के विषय पर भी चर्चा हुई । दिल्‍ली में इस वर्ष होने 
वाले सम्मेलन में राष्ट्रमंडल के अविकसित देशों की समस्या 
पर विचार किया जायेगा तथा राष्ट्रमंडल में अंग्रेजी भाषा 
के महत्व पर भी चर्चा होगी । 


सामान्य परिषद्‌ 


सामान्य परिषद्‌ के स्थापित होने के समय से 
उद्देश्य यह हो गया है कि इस सम्मेलन का हर दो वर्ष के 
बाद श्रायोजन किया जाये । 


द्वितीय विश्व युद्ध के बाद महसूस किया गया भौर 
यह समझा गया कि संघ का काम, जिसे पहले इंगलेड की 
शाखा करती थी, वास्तव में समस्त संस्था का काम है तथा 
राष्ट्रमंडल में संवेधानिक परिवतेनों के वाद यह आवश्यक 
भी हो गया कि सम्पर्क के लिये एक केच्रीय संगठन 
स्थापित हो । 


प्रवतूवर, १६४८ के राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में 
इस वात पर सहमति प्रकट की गई कि एक सामान्य परिषद्‌ 
बनाई जाये तथा संस्था का नाम “साम्राज्य संसदीय 
संघ” के बदले “राष्ट्रमंडल संसदीय संघ” रखा जाये । 


परिपद्‌ का मुख्यालय लन्दन में है| यह कार्यालय 
विविध प्रकाशन निकालता है, सम्मेलनों का आयोज॑न 
करता है, और राष्ट्रमंडल के मामलों पर, समस्त शाखाम्रों 
के सदस्यों के लिये जानकारी उपलब्ध कराता है और 
गवेषणा की व्यवस्था करता है । 


राष्ट्रमंडल संतदीय संघ के सदस्यों को प्राप्त सुविवाएं 
तथा विशेषाधिकार 

संघ के सदस्यों को निम्नलिखित सुविधायें प्राप्त 

(क) परिचय तथा आत्तििय्य : संघ की शाखा, 

संबद्ध शाखा या संलग्न मंडल राष्ट्रमंडल के अन्य देशों से 

झाने वाले सदस्यों की आतिथ्य तथा परिचय की सुविधायें 


अन्तः:संसदीय सम्बन्ध 


देता है। किसी देश में संघ के सचिव को वहां जाने वाले 
सदस्य के देश का सचिव दौरे के बारे में सूचना देता है--- 
शौर फिर उसके स्वागत का प्रवन्ध किया जाता है 
और यदि वह चाहे ठो उसके लिये वैयक्तिक परिचय की 
व्यवस्था की जाती है । 


(ख) यात्रा की सुविधाएं : संघ ऐसे देशों में, जहां 
उसकी शाखाये हैं, अपने सदस्यों की यात्रा के लिये विशेष 
सुविधायें उपलब्ध कराता है । झाखायें सदस्यों को 
यात्रा करने के लिये बहुत सी रियायतें देती' हैं अर्थात्‌ कहीं 
कहीं सदस्यों तथा उन के परिवार के लिये निःशुल्क परि- 
वहन की व्यवस्था होती है और कहीं रेलवे का किराया 
आधा लगता है । 


(ग) संसदीय विशेषाधिकार : ऐसे देश में जहां 
संघ की कोई शाखा, संबद्ध शाखा या संलग्न मंडल हो, 
सदस्यों को विधान मंडलों की गैलरियों, कक्षों, भोजन तथा 
धूम्रपान के कमरों में जाने तथा वाद विवाद सुनने और 
संघ के अन्य सदस्यों से मिलने के बारे में प्राथमिकता दी 
जाती है । 


(घ) विश्येष जानकारी : मुख्य सचिव तथा 
शाखाओं के सचिव सदस्यों को उन विपयों पर विशेष 
जानकारी देने का प्रयत्न करते हैं, जिन के बारे में सदस्य 
अनुसन्धान करना चाहें । 

(ड-) मिलने जुजने को सामान्य सुविधाएं : संघ 
के पदाधिकारी आदि सम्बद्ध देशों के संसद सदस्यों को 
एक दूसरे देश में आनेजाने के लिये चाहे एक सस्दय हो या 
कई, आवश्यक सुविधायें देते हें । सामान्य रुचि के विपयों 
पर पूरी जानकारी देने के लिये भी संघ की पूरी सहायता 
ली जा सकती है । 


(च) प्रकाशन : संस्था तीन त्रैमासिक प्रकाशन 
निकालती है जिनमें नियमित रूप से पूरी पूरी जानकारी 
दी जाती है: वे प्रकाशन ये हैं। जरनल आफ पालियामेंट्स 


5 


आफ दी कामन्वैल्थ,” “रिपोर्ट आन फारेन अफेयर्स ', तथा 
“समरी आफ दी कांग्रेदनल प्रोसीडिग्स, यू० एस० ए०” । 
“जरनल” में कामन्वैल्थ की विभिन्न संसदों के तीन महीने 
के वाद-विवादों का सारांश, सांविधानिक परिवर्तन 
तथा श्रन्य ऐसी बातों दी जाती हूँ, जो सदस्यों के लिये 
लाभदायक हों । “रिपोर्ट श्रॉन फारेन अफेयर्स ” में सम्बद्ध 
देशों में होने वाली मुख्य घटनाओं के बारे में विशिष्ट 
टिप्पण दिये जाते हें । 'समरी आफ कांग्रेशनल प्रोसी- 
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डिंग्ज” में, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, अ्रमेरिका की कांग्रेस 
के वाद-विवाद का सारांश होता है जो कामन्वैल्थ के लिये 
बड़ा रुचिकर होता हैं । चूंकि “रिपोर्ट आन फ़ारेन अफ- 
यसे” तीन महीने से पहले नहीं मिल सकती, इसलिये हाल 
ही में वेदेशिक कार्यो पर एक मासिक टिप्पण निकाला 
जाने लगा है जिसे हवाई जहाज के द्वारा उन सदस्यों 
के पास भेज दिया जाता है जो उसे मंगवाना चाहें । जो 
सदस्य वैदेशिक मामलों का अध्ययन करते हैं, उन्हें इससे 
नवीनतम समाचार पता लगते रहते हैं । 


उपयुक्त प्रकाशनों के अतिरिवत राष्ट्रमंडल संस- 
दीय संघ की सामान्य परिपद्‌, राष्ट्रमंडल आथिक 
समिति के प्रकाशनों की पर्याप्त प्रतियां प्रत्येक शाखा को 
भेजती हें--राष्ट्रमण्डल श्राथिक समिति सरकारी संग- 
ठन है जिसे राष्ट्रमंडलीय सरकारों ने १६२४ में स्थापित 
किया था । समिति की सूचना शाखा द्वारा “राष्ट्रमंडल 
व्यापार (कॉमनवेल्‍थ ट्रेड) पर जो लेख तथा समीक्षा 
टिप्पण तैयार किये जाते हैं वह बहुत ही उच्च स्तर के 
होते हैं । दूसरा प्रकाशन सात खंडों का है जिसका नाम 
“कमौडिटी सीरीज” है । यह हर वर्ष निकाला जाता हैं। 
इसमें विश्व के उत्पादन तथा राष्ट्रमंडलीय देशों में 
कुछ वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार तथा उनकी इन 
देशों में खपत के बारे में संक्षिप्त और नवीनतम विवरण 
दिया जाता हैं । 


सम्मेलन 


सम्मेजन तथा प्रतिनिधि मंडल : संघ का एक 
महत्वपूर्ण कार्य राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलनों का आयो- 
जन करना है जो दो वर्ष के बाद होते हैं । इन सम्मेलनों में 
प्रत्येक शाखा के प्रतिनिधि आते हैं और यह सम्मेलन 
राष्ट्रमंडलल के किसी देश की राजघानी में होता है । 
सम्मेलन के प्रतिनिधि निमन्‍्त्रण देने वाली जझाखा के 
अतिथि होते हैं और निमन्‍्त्रण देने वाली शाखा प्रति- 
निधियों के आने जाने का प्रवन्ध भी स्वयं ही करती है । 
कई वार यह भी होता है कि एक से अधिक शाखा मिल 
कर निमन्त्रण दें । नई दिल्‍ली में जो सम्मेलन इस वर्ष 
दिसम्व॒र में होगा उसके लिये भारत तथा लंका ने निम- 
त्रण दिया हैँ । पाकिस्तान से भी बातचीत हो रही है कि 
क्या वह भी उनके साथ शामिल होने को तैयार है । 


जो झाखायें एक दूसरे के निकट हें और जिनमें कई 
पारस्परिक रुचि के मामले चर्चा-योग्य होते हैँ, वहां ये 


प्रथम संसद : स्मृतिग्रंथ 


शांखायें प्रादेशिक सम्मेलन भी बुलाती हैं| ऐसे सम्मेलन 
आस्ट्रेलिया, वेस्ट इंडीज, सिंगापुर तथा मलाया संध में हुए 
हैं। एक शाखा के प्रतिनिधि राष्ट्रमंडल के दूसरे देक्ष में 
दौरे भी करते हैं, ताकि उन्हें दूसरे देशों के बारे में जानकारी 
हो सके । सामान्यतया इन प्रतिनिधियों का स्वागतादि 
उस देश की शाखा वहां की सरकार की सहायता से करती 
है और उन प्रतिनिधियों को यात्रा तथा स्थान आदि के 
लिये कुछ भी व्यय नहीं करना पड़ता हूँ । 


राष्ट्रमंडल में संघ फा स्थान : संघ के एक प्रकाशन 
में उसके काम के बारे में इस प्रकार लिखा गया है : संघ 
ग्राज तक के अपने जीवन में किसी विख्यात संकल्प को 
पारित करने के लिये श्रेय का दावा नहीं करता--किन्तु 
इस संस्था ने राष्ट्रमंडल के देशों तथा श्रव्य देशों में विचारों 
के विकास में एक महान्‌ भाग लिया है । वास्तव में यह 
संस्था अपने ताम (राष्ट्रमंडल संसदीय संघ ) से प्रकट होने 
वाले अर्थों के महत्व से कुछ अधिक महत्व रखती है । जो 
सुविधायें यह देती है उनके द्वारा बहुत से सदस्य एक दूसरे 
देश की समस्यात्रों को समझ सकते हें---इस तरीके के 
बगैर एक सामान्य तरीका निकालनए सम्भव नहीं है । 
ये सदस्य एक दूसरे से परिवार के सदस्यों की भांति 
वातचीत कर सकते हैं और इस प्रकार उन्हें बहुत कुछ 
अनुभव हो सकता है । इस अनुभव से वे अपने साथियों 
तथा अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को श्रपनी संसदीय 
कार्यवाही के सिलसिले में लाभ पहुंचा सकते हैं। इन तरीकों 
से समस्त राष्ट्रमंडल में विचारधारा की एक समान पृष्ठ- 
भूमि तैयार की जा सकती है जिससे अन्‍न्तर्साष्ट्रीय संकट 
के समय लोगों की राय का पता लगाया जा सकता है 
और उसी के अनुसार कार्यवाही करने के लिये शीघ्र ही 
आवश्यक कदम उठाये जा सकते हैं । 


भारत तथा राष्ट्रमंडल संसदीय संघ 


संघ की भारतीय शांखा के प्रतिनिधियों ने लन्‍्दत 
(१६४८), वैलिंगटन (१६४५०) और ओटावा 
(१६५२), में हुए सम्मेलनों में भाग लिया हैं और 
सामान्य परिपद्‌ की भारतीय शाखा के प्रतिनिधियों ने 
परिपद्‌ की न्यूजीलैण्ड, लंका, कनाडा, इंग्लैण्ड तथा 
जमाइका में हुई वापिक बैठकों में भाग लिया हैं । 


संघ की राज्य शाखायें छः भारतीय राज्यों 
अर्थात्‌ परिचेमी बंगाल बम्बई, भद्रास, मध्य प्रदेश तथा 


दर 


उत्तर प्रदेश में वनी हैं | ये शाखायें स्वायत्तशासी हैं भौर 
इनका सम्बन्ध संघ की सामान्य परिषद्‌ से सीधा हैं | 
मुख्य शाखा की भांति ये शाखायें वापिक संम्मेलनों 
तथा परियद्‌ की बैठकों में श्पने प्रतिनिधि सीधे ही भेज॑ती 
हैं । श्रभी तक केवल पश्चिमी बंगाल ने ही प्रतिनिधि मंडल 
भेजे हैं, व्योंकि शेप राज्यों की शाखायें हाल ही में बनी हैं । 

राष्ट्रमंडल संसदीय संघ की एक विशयता यह है 
कि वहां किसी प्रकार के संकल्प नहीं रखे जाते और न 
ही कोई निर्णय किये जाते हैं । चर्चा के लिये एक विपय 
रखा जाता है भर सदस्य उस पर अपने विचार प्रकट 
करते हैं । किस दृष्टिकोण पर अधिक सदस्य सहमत हैँ 
यह वात कार्यवाही को पढ़ कर ही जानी जा सकती है--- 
सम्मेलन में पहुंचे गये निष्कर्पो द्वारा नहीं । यह बात 
राष्ट्रमंडल की व्यवस्था के अ्रनुकूल ही है कि इन सम्मेलनों 
में निर्णय नहीं किये जाते, केवल रायें ही मालूम की जाती 
हैं । इस प्रकार संब की कोई श्रध्ययन समितियां नहीं होतीं 
या विभिन्न देशों की सरकारों द्वारा विचार करने के लिये 
उसके स्पष्ट निर्णय नहीं होते । 


इस संघ की एक श्रौर विश्येपता यह है कि निमन्त्रण देने 
वाले एक या कई देश भाग लेने वाले प्रतिनिधियों के लिये 
जिनकी संख्या १०० से श्रध्िक होती है, सम्मेलन से पहले 
ओर बाद में चार या पांच सप्ताह तक की अवधि में दौरों 
का प्रवन्ध करते हैं । प्रतिनिधियों को मिमन्‍्त्रण देने 
वाला देश अपने खर्चे पर इन लोगों को अपने यहां के 
महत्वपूर्ण स्थानों की सर कराता है श्रौर उन्हें वहां के 
जीवन के सांस्कृतिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, तथा 
आधुनिक पहलुओं से परिचित कराता है । इन पर्यटनों में 
विभिन्न सदस्यों को आपस में मिलने जुलने का मौका 
मिलता है और इसके द्वारा वे अपने देश में महत्वपूर्ण 
राजनतिक स्थान रखने वाले नेताओं से पारस्परिक महत्व 
के बहुत से विपयों पर स्पष्ट रूप से बातचीत श्रौर विचार 
विनिमय कर सकते हैं। इस प्रकार बाहर से आये प्रति- 
निधि विना खर्च के देश के सारे महत्वपूर्ण स्वान दंख 
लेते हैं और निमनन्‍्त्रण देने वाले देश को इस बात की 
तसल्‍ली रहती है कि ऐसे विख्यात लोग उनके देश के 
बारे में अपने अच्छे विचार बनायेंगे और अपने देश में 
सदुभावनां तथा मैत्री का सन्देश लोगों तक पहुंचायेंगे । 
गत सम्मेलनों के अनुभव ने यंह स्पष्ट रूप से बता दिया हैं 
कि इस प्रकार व्यय किया गंया धन व्यर्थ नहीं जातो वंल्कि 
उससे बड़े अच्छे परिणाम निकलते हैं। 


संसद्‌ में विधि-निर्माण की प्रक्रिया 


॥। 


एन० सी ० नन्‍्दी, 


उपरुचिव, लोक-सभा सचिवालय । 


अंग्रेजी शब्द-कोप में संसद्‌ (पालियामेंट) शब्द 
का अर्थ बताया गया है--चर्चा के लिये बैठक । इस शब्द 
की उत्पत्ति पाले” शब्द से हुई है, जिसका अर्थ हैं-- 
भाषज़ क़रना । इसलिये संसद्‌ यात्री पालियामेंट का 
श्र्थ हुआ तकं-संगत चर्चा का स्थान । 


अन्य देशों की संसदों की भांति, हमारे देश में भी 
संसद्‌ उच्चतम विधान मण्डल है । संसद्‌ राष्ट्रपति श्र 
राज्य-सभा तथा लोक-सभा से मिल कर बनती हैं । 
संविधान के श्रन्तर्गत, लोक-सभा ही मन्त्रि-परिपद्‌ 
के प्रति उत्तरदायी होती हैं। लोक-सभा ही देश का प्रशासन 
चलाने के लिये रुपया मंजूर करती है और यह मंत्रिमण्डल 
पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली सावन हैं । लोक- 
सभा अपने प्रदतोत्तरों और चर्चाश्रों के द्वारा कार्यपालिका 
सरकार की कार्यवाहियों की श्रालोचना करती है और 
अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके मंत्रिमण्डल को भंग 
कर सकती है । इसलिये, काफी सीमा तक इस सभा की 
सर्वोच्चता मिविवाद है । 


संसद्‌ का सबसे अधिक महत्वपूर्ण कृत्य है---विधि- 
निर्माण । संविधान द्वारा वें विषय निश्चित कर दिये गये 
हैं जिनके सम्बन्ध में संसद्‌ विधि-निर्माण कर सकती है । 
संघ-विपयों सम्बन्धी विधि-निर्माण के क्षेत्र में संसद्‌ एक 
सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न निकाय हैं । चूंकि हमारा संविधान 
संघात्मक है, इसलिये राज्य-सूची के क्षेत्र में राज्यों को 
स्वायत्त शक्त्तियां प्रदान की गई हैं । जो मामले संघ-सूची 
में हों और राज्य या समवर्ती सूचियों में भी हों उनके 
सम्बन्ध में संसद्‌ को ही सर्वोपरि अधिकार रहता है । 


भारत में विधि-निर्माण का कार्य किस प्रकार 
किया जात्ता है ? विधेयक, जो किसी वैधानिक प्रस्थापना 
का मसौदा होता है, किसी मंत्री या किसी गैर-सरकारी 
सदस्य द्वारा पुरःस्थापित किया जा सकता है | यदि किसी 


परत 


मंत्री द्वारा पुरःस्थापित किया गया हो, तो वह सरकारी 
विधेयक कहलाता है; और यदि गैर-सरकारी-सदस्य 
पुरःस्थापित करे, तो उसे गैर-सरकारी सदस्य का विधे- 
यक कहते हैं । 


भारत में गैर-सरकारी विधेयक नाम के विधेयक 
नहीं होते जैसे कि इंगलैण्ड की कामन्स सभा में होते हैं । 
इंगलैण्ड में ऐसे विधेयकों को गैर-सरकारी विधेयक कहा 
जाता है, जो किसी व्यक्ति विशेष या व्यक्तियों के हित या 
लाभ के लिये हों, और वे सरकारी नीति से सम्बन्बित 
विधानों से भिन्न होते हैं । कामन्स सभा में ऐसे विधेयकों 
के लिये जो प्रक्रिया अपनाई जाती है, चह भी सरकारी 
विधेयकों की प्रक्रिया से नितान्त भिन्न है | भारत के 
केन्द्रीय विधान-मण्डल में, १६११ में, सर कावसजी जहां- 
गीर को “बैरन” की उपाधि देने के लिये एक विधेयक 
पारित किया गया था । यदि भारत में नी, इंगलैग्ड की 
तरह ही गैर-सरकारी विधेयकों की कोई श्रेणी होती, तो 
हम इंस विधेयक को उस श्रेणी में रख सकते थे । 
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प्रथम संसद : स्मृतिग्रंथ 


इसके अतिरिक्त, विधेयक का एक पूरा 
नाम भी होता है जो सामान्य रूप से उस विधेयक के 
प्रयोजनों को वताता है और जिसमें सभा द्वारा स्वीकृत 
किसी संशोबन के अनुसार आवश्यकता पड़ने पर संशो- 
धन किया जा सकता है । 


विधेयक की एक प्रस्तावना भी होती है, जिसमें 
प्रस्तावित विधान की आवश्यकताञों और उसके अपेक्षित 
प्रभावों को बताया जाता है | लेकिन, आजकल विधेयकों 
में सामान्यतः कोई प्रस्तावना नहीं रखी जाती, क्योंकि 
विधेयक के साथ रहने वाले उद्देश्यों तथा कारणों के 
व्याख्यात्मक विवरण से ही सामान्यतः उक्त बातों का 
का काम चल जाता है। 


विधेयक का अधिनियमन सूत्र उसके उपबन्धों के 
पहले एक संक्षिप्त कण्डिका के रूप में होता है । अ्रधि- 
नियमन सूत्र में दिया जाता है कि 'संसद्‌ द्वारा भारतीय 
गणतन्त्र के अमुक वर्ष में इस प्रकार अ्रधिनियमित किया 
जाये ।” 


इसके बाद एक क्रम में विधेयक के विभिन्न खण्ड 
होते हैं, भर जिनमें से प्रत्येक के सामने उसका परिचया- 
त्मक क्षीर्पक दिया जाता हैं । जो खण्ड बहुत बड़े बड़े 
होते हैं, उन्हें उपखण्डों में, और उपखण्डों को भी भागों 
झौर उपभागों में बांद दिया जाता है । 


यदि विधेयक के उपवनन्‍्धों के सम्बन्ध में व्यौरेवार 
विवरणों की श्रनुयूचियां भी हों, तो उन्हें विधेयक के 
भ्रन्त में संलग्न कर दिया जाता है । खण्डों की भांति ही, 
प्रनुसूचियां भी विधेयक का अंग मानी जाती हैं और उन्हें 
भी सभा पारित करती है । वे उद्देश्यों तथा कारणों के 
विवरण की तरह नहीं होतीं । 


प्रत्येक विधेयक के साथ उद्देश्य तथा कारणों का 
एक विवरण भी रहता है, जिसमें उसे सभा में प्रस्तुत 
करने की आवश्यकता का स्पप्टीकरण रहता है, लेकिन 
उसमें तक नहीं दिये जाते । 
यदि विधेयक के कोई सण्ड ऐसे हों जिनमें किन्‍्हीं 
थ्ययों का उपबन्ध हो, तो उस विधेयक के साथ एक 
वित्तीय शञापन भी संसग्न रहना चाहिये, जिसमें बताया 
गया हो कि उस व्यय को कैसे पूरा किया जायेगा और 
गया वह व्यय झावर्ती है भ्रयवा भ्नावर्ती । 


घट 


यदि विधेयक में विधायिनी शक्ति के प्रत्यायोजन 
के प्रस्ताव हों तो उसके साथ भी एक ज्ञापन होना चाहिये, 
जिसमें उन प्रस्तावों की व्याख्या की गई हो और उनके 
क्षेत्रधिकार की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए बताया 
गया हो कि थे श्रधिकार सामान्य प्रकार के हैं या असमान्य 
प्रकार के । 


सभा के सदस्य ही विधेयक को पुर:स्थापित कर 
सकते हैं । हमारे संविधान में मंत्रियों को यह अधिकार 
प्रदान किया गया है कि वे दोनों सभाश्रों में भाषण दे सकते 
हैं और अपना कार्य कर सकते हैं, पर वे मतदान केवल उसी 
सभा में कर सकेंगे जिस सभा के वे सदस्य हैं । मंत्री संसद्‌ 
की किसी भी सभा में विधेयक को पुर:स्थापित कर 
सकते हैं । 

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के लिए एक 
महीने की पूर्व-सूचना की अवधि रखी गई है । पर भध्यक्ष 
यदि यह समझें कि अमुक विधान आवश्यक और अ्रविल- 
म्बनीय है तो, वह, अपने स्वविवेक से, इस अ्रवधि को घटा 
भी सकता है। 


गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों की परीक्षा, 
छानवीन और उन्हें उचित रूप में रखने का कार्य लोक- 
सभा सचिवालय करता है । 


जव कोई विधेयक पुरःस्थापित हो जाता है तो उसे 
सरकारी गजट में प्रकाशित किया जाता है । पर, अध्यक्ष 
की अनुमति से, किसी विधेयक को उसके पुरःस्थापित 
होने के पूर्व भी गज़ट में प्रकाशित किया जा सकता हैं । 
यदि सभा का सत्र न हो रहा हो और सरकार उस भअन्तः 
काल में ही किसी महत्वपूर्ण विधान के सम्बन्ध में लोकमत 
जानना चाहती हो, तो वह अ्रध्यक्ष से अनुरोध कर सकती 
है कि उस विधेयक को उसके पुर:स्थापित होने से पहले 
ही गज़ट में प्रकाशित कर दिया जाय और समुचित मामलों 
में अध्यक्ष इसकी अनुमति दे देता है । 


विधेयक फे विभिन्‍न प्रक्रम 


विधेयक को, चाहे वह सरकारी हो था गैर-सर- 
कारी सदस्य का, विभिन्न प्रक्रमों से होकर गुजरना पड़ता 
है । पहले प्रक्रम को पुरःस्थापन कहते हैँ । सदस्य को 
विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति मांगनी 
पड़ती है । सभा की श्रनुमति मिलने पर ही, विधेयक को 


संसद में विविन्निर्माण की प्रक्रिया 


पुर:स्थापित किया जाता हैँ । यदि कोई विधेयक पहले ही 
गज़ट में प्रकाशित हो चुका हो, ती उसे पुर:स्थापित करने 
के लिये भ्रनुमति नहीं मांगनी पड़ती झौर उसे सीधे पुरः- 
स्थापित कर दिया जाता है । इस प्रक्रम को विधेयक का 
प्रथम वाचन कहते हैं । 

'.. इंगलैण्ड में, कोई भी सदस्य औपचारिक रूप से 
पूर्व सूचना देने के बाद विधेयक को प्रस्तुत कर सकता है । 
फिर, जब उचित समय पर अध्यक्ष उस सदस्य से विधेयक 
प्रस्तुत करने के लिये कहता है, तव वह सदस्य सभा-पटल 
पर अपने विधेयक की अ्रनुकृति!* रखता है, जिसमें 
विधेयक का नाम तथा उस सदस्य का और विधेयक के 
समर्थकों का दाम रहता है। सभा का लर्क| विधेयक का 

नाम पढ़ कर सुनाता हैं और यही उसका प्रथम वाचन 
मान लिया जाता है । इस प्रकार, इंगलंण्ड की कामन्स 
सभा में प्रथम वाचन केवल एक भौपचारिकता ही रह 
गया हैं । 


इसके पश्चात्‌ कामन्स सभा उसके मुद्रण के लिये, 
झौपचारिक रूप में आ्रादेश देती है, शोर उसके द्वितीय 
वाचन के लिये एक तिथि नियत कर दी जाती है । बाद में, 
विधेयक के द्वितीय वाचन का प्रस्ताव किये जाने पर, केवल 
सामान्य सिद्धान्तों पर, उसके व्योरों को छोड़ कर, चर्चा 
करने का अवसर दिया जाता हैं । यदि सभा उन सिद्धान्तों 
का अनुमोदन कर देती है, तो उसे विधेयक का द्वितीय 
वाचन मात लिया जाता हैं । 


कामन्स सभा में सभी विधेयकों को, द्वितीय वाचन 
के बाद, समिति के प्रक्रम से होकर गुजरना पड़ता है । 
प्रत्येक विधेयक को स्थायी समिति में अ्रवश्य भेजा जाता 
हैं और महत्वपूर्ण विधेयकों को सम्पूर्ण समा की समिति 
को भी सौंप दिया जाता है । इस सम्पूर्ण सभा की समिति 
की बैठक में अध्यक्ष पीटासीन नहीं होता । उसका कार्ये- 
संचालन एक सभापति करता है । 


इस के वाद, प्रतिवेदन का प्रक्रम होता है । इंगलैण्ड 
की कामन्स सभा में, समिति द्वारा प्रतिवेदित विधेयकों 
पर सभा में पुनः व्यौरेवार विचार किया जाता है | उस 
अवस्था पर, श्रध्यक्ष को संशोधनों को छांटने का श्रधिकार 


होता है । वह उन संशोधनों पर चर्चा की श्रनुमति नहीं 
देता जिन पर समिति में विचार किया जा चुका होता है । 


अन्त में, तृतीय वाचन का प्रक्रम होता है, जो कि 
वहां भी सामान्यतः वैसा ही है जैसा कि हमारे देश्ष में है । 
कामन्स सभा में तृतीय वाचन के समय केवल शाब्दिक 
संशोधन ही प्रस्तुत किये जा सकते हैँ । यदि विधेयक में 
कोई महत्वपूर्ण संशोधन करना श्रावश्यक हो, तो तृतीय 
वाचन के क्रम को भंग करके, उस विधेयक को फिर से 
समिति को सौंपना पड़ता हें । 


भारत में, यदि किसी विधेयक को पुरःस्थापित 
करने की अनुमति के प्रस्ताव का विरोध किया जाये, तो 
अ्रध्यक्ष, अपने स्वविवेक से प्रस्ताव करने वाले सदस्य 
को तथा प्रस्ताव का विरोध करने वाले सदस्य को एक 
संक्षिप्त व्याख्यात्मक वक्‍तव्य देने की भ्रनुमति दे सकता 
हैं । तत्पश्चातू, बिना किसी श्रग्नेतर वाद-विवाद के वह 
प्रश्न को सभा के सामने मतदान के लिये रख सकता है । 
इस प्रक्रम पर कोई सदस्य यह वात भी उठा सकता है कि 
विधेयक एक ऐसे विधान का सूत्रपात करता है जो सभा की 
वेधानिक क्षमता के वाहर है । 


हमारी संसद्‌ में, द्वितीय वाचन में विधेयक पर 
विचार होता है; इसे दो प्रक्रमों में विभक्त किया जा 
सकता है । प्रथम प्रक्रम में विधेयक पर सामान्य चर्चा 
होती है, जिसमें विधेयक के सिद्धान्त पर चर्चा होती है । 
इस प्रक्रम पर सभा को अ्रधिकार होता है । इंगलेण्ड की 
भांति हमारे यहां श्रनिवार्य नहीं है. कि वह विधेयक को 
सभा की प्रवर समिति को या दोनों सभाओ्रों की संयुक्त 
समिति को सौंप दे या उस पर राय जानने के लिये उसे 
परिचालित करे या सीधे उस पर विचार आरम्भ करे । 


प्रवर समिति विधेयक पर खण्डवार विचार टीक 
उसी तरह करती है जैसे सभा करती है । प्रवर समिति के 
सदस्य विभिन्न खण्डों के संशोधनों का प्रस्ताव कर सकते 
हैं । प्रवर समिति उन संस्थाओं, सार्वजनिक निकायों तथा 
विश्वेपज्ञों का साक्ष्य भी ले सकती है जो विधान में दिल- 
जअस्पी रखते हों । इस प्रकार विधेयक पर विचार कर 
लेने के बाद प्रवर समिति अपना प्रतिवेदन सभा के समक्ष 
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प्रस्तुत करती हैं। समिति की और से, सभापति 
उस प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर फरता है | कुछ समग पहुले, 
प्रयर समिति के सभी सदस्य प्रतिवेदन पर हस्ताक्षर 
किया करते थे । 


यदि किसी विधेयक को, उस पर राय जानने ने 
लिये, परिचालित किया जाता है, तो इस प्रकार की रायें 
राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त फी जाती है 


यदि किसी विधेयक को, उस पर राय जानने के 
लिये परिचालित कर दिया गया हो तो, श्रगला प्रस्ताव 
उस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने का ही प्रस्ताव 
होना चाहिये । ऐसी अ्रवस्था में विधेयक पर विचार 
आरम्भ करने का प्रस्ताव प्रस्तुत करने को ग्रनमति 
नहीं है । 


द्वितीय वाचन का दूसरा प्रक्रम तब भ्रारम्भ होता 
है जब विधेयक के बारे में प्रवर समिति का प्रतिवेदन 
प्राप्त हो जाता है या जब यह तय हो जाता है कि विधेयक 
को प्रवर या संयुक्त समिति को सौंपे बिना उस पर सीधे 
विचार किया जाये । इस प्रक्रम पर विधेयक पर खण्डवार 
विचार होता है । विधेयक के प्रत्येक खण्ड पर चर्चा होती 
है और जण्डों के संशोधन प्रस्तुत किये जाते हैं । प्रत्येक 
खण्ड और उसके प्रत्येक संशोधन को सभा के सामने 
मतदान के लिये रखा जाता है । यदि संशोधन, उपस्थित 
तथा मतदान करने वाले सदस्यों के बहुमत द्वारा स्वीकृत 
ही जाते हैं, तो वे विधेयक के झंग वत जाते हैं । जब खण्टों, 
अ्रतुसूचियों, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक के संक्षिप्त 
नाम पर मतदान हो जाता है भोर उन्हें निवटा दिया 
जाता है तब द्वितीय वाचन को समाप्त समझा जाता है । 


तत्पश्चात्‌ भारसाधक सदस्य विधेयक के तृतीय वाचन 
का प्रस्ताव कर सकता है। इस प्रक्रम में, वाद-विवाद को, 
विधेयक के ब्योरे का, श्रावश्यकता से श्रधिक उल्लेख न 
करते हुये, या तो विधेयक के समर्थन या अस्वीकृति के 
तकों तक ही सीमित रखा जाता है । सभा सामान्य तौर पर 
विधेयक के समर्थन या उसके विरोध की चर्चा कर सकती 
है भौर ऐसा कोई भी संशोधन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता 
जो विधेयक पर विचार करने के समय किये गये किसी 
संशोधन से ग्रानुपंगिक न हो श्रथवा औपचारिक या 
शाब्दिक न हो । 


ट्मे 


किसी सामान्य बिधेयक को पारित करने के सिम 


उपस्यित तथा मतदान करने वाले सदस्यों का साधारण 


बहुमत श्रावध्यक होता है । पर, संविधान में संशोषन 
करने वाले विधेयक की स्थिति में सभा की समस्त सदस्य 
संम्या का बहुमत तथा उपस्थित झौर मतदान करने वाले 
सदस्यों का कम-मे-मम टो-तिाई सहमत होना प्रतिवार्य 
रह 
विधेयक को पारित करने के बाद, दसरी समा में 
भेज दिया जाता है, झौर उस सभा में भी उस पर लोक- 
सभा यी तरह ही विचार किया जाता # । जब कोई विधे- 
यक दोनों समाप्रों द्वारा पारित हो जाता है, तो वह समा, 
जिसके पास पअ्न्त में वह विधेयगः रहता है राष्ट्रपति की 
प्रनुमति प्राप्त करती हूँ । राष्ट्रपति मिसी विधेयक पर 
प्रपनी अनुमति दे सकता है, या झ्पनी अनुमति रोक 
सकता है या वह किसी विधेयक फो झ्रपनी सिफारिश के 
साथ वापस लोटा सकता है । यदि दोनों समायें विधेयक्त 
को दोबारा, राष्ट्रपति द्वारा की गयी सिफारिशों 
के बिना या उसके सहित पारित कर देती है तो राष्ट्रपत्ति 
को उस पर अपनी भ्रनुमति देनी पटती है । 


यदि लोक-सभा द्वारा पारित किसी विधेयक से 
राज्य-समा सहमत न हो भोर गतिरोघ उत्पन्न हो जाये, 
तो उस गतिरोध को हटाने के लिए राष्ट्रपति दोनों 
सभाझ्रों की संयुक्त बैठक बुला सकता है । संयुक्त बैठक 
की अध्यक्षता लोक-सभा का प्रध्यक्ष करता हैं । 


घन विधेयफ 


धन विधेयकों को अ्रधिनियमित करने का पूरा 
अधिकार लोक-सभा को ही हैं | संविधान के पनुच्छेर 
११० में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है । कोई 
विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इस सम्बन्ध में 
निर्णय देने का अन्तिम प्राधिकार अध्यक्ष को ही हैं । 
ग्रध्यक्ष इस सम्बन्ध में किसी से मंत्रणा करने के लिये 
बाध्य नहीं है ! 


धन विधेयकों के सम्बन्ध में राज्य-सभा के अधि- 
कार बहुत सीमित हैं; वह ऐसे विधेयकों को केवल एके 
चपखवारे तक रोक सकती है । उसे ऐसे विधेयक को अपनी 
सिफारिश के साथ, या बिना किसी सिफारिश के चौदह 
दिनों में ही लोठाना पड़ता हैं । लोक-सभा को यह अ्ि- 
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कार हूँ कि वह राज्य-सभा की किसी सिफारिश को माने 
या न माने । यदि राज्य-सभा चौदह दिनों में उस विधेयक 
को नहीं लौटाती, तो भी उसे पारित मान लिया जाता है । 
कामन्स सभा में भी यही अकिया है, लेकिन वहां इसके 
लिये चौदह दिनों के वजाय एक महीने का समय है। 


किसी भी धन विधेयक को राष्ट्रपति की सिफारिश 
के बिता लोक-सभा में पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । 


घन विधेयकों के श्रतिरिक्त कुछ अन्य विधेयक 
भी ऐसे हैं जिन्हें राष्ट्रपति की सिफारिश या पूर्वे-अनुमति 
के विना पुर:स्थापित मा पारित नहीं किया जा सकता । 
किसी नये राज्य के निर्माण या किसी राज्य की सीमा में 
हेरफेर करने वाले विधेयक को भी राष्ट्रपति की सिफा- 
रिश के विना पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता । वित्त 
विधेयकों को भ्रर्थात्‌ ऐसे विधेयकों को जिनमें कराबान 
से सम्बन्धित अ्रथवा संविधान के अनुच्छेद ११० (१) 
में दिये गये श्रन्य मामलों से सम्बन्धित उपबन्धों के अलावा 
प्रन्य उपबन्ध भी हों, राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना 
पुर:स्थापित नहीं किया जा सकता । यदि किसी कराधान 
में राज्यों का हित निहित हो तो उस कराधान पर प्रभाव 
डालने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने के लिएे भी 
राष्ट्रपति की सिफारिश आवश्यक है । 


कुछ अन्य विधेयक भी होते हे, जिनके अधिनिय- 
सन आर प्रवर्तन से भारत की संचित निधि से व्यय करना 
श्रमीष्ट होता है ॥ ऐसे विधेयकों को भी संसद्‌ की कोई 
सी सभा तब तक पारित नहीं कर सकती, जब तक कि 
राष्ट्रपति ने उस सभा से उस पर विचार करने की 
सिफारिश न कर दी हो । 


संविवान के आरम्भ होने से पन्द्रह वर्ष की अवधि 
ठक्क, उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालयों और अ्रधि- 
नियमों, .विधेयकों इत्यादि में प्रयुक्त की जाने वाली 
भादा से से धित किसी विधेयक को भी राष्ट्रपति की 
पूर्व अ्रमुमति के बिना पुरःस्थापित नहीं किया जा सकता । 


सार रूप में तो इंगलेण्ड और भारत में विधि- 
निर्माण की प्रक्रिया सामान्यतः एक ही है; लेकिन साथ 
ही, हमारे संविधान में कुछ असाधारण परिस्थितियों का 
सामना करने के लिये भी कुछ व्यवस्थायें की गई हैं । 


अध्यादेश 


राष्ट्रपति को संविधान द्वारा अधिकार दिया 
गया है कि यदि संसद्‌ का सत्र न चल रहा हो तो बह अध्या- 
देश जारी कर विधि-निर्माण कर सकता है, यदि वह सम- 
झता है कि उन परिस्थितियों में उसको तुरन्त कार्यवाही 
करनी चाहिये । लेकिन इस प्रकार प्रस्यापित अध्यादेश 
को, यदि उसे राष्ट्रपति द्वारा पहले ही वापस नहीं ले 
लिया गया हो तो, संसद्‌ के सामने पेश करना आवश्यक है 
है और संसद के पुनः समवेत होने पर, वह अ्रध्यादेश 
प्रभाव-शून्‍्य हो जायेगा । यदि संसद्‌ की दोनों सभायें उसे 
अस्वीकृत कर देती हैं, तो वह उसी समय प्रभाव-शून्‍्य हो 
जायेगा । 


इस प्रकार राष्ट्रपति श्रध्यादेश द्वारा वही बातें भ्रधि- 
नियमित कर सकता हैं जो संसद्‌ विधि हारा अधिनिय- 
मित करती है । यदि किसी अध्यादेश में, कोई विचा राधीन 
विधेयक समूचा ही या आंशिक रूप से सम्मिलित हो या 
उसमें उस विधेयक के उपबन्धों को रूपभेद करके सम्मि- 
लित किया गया हो तो, अच्यादेश के प्रर्यापन के बाद 
होने वाले सत्र के आरम्भ में एक ऐसा विवरण भी सभा- 
पठल पर रखना आवश्यक होगा जिसमें यह बताया गया 
हो कि कित परिस्थितियों से विवश होकर थभ्रध्यादेश द्वारा 
अविलम्ब विधि-निर्माण करना आवश्यक हो गया था। 
जब भी किसी अध्यादेश की, रूपभेदों के साथ या उनके 
बिना, प्रतिस्थापित करने के लिए कोई विधेयक सभा में 
पुर:स्थापित किया जाता है, तो भी ऐसा ही एक विवरण 
प्रस्तुत करना आवश्यक होता है । 


संक्षेप में हमारी संसद में विधि-निर्माण का व्याव- 
हारिक रूप यही रहा है । 


अधीनस्थ विधान सम्बन्धी संम्रिति 
मार्गेश माहिया साइुपा, 


छप-ग धिय तीर चाभा सविधादध । 


लोत समा की सद से एम प्रभाजजत, सैविल फिर 
भी सब से धधिक महत्य[र्ण शर्मितवियों में से शवीनाःा 
विवान सम्बस्धी सनिति ते । रानी सका दस सतत मे 
दीने बाली चर्वायों की घोर जनता ने चिक इदान मरी 
दिया दे । महो गरण हूँ कि इसे जवता वे सराहता 
मिलना तो दूर, उनित मारता लझे सही जिस गो: । 
कुय हुए तक तो इसका कारण गह भा । किलबान वात 
ससल में यह समतते हो सही कि व्वीनरध वियान हे 
या । अधोनस्थ विसान को प्रत्तवोजित दान नं! 
कहते हैं। संघोनरय विधान के सर] मे यमन नरम, 
विनियम ओर उपनियम गाते हूं, जिले कारेपालितस 
निरन्तर बनातो रहतो है । कार्यपराविका इ। धिमों, 
विनियमों, इत्यादि को विधान मंडल द्वारा पारित नुझूए 
या मूल श्रधिनियमों द्वारा इसी प्रयोजन कै लिई प्रत्थ- 
योजित दक्तियों के सघीन ही बनाती है । में व 
संसद्‌ द्वारा पारित फिसो श्रधिनियम पिश्येत्र में दिये गई 
सिद्धान्तों और नोति के प्रवर्तेत या उनको कार्यारिति 
के लिये की जानें वाली सरफझारो कार्यवाहो को विनियमित 
करते हैं । यह ठीक है कि से नियम कार्यवालिहा द्वारा 
बनाये जाते हैं, लेकिन ये संसद द्वारा उत्ते प्रत्याधोजित 
प्राधिकार के श्रधीन ही बनाये जाते हूँ । इसोलियें, ये भो 
विधि जितने ही प्रभाव-सम्पन्न होते हैँ और मल प्रधि- 
नियम के उपवन्धों के समान हो बाब्यर होते है । 


संसार के अन्य देशों की भांति, भारत में भो प्रवोनस्थ 
विधान में वृद्धि होतो जा रही है । यह आवश्यक और 
श्रनिवार्य भी है। संसद्‌ को, जिसने संविधान की प्रस्तावना 
में निरूपित उच्च आदर्शों पर दृढ़ रहने को प्रतिश्ा की है, 
विभिन्न प्रकार के विषयों पर विवान बनाने पड़ते है । 
योजनाओं, कार्यक्रमों, नियंत्रणों और झ्राथिक, राजनोतिक 
और सामाजिक सेवाश्रों, राष्ट्रीयकरण, इत्यादि सभो के 
लिये विस्तृत कानून वनाना जछूरों होता है । पूरे-पूरे 
ब्यौरे सहित, ऐसे अधिनियम बनाने में बहुत समय 


ह्ह का ल्‍ 
सदा है । यदि से 
घर ड़ म०, वा मो 
डपबन व पर ारनीयार 
किन वा हाबा दो 
मोना 
मारने मे 
शक हर हफण के हड 
॥औ३ ६ ॥॥ *)९७+३* ६३ 
पाता पर छाई २३ 
है। 
नियमसोी #े झआयोन 
विनिय्मित झ४ग्ड़ी है। देर 
हे 
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4 
अझमंजद हो जाता है कि झागे थाने वालो करिश्यिसियों 
के कारस उसके झुद उपदसों का झीोप्र द्वी पुनरोश्षय 
करना पड़ेगा, या नहीं । ऐसो पे | 
यही है कि संम्तद काबेजालिता को दी उसे उपदस्धों 
को संगोधित करने झोर उनमें झयनेंद करने की शर्वित 
प्रशत कर दे धोर घने गहाँ को विधिन्‍निर्माय को 
पोनाउत घोमो व्यवस्था को उसे पर सागू ने करे । मूदे 
ग्रतिनियम की तुलना में, नियमों में मथिक लचोतावन 
द्ोता है घोर उन्हें प्रनुनप के प्राधार पर गोमता से 
परिवर्तित किया जा सकता है । इतणिमें, वर्तमान 
समय में, प्रत्यायोजित वियान को व्ययस्वा रक्षता झनिवायं 
है । प्रत्यायोजित विधान को यह्‌ प्रगालों स्थायी झूप से 
रहेगो, भोौर कार्य-पालिका, विधान-मंडल ओर न्याय- 
पालिका ने इसे विधि निर्माण के सहायक रूप में मान भी 
लिया है । 

लेकिन, ग्रवीनस्थ विधान को मुस्य समस्या यह नहीं 


है कि उसको व्यवस्था करना झ्रावश्यक है या नहीं, 
बल्कि यह है कि लोकतांमिक मंत्रणा, छानबीन भौर 


प्रवीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति 


नियंत्रण के साथ उसका मेल कैसे बैठाया जाये । कार्य- 
पालिका को विधान वनाने का कार्य सौंपना सुविधाजनक 
भले ही हो, लेकिन किसी भी प्रकार से उसे लोकतांत्रिक 
नहीं कहा जा सकता, और न वह सदा ही एक निरापद 
मार्ग माता जा सकता है । में यह नहीं कहता कि वह 
इसलिये निरापद नहीं है कि मंत्रिगण और अधिकारी 
अनुत्तरदायी होते हैँ, या ऐसे मामलों में उन पर विश्वास 
नहीं किया जा सकता । मंत्रिगण और अधिकारी भी 
देश के भले के लिये ही, संसद्‌ सदस्यों को भांति, कार्य 
करते हूँ। हम उन पर विश्वास कर सकते हैं कि वे जनता के 
लिये कोई अविवेकपूर्ण या संदिग्ध नियम नहीं वनायेंगे । 
यदि ऐसा है तो अधीनस्थ विधान के मार्ग को निरापद 
क्यों नहीं माना जाता ? उसका कारण यह है कि कुछ 
ऐसी परिस्थितियां होती हैं जिनमें कार्यपालिका व्यक्ति 
ओऔर.उसकी स्वतंत्रता की अपेक्षा प्रशासकीय सुविधा और 
लोक हित को अधिक महत्व देती है । ऐसा हो सकता 
है कि कार्यपालिका द्वारा बनाये गये नियमों में किसी 
व्यक्ति को होने वाली कठिनाइयों और उसकी स्वतंत्रता 
के उल्लंघन की ओर उचित ब्यान न दिया जाये । इतना 
ही नहीं, एक चीज़ और भी होती है, जो “अधिकारियों 
का उत्साह” कहलाती है । इस उत्साह के कारण 
झधिकारीगण किसी विशेष दिल्या में सफलता प्राप्त 
करने की धुन में कभी-कभी ऐसे नियम भी वना सकते हैं, 
जिनसे नागरिकों को बहुत कठिनाइयां होने लगती हूँ 
और उनके प्रति घोर अन्याय किया जा सकता है। यही 
कारण है कि संसद, नागरिकों के अ्रधिकारों और उनकी 
स्वतंत्रताओं के श्रभिरक्षक के रूप में, इन नियमों को 
नियंत्रित और इनकी छानवीन करती है । 


प्रत्यापोजित विधान पर संसदीय चियंत्ररा 


संसद्‌ इन नियमों की छानवीन करने और उन पर 
नियंत्रण रखने का का किस प्रकार करती है ? संसद्‌ 
नीचे दिये गये प्रक्रमों में से किसी पर भी यह कार्य कर 
सकती है :-+- 


(क) जब मूल अधिनियम अर्थात्‌ शक्तियों का 
प्रत्यायोजन करने वाले विधेयक पर विचार 
हो रहा हो, तव इन नियमों के स्वरूप 
तथा उद्देश्य पर वाद-विवाद किया जा 
सकता है, उनकी ठीक प्रकार से व्याख्या 


पी 
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की जा सकती है तथा उन्हें सीमित किया 
जा सकता है । 


(ख) अथवा, जब नियम बनाये जायें तव वह यह 
स्पष्ठ कर सकती है कि इन नियमों के 
मसौदे को संसद्‌ के समक्ष उसकी स्वीकृति 
अववा अस्वीकृति के लिये रखा जायेगा । 


(ग) अथवा उनके बनाये जाने के बाद, वह 
उन्हें क़ानून द्वारा बदलने या रह करने की 
कोशिश कर सकती है अथवा समा में 
प्रशतों के माव्यय से उनके श्रौचित्य या 


पर्याप्तता पर आपत्ति कर सकती है । 


ओर सब से बढ़कर, एक समिति के द्वारा 
छावबीन का यह काम किया जा सकता है 
जो सर्देव सतर्क रहेगी । 


(घ) 


जैसा कि पहले बताया गया हैं लोक-सभा ने उस 
प्रयोजन के लिये एक समिति नियुक्त की है जिसे प्रधीनस्थ 
विधान सम्बन्धी समिति कहते हैं । 


ग्बीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति के कार्य की 
व्याप्ति की परिभाधा प्रक्रिया संबंधी नियमों में दी गई है । 
इस समिति का काम जांच तथा नियंत्रण करना है । 
नियमों के पीछे जो नीति है उस वात की जांच यह समिति 
नहीं कर सकती ; नियमों का स्वरूप तथा उनका 
संवेधानिक औचित्य अथवा जनता को उनसे होने , 
वाली कठिनाइयों के प्रश्त पर ही विचार कर सकती हैं । 
किसी भी मंत्रालय से यह समिति ऐसा ज्ञापन मांग सकती 
है जिसमें उस मंत्रालय को एक विचाराधीन नियम या 
उसके मसौदे की व्याख्या करनी होगी । यह समिति 
मंत्रालय को एक प्रतिनिधि भेजने के लिये भी कह सकती 
है जो आकर नियमों की व्याख्या करे और सन्दिग्ध बातों 
का स्पष्टीकरण करे और संसद्‌ द्वारा पारित किये थये 
सभी केद्धीय अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये समस्त 
नियमों को छानवीन यह समिति करती है । समिति 
इसके सामने रखे गये नियम के निम्न पहलुझों पर 
विचार करती है 


(क) क्या नियम संविधान या उस अधिनियम के, 
जिसके अनुसरण में वह बनाया गया है, 
सामान्य उद्देश्यों के अनुकूल है; 


अ्भीभस्य बिधान सभ्बन्धी समिति 


समिति ने उस नियम की ओर किस कारण से ध्यान 
श्राकर्षित किया है । इस अवधि में कई महत्वपूर्ण बातें 
हुई हें जिन का पता समिति के प्रतिवेदनों से चलता है । 
आ्रारम्भ से अ्रव तक, समिति ने सभा को विलम्ब के 
२२२ मामलों से अवगत कराया है। अब मंत्रालय भी 
समय के कुछ अधिक पावंद होने लगे है । 


अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ने कई ठोस 
काम किये हैँ । दिल्‍ली परिवहन प्राधिकार नियम, 
१६४५२ के मामले में समिति ने बताया था कि मुख्य लेखा 
पदाधिकारी की बातों को रद्द कर देने की सभापति की 
शक्ति मूल अधिनियम की घारा १६(३) के विरुद्ध 
है । तीन दूसरे मामलों में, समिति ने बताया था कि 
नियमों द्वारा जो कुछ उपबन्ध किये गये थे वे बड़े सारवान्‌ 
थे और इसलिये उनकी व्यवस्था वास्तव में मूल अधिनियम 
में ही की जानी चाहिये थी । एक मामले में, जिसमें 
कार्यपालिका ने नियम बनाने की अपनी शक्तियों को 
उप-प्रत्यायोजित कर दिया था, समिति ने कहा था कि 
उस मामले में मूल अधिनियम द्वारा नियम बनाने के लिये 
दी गई शक्तियों का अप्रत्याशित तथा असामान्य प्रयोग 
किया गया था । समिति ने सिफारिण की कि जब मूल 
अ्रधिनियम में इस प्रकार की व्यवस्था की भी गई हो, 
तब भी शक्ति का उप-प्रत्यायोजन पर्याप्त संरक्षणों के 
साथ ही करना चाहिये । ऐसे नियमों की भी समिति ने 
निन्‍्दा की है, जिनसे न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में रूकावट 
पैदा हुई हो । ऐसे दो मामलों में, समिति ने कहा था कि 
न्यायालयों के क्षेत्राधिकार में रुकावट पैदा करना 
अवांछनीय था, और दोनों मामलों में सरकार ने मूल 
झधिनियम में यथाज्ीत्र संशोधन करना स्वीकार कर 
लिया था । 


समिति ने किसी भी नियम के कारण जनता को 
होने वाली कठिनाइयों की ओर भी सदा ध्यान दिया है । 
उदाहरणार्थ, केच्दीय उत्पादन शुल्क नियम (संशोधन) 
१६४४, में यह उपवन्ध था कि कर संग्रह करने वाला 
पदाधिकारी खोये या वर्बाद माल पर तो परिहार दें 
सकता है किन्तु चोरी गये माल पर नहीं । समिति ने 
यह सिफारिश की थी कि चोरी गये माल के बारे में यही 
व्यवस्था होनी चाहिये । सीमा-शुल्क प्रत्याहरण (ड्रावैक ) 
नियम में, समिति ने कहा था कि जब प्रत्याहरण की किसी 
योजना का निरसन किया जाये, तव उससे पहले पर्याप्त 


७१ 


अवधि को सूचना दी जानी चाहिये । एक दूसरे मामले में, 
समिति ने सिफारिश की थी कि जनता के लाभ के लिये 
लोक महत्व के समस्त नियमों तथा आदेशों का प्रकाशन 
केन्द्र और राज्यों में होना चाहिये श्रौर उसी के साथ ही 
सभी प्रादेशिक भाषाश्रों में उनका अनुवाद भी प्रकाशित 
होना चाहिये | इस बात पर भी जोर दिया गया था कि 
महत्वपूर्ण नियमों के सामान्य आशय तथा प्रभाव के 
स्पष्टीकरण के लिये समाचार पत्रों में विज्ञप्तियां भी 
दीदी जायें । 


समिति ने पदाधिकारियों की न्यायपूर्ण सेवा की 
जर्तो पर भी ध्यान दिया हैं। तीन मामलों में, समिति ने 
कहा था कि सभी छा्तें मूल अधिनियम में ही रखी जानी 
चाहियें---उनकी व्यवस्था करने का कार्य नियमों पर 
नहीं छोड़ना चाहिये । संसद्‌ को यह कहने का अवसर 
मिलना चाहिये कि वे शर्ते युक्तियुक्त तथा न्यायसंगत 
हैं या नहीं । एक दूसरे मामले में, समिति ने कहा था कि 
सरकारी कर्मचारियों को स्थानीय निकायों के चुनाव 
लड़ने का अधिकार नहीं होना चाहिये । यदि आवश्यक 
हो, तो नियमों में ऐसी व्यवस्था की जानी चाहिये जिससे 
सरकार उनका नाम-निर्देशन कर सके । 


समिति ने नियमों के सामान्य पहलुझों पर भी 
ध्यान दिया है, जैसे उनका रूप और प्रारूपण । समिति 
ने कहा है कि नियमों को बनाते समय अस्पप्ट भाषा 
का प्रयोग नहीं करना चाहिये । नियमों के संक्षिप्त नाम 
ऊपर तथा नियम में भी दिये जाने चाहिये --और प्रथम 
बार या संशोधन के रूप में प्रकाशित प्रत्येक नये नियम 
के साथ व्याख्यात्मक टिप्पणी भी होनी चाहिये । एक दूसरे 
मामले में, जिसमें एक नियम में बहुत से संशोधन किये 
गये थे, समिति ने सिफारिश की थी कि ऐसे मामलों में 
जनता की सुविधा के लिये उन नियमों को संशोधित 
रूप में पुनः प्रकाथित किया जाये । एक अन्य मामले में, 
समिति ने यह कहा था कि अधिक अच्छा यह होगा की 
समस्त संविहित नियम या आदेश गजट के एक ही भाग में 
प्रकाशित हों तथा उनकी संख्या क्रमश: चले--जिससे 
लोग शीघ्र ही उन्हें दृढ सकें । 


समिति ने संसद-सदस्यों सम्बन्धी नियमों में भी 
कई अनियमिततात्रं का उल्लेख बड़ी तत्परता से किया 
है। लोक-सभा तथा राज्य-सभा के सदस्यों की संख्या 


लोक लेखा समिति और उसका कारये 
वी० सुन्नह्मण्यत्‌ 


उप-तचिव, लोकन्सभा सचिवालय 


यह वात सही और विल्कुल उचित है कि जब संसद्‌ 
करदाताओं के धन को व्यय करते की मंजूर देतो है, 
तो वह, उन्हीं के हित में, यह आशा भी करे कि ढक समय 
पर उस के समक्ष व्यय का व्यौरेवार विवरण आये--जिस 
से कि संसद को इस वात का संतोव रहे कि जो रकमें उस 
ने मंजूर को है वे उन्हीं उद्देश्यों के निमित्त व्यय की गई 
हैं। जिन को पहले कल्पना को गई थी और रुपये 
का खर्वा बड़ी वृद्धिमत्ता और मितव्ययता से ही किया गया 
है । स्पष्ट है कि जो अभिकरण संसद्‌ को लेजा प्रस्तुत करे 
बह कार्यपालिका के अवान नहीं होना चाहिये; उसे सीधे 
संसद के प्रति हो उत्तरदायी होना चाहिये । इस प्रकार का 
आअभिकरण लगभग सभी लोकतांबिक देशों में है, जैसे 
फ्रांस में कोर्ट आफ एकाउंट्स, और इंगलैड तथा भारत में 
नियंत्रक महालेखापरीक्षक । 


भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक की नियुक्ति, 

राष्ट्रपति स्वयं अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अ्विपत्र 
द्वारा करता है, और उस के पद को कार्यपालिका से इतना 
स्व॒तत्त्र बना दिया गया है जितना कि सं विवान के उपबन्‍्धों 
के आधार पर संभव था । उसे एक प्रकार से संसद्‌ का ही 
एक पदाधिकारी कहा जा सकता है । वह वाधिक लेखे की 
पूर्णतया परीक्षा करता है श्रौर जांच पड़ताल के वाद उन्हें 
ठोक प्रमाणित करता है---वह इसी के साथ उस पर अ्रपव 
विचार भी प्रकट कर सकता है और अपना प्रतिवेदन 
संसद को पेश करता है। उस के प्रतिवेदनों में केवल गलत 
तरीके के वजठ बनाने तथा विंत्तोय अ्नियमितताओं पर 
हो टिप्पण नहीं होते, वल्कि व्यर्थ तथा हानिकारक व्यय 
तथा अदक्षता पर भी वह अपने विचार प्रकट करता है । 
ये प्रतितेदन संसद्‌ के समक्ष संविधान के अनुछ्दद १५१ 
के अतसरण में राष्ट्रपति द्वारा पेश कराये जाते हूँ । 


उपर्यक्त लेखे तया प्रतिवेदन कई जिल्दों में छापे 
जाते है--जसे कि डाक व तार विभाग, प्रतिरक्षा विभाग 


छ्रे 


तथा अ्रप्नैनिक विभागों के विनियोग लेखे--जो कई 
सौ पृष्ठों में छपते हैँ । सरकारी व्यय के आधिक्य तथा 
विभिन्नता की वृद्धि के परिणामस्वरूप, लेखे का विषय 
बहुत हो कठित तथा प्राविविक हो गया है । इसलिये संसद्‌ 
के लिये व्यौरेवार लेखापरीक्षा करना यदि श्रप्तं भव नहीं, 
तो कठिन अवश्य है । इस के अतिरिक्त संसद्‌ इस के लिये 
आवश्यक समय भी नहीं दे सकती । ऐसे काम के लिये 
संसद्‌ को एक समिति ही अविक उपयुक्त है । जो समिति 
संसद्‌ की ओर से लेखे का व्यौरेवार परीक्षण करती है, 
वह लोक लेखा समिति कहलाती है । 


लोक लेखा समिति का इतिहास : 


भारत में स्व प्रथम १६२१ में मॉटिफोर्ड सुवारों 
के वाद लोक-लेखा समिति बनी थी । समिति के चुनाव के 
प्रस्ताव को विधान सभा में प्रस्तुत करते समय, श्री डब्ल्यू ० 
एम० हेलो ने ये विचार प्रकट किये थे :-- 


“समिति सभा का ध्यान किसी ऐसे मामले पर 
दिलायेगी जो कि ऐसी वात से सम्बन्धित 
ही जिस में वित्तीय नियमों का उल्लंवन 
हुआ हो या सरकारी घन फा अपव्यय 
किया गया हो---श्रीर फिर सभा चाहे 
संकल्प द्वारा श्रथवा श्रपनी शक्ति के 
अतुसार अन्य संवैधानिक तरीके से 
सरकार पर जोर देगो कि वह ऐसे मामले 
में उपयुक्त कार्यवाही करे । जब समिति 
पूरा तरह फाम शुरू करेगी न्तो 
उप्का कार्यक्षेत्र और भी बढ़ 
जायेगा और उस समय वह 
बहुत से ऐसे मामलों का रहस्थोद्वाटन 
फर सक्रैगी जिनमें बिना सोचे समझे 
तथा जल्दवाजी से व्यय किया गया है 


प्रथम संसद : स्मृतिग्र॑य 


जिन लोगों को इंगलैंड की नोफ 
लेखा समिति के प्रतिग्रेदन के बारे में 
जानफारी है, वे जानते हैं फि वहां इस 
समित्ति फा कितना प्रभाव है श्रीर किस 
प्रकार यह समिति सरकारी फामों में 
मितव्ययता बरतने में जोर देतो है । 


वित्त मंत्री समिति फा सभापति होता था भौर 
समिति के लिये करम॑चारियों श्रादि की सहायता वित्त 
विभाग करता था । समित्ति नें वव॑ १६२०-२१ के 
लेखे की परीक्षा की थी । 


१६५० तक उपर्युक्त व्यवस्था जारी रढी । १६५० 
में नये संविधान के लागू होने पर, लोक-लेखा समिति को 
रचना में भारी परिवर्तत हो गया । यह समिति एप 
संबविहित संसदोय समिति बन गई, जिस फा प्रधान एक 
गैर-सरकारी सदस्य होता है श्रौर जिसे श्रव्यक्ष 
नियुक्त फरता है। सचिवालय का फाम नी संसद 
सचिवालय (अश्रव लोक सभा सचिवालय) ने ले लिया 
है। प्रयम समिति के सभापति ने यह कहा था कि 
“इस परिवर्तन से समिति स्वृतन्त्र वातावरण में फाम 
कर सकते योग्य हो गई है भर श्रव. निर्वाव रूप में 
झालोचना कर सकती है ?” 


समिति फा भ्रठन 


केन्द्र में लोक लेखा समिति संसद के दोनों सदनों 
द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिये गठित की जाती है । 
इस में २९ सदस्य होते हैं, १४ लोक सभा के ओर ७ राज्य- 
सभा के । १६४४-५५ से पहले, समिति में पन्द्रह सदस्य 
हीते थे, जिन्हें लोक सभा द्वारा निर्वाचित किया जाता था । 
१६५४--५५ से, राज्य-सभा के भी सात सदस्य लिये जाने 
लगे हैं। समिति में विभिन्न दलों के सदस्यों का प्रति- 
निधित्व मोदे तोर पर उन दलों की सदस्य संख्या के 
आधार पर होता है। इस प्रकार समिति में समस्त दलों 
का प्रतिनिधित्व रहता है श्रौर सरकारी दल का 
बहुमत रहता है। सदस्य लेखा परीक्षा करते समय 


दलगत भावनाओं से ऊपर उठ फर काम करते हैं । इस _ 


प्रकार दलबन्दी की भावना से अ्श्रभावित लेखापरीक्षा 
शान्त वातावरण में होती है । वस्तुतः समिति की 
सिफारिशें अपने स्वतन्त दृष्टिकोण और अआालोचना 
के लिये प्रसिद्ध है । 


छोड 


समिति में सभापति की नियुनित उत्त के सदस्यों 
में से अ्रश्यदा द्वादा वी जाती है. । सदि उपाध्यक्ष 
समिति फा रादरय हो, तो समापत्ति बढ़ी द्ोता है। श्री 
तक समिति का सभापति सरकारी दस फा शादस्य ही रहा 
है--इंगलैंट में इस के विपरोत प्रया है, वहां प्राचीन 
परम्पराओं के श्राथार पर इस पद पर विरोधी 
दल का सादस्य नियुगत फ्रिया जाता है। 


समिति के कृत्य 


समिति का मुण्य फाय संराद द्वारा सरफारी व्यय 
के लिये मंजूर की गई राशियों के बिनियोग में: छेसे तथा 
संसद्‌ के सामने रसे गये अन्‍य ऐसे लेसाप्रों को परोक्षा 
करना है जिसे समिति ढक समझे । निर्वश्षवा महालेया- 
परोक्षक द्वारा पेश पियें गये विनियोग सेसे तया सेखा- 
परोक्षा प्रतिबदन के प्राधार पर हो समिति पराक्षा फरती 
है । जांच फे रामय समिति यह देसती है फि व्यय की गई 
राशि संदद्‌ द्वारा मंजूर फो गई राशि से ज्यादा तो नहीं है 
प्रौर धन फा व्यय अनुदान में बताई गई मदों पर ही किया 
गया है तवा किसी ऐसो नयी सेवा पर तो व्यय नहीं किया 
गया जिन का अनुदान में उल्लेस नहीं था। समिति की 
जांच इतने तक हो सोमित नहीं है । समिति व्यय करने में 
प्रयोग की गई “बुद्धिमत्ता, सत्य-निष्ठा तवा मितव्ययता 

पर भी ध्यान देती है । 


ऐसे मामले, जिन में हानि, श्रत्यधिक व्यव तथा 
प्रन्य वित्तोय अनियमिततायें हुई हों, उनकी कड़ी श्रालोचता 
की जाती है । राज्य निगमों, जैसे दामोदर घाटी निगम, 
व्यापार तथा निर्माण योजनायें, स्वायत्त तवा अद्ध-स्वायत्त 
निकायों जैसे हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड , सिन्दरी 
फीडिलाइजर्स लिमिटेड, इण्डियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज 
लिमिटेड आदि के लेखे तया उन पर नियंत्रक महालेखा- 
परीक्षक के प्रतिवेदन की भी समिति परीक्षा कर सकती 
है। सब से अन्तिम लेकिन काफी महत्वपूर्ण बात यह 
है कि समिति स्वोकृत अनुदानों या विनियोगों से अधिक 
होने वाले व्यय के सभी मामलों की परीक्षा करती है । 
जब समिति इस अधिक व्यय को नियमित करने की सिफा- 
रिश कर दे, तभी सरकार संविवात के' अनुच्छेद 
११४ के अुसार संसद्‌ में भ्रतिरिकत मांगें प्रस्तुत करती 


है । ॥ 


लोक लेखा समिति और उसकां कार्य 


समिति अपना काम प्रभावशाली ढंग से कर सके, 
इसी कारग समिति को पर्याप्त शक्तियां दो गई हैं । समिति 
अपने विचाराधोन मामलों के सम्बन्ध में साक्ष्य के लिये 
किप्ती भो व्यक्ति को बुला सकतो है, और संबं वित कागज, 
फाइलें तथा अभिलेख देखने के लिये मंगवा सकतो है । 
जब समिति सरकार तथा कित्तो निजो समवाय या किस्तो 
अन्य गैर-सरकारो निकाय के वोच हुए करार को परीक्षा 
करतो है, तो यदि वह आवश्यक समझे तो निजो समवाय 
या निकाय के प्रतिनिधियों को अपने सामने साक्ष्य देने या 
कोई ऐपो वात बताने के लिये, जिस के सम्बन्ध में उसे 
झौर जानकारों चाहिये या किप्ो ऐपो वात के लिये जिसे 
वे प्रतिनिधि समिति के समक्ष रखना चाहें, बुला सकतो 
है। समिति को का्यवाहों शब्दशः दर्ज को जाती 
है । 
नोति सम्बन्धी प्रश्नों से समिति का कोई संबंच 
नहीं है । वह तो नोति को क्रिप्रान्विति आर उसे लागू 
करने के परिगानों को परोक्षा करतो है। यथपि' सामा- 
न्यूतया समिति नोति के प्रश्नों पर अपनों कोई राय नहीं 
देतो, तथापि समिति इस वात पर अवश्य राय जाहिर 
करतो है कि नोति को कार्यान्विति में घन की फिनूल- 
खर्वी हुई है या नहों, भर क्या वे त्रूटियां पहले से नोति में 
हो अन्तनिहित थीं। ऐसे मामले में, एक वात में जाये विना 
दूसरे को जांच नहों को जा सकतो । समिति व्यय के अवि- 
बवेकपूर्ग तरोकों को रोकव्राम करतों है--इस कारण यह 
लेखा सम्बन्धों प्रशासवोय चुटियों पर भो सरकार का 
ध्यान दिलातों है लेकिन इन गलतियों को ढं।क करने 
का दायित्व सरकार पर छोड़ देतो है । यद्यपि समिति 
सीधे हो प्रशासवोय मामलों में हस्तक्षेप नहीं करती किन्तु 
समिति जिन मामलों को ओर ध्यान दिलातों है, उन में 
सरकार द्वारा को जाने वालो अवुशासनिक तया अन्य 
कार्यवाहों में रुचि रतों है तथा ऐसो कार्यवाही की 
पर्वाप्तता के वारे में अपनो राय व्यक्त करतो है, ताकि 
भविष्य में साव॑जनिक हित सुरक्षित रहें और वित्तोय माम- 
लों में जनता का चैतिक स्तर ऊंचा रहे । अपचारी अधि- 
कारियों के बारे में समिति का रवैया व्यक्तिपरक नहीं 
होता क्योंकि यह तरोके से सम्बन्धित है न कि व्यक्ति से 


जैसा कि पहले बताया गया है समिति का चुनाव 
एक वर्ष के लिये किया जाता है और उस के वाद नयी 
समिति का चुनाव होता है । किन्तु व्यवहार में बहुत से 


छ्ण 


सदस्य वर्षो तक समिति के सदस्य बने रह ते है। येह बात॑ 
वांछतीय है और जरूरी भी है, क्योंकि इस प्रकार बहुत से 
अनुभवों सदस्य समिति में रहते हूँ श्र समिति फा फाम 
दक्षता से चलता रहता है । 


लोक लेखा सम्तिति के कार्य फा तरीका 


चुनाव के वाद शीघ्र ही समिति बैठ कर श्रपना 

कार्यक्रम निर्वारित करतो है । विनियोग लेखे चूंकि बहुत 
विस्तृत होते हैं, इस कारण समिति प्रत्येक लेखे के ब्यौरेवार 
प क्षण के लिय्रे समय नहीं निकाल सकती । इसलिये 
समिति उन वातों पर ही अधिकतर ध्यान देती हूँ जिन 
पर नियंत्रक महालेखापरीक्षक ने अनने प्रतिवेदन में 
टिप्पण दिये होते हैं। कार्यक्रम निश्चित हो जाने के बाद, 
समिति का सचिव संत्रंधित मंत्रालयों के सचिवों को 
सूचना भेज देता है। केन्द्र में, यह प्रथा वहुत पुरानी है कि 
सामान्यतथा समिति के समक्ष संबंधित मंत्रालय के 
सचिव उपस्थित होते हैं। अपने मंत्रालय के वरिष्ठ अ्धि- 
कारियों के साथ, सचिव नियत किये गये दिनों पर वहां 
आते हैं, और मुख्य साक्षो वही होते हैं । मंत्रलय फा 
वित्तोय सलाहकार भी उन के साथ साक्षी के रूप में 
आता है । नियंत्रक महालेखापरीक्षक भी समिति द्वारा की 
जाने वालो परोक्षा को सहायताय॑ प्रति दिन वहां श्राता 
है। वह समिति के मुख्य संचालक के रूप में कार्य करता 
है, और एक प्रकार से वह समिति का पथ-प्रदर्शक, 
मित्र और बुनियादी सिद्धान्तों के बारे में सलाहकार 
होता है । समिति अ्रद्ध गोलाकार मेज पर बैठती है--मेज 
के एक ओर सभापति बैठता है, जिस की वांयो ओर समिति 
के सचिव और दायीं ओर नियंत्रक महालेखापरीक्षक 
बैठते हैं । 

सामान्यतया, समिति परीक्षण के समय साक्षियों 
से प्रइन पूछती है । यद्यपि, साक्षियों की भांति, सदस्य 
विशेषज्ञ नहीं होते किन्तु अनुभव तथा अ्रध्ययन से इन 
समस्‍्याश्रों के वारे में उन्हें पर्याप्त ज्ञान हो जाता है । 
विभिन्न कार्य करने तथा विचारधाराएं रखने वाले सदस्य, 
मौलिक तथा आ्ालोचनात्मक दृष्टिकोण से काम करते हैँ--.- 
और कई बार जिरह बहुत लम्बी हो जाती है । इस प्रकार 
के प्रश्नों तथा आलोचनाओं के वातावरण में उन साक्षियों 
को अपने मामले से सम्वन्वित बातें बतानी पड़ती हैँ झनौर 
उनकी तकं-संगति सिद्ध करनी पड़ती है । यह उन लोगों 
के लिये वास्तव में बड़ी मेहनत का काम है । 


प्रयम संसद : स्मृतिग्रय 


समिति की बैठफों के संचालन में, सभापति ही मुस्य 
कार्य करता है । सभी बैठकों में बह सर्देव झ्ाता है-- 
अ्रन्‍्य बहुत ही कम सदस्य इतने नियमित होते है । नियंत्रक 
महालेखापरीक्षक श्रौर समिति के सचिव राभापति को 
पहले से सभी मामले व्यौरेवार वता देते हैं श्रौर सभापति 
उन्हीं के भ्राधार पर साक्षियों से मुख्य-मुर्य प्रदन पूछते 
हैं। यह देखना भी सभापति का ही कार्य है कि सदस्यगण 
परीक्षा के क्षेत्र से बाहर न जायें। वे प्रशन पूछने की 
पद्धतिप्रों को प्रनियमित करार देते हैं, या उसे निगत्साहित 
करते हैं । 


समिति भ्रपने समक्ष पेश किये गये तथ्यों के प्राधार 
पर ही अ्रपनी सिफारिशों श्रौर उपपत्तियों फो तैयार 
फरती है भौर उन्हें एक प्रतिवेदन के रूप में संसद्‌ के समक्ष 
प्रस्तुत करती है। इसके वाद, उस प्रतिवेदन को प्रकाशित 
श्रौर प्रचारित किया जाता है । 


यदि समिति का कार्य संसद्‌ में श्रपना प्रतिवेदन 
प्रस्तुत कर देने के बाद ही समाप्त मान लिया जाये, 
तो फिर उसकी इतनी मेहनत का कोई मूल्य ही नहीं 
रह जायेगा । हालांकि समिति को यह छ्ाक्ति नहों दी 
गई है कि वह कार्यपालिका को सिफारिशों के सम्बन्ध 
में का्येवाही करने के लिये वाष्य कर सके, फिर भी 
सरकार समिति की सिफारिशों पर बड़ी गम्भीरता से 
विचार करती है । समिति इस पर भी नजर रखती 
है कि सरकार ने उसकी सिफारिशों को कहां तक 
स्वीकार था कार्यान्वित किया है। यही क्रम निरन्तर 
चलता रहता है। सरकार उसकी अधिकाश सिफारिशों 
को स्वीकार और कार्यान्वित कर देती है। यदि सरकार 
कुछ मामलों में समिति के किसी सुझाव को मानने या 
उसकी; किसी सिफारिश को कार्यान्वित करने में 
कुछ कठिनाई महसूस करती है, तो वह उसके कारण 
समिति के विचाराथे प्रस्तुत कर देती है । समिति, 
सरकार के विचारों को देखते हुए, उन मामलों. पर 
पुन:विचार करती है। इस तरीके से, सामान्यतया दोनों 
के मतभेद यथासम्भव दूर कर लिये जाते हैं, और एक 
समझौता कर लिया जाता है। लछेकिन यदि इसके बाद 
भी मतभेद बने रहें, तो समिति संसद्‌ को दिये जाने 
वाले अपने प्रतिवेदन में उसकी ओर ध्यान दिलाती है 
झौर उसमें की जाने वाली श्रावश्यक कार्यवाही बताती 


है !. 


७६ 


पंराद्‌ एस समिति के प्रतिबेदनों पर चर्चा नहीं करती । 
लेकिन इस कारण समिति के महत्व में कोई कमी नहीं 
होती । इंग्लैण्ट के स्वर्गीय नियंत्रक महालेसापरीक्षक 
श्री मैत्फौम रैससे ने १६३१ में प्रत्रिया सम्बन्धी प्रवर 
समिति फे समक्ष पाती देते हुए कहा था: “लोक छेसा 
समिति के बिना में बिलकुल श्रनुपयोगी हो जाऊंगा, या यों 
कहना चाहिये कि इस समय से कुछ श्रधिक श्रनुपयोगी 
बन जाऊंगा ।” कोई भी सचिव यह नहों साहता कि समिति 
के प्रतिवेदनों में उसके श्रपने मंत्रालय का प्रधिक विस्तार 
से उत्लेस हो | यह उवित श्राज भी सच है कि “व्यय करने 
घाल़े विभाग सभा की शझ्ञपरेक्षा लोक लेसा समिति से 
संभवत: इसलिये भ्रधिक शरते रहते हैँ कि इसकी जांच 
से बच निकलने की गुंजाइश बहुत कमर होती है ) 


यहां एक सवाल उठ सकता है कि लोक लेसा 
समिति का यह सारा कार्य शव-परोक्षा के समान ही है 
पर्योकि रुपया खर्च हो जाने के बाद उसकी जांच करने से 
क्या लाभ ? उसका महत्व इससे श्रधिक झौर वया है । 
श्राप कह सकते हैं कि इसकी अपेक्षा तो अमरीकी प्रणाली 
भ्रपनाना ही ठीक होगा, जिसमें व्यय होने से पहले ही सारी 
परीक्षा कर ली जाती है। इसके उत्तर में, यह भी ते 
दिया जा सकता है कि चिकित्सा-विज्ञान की वर्तमान कार्ये- 
क्षमता में शव-परीक्षाओं ने भी कुछ कम योग नही दिया 
है। कुछ ऐतिहासिक कारणों से, हमारी वित्तीय नियंत्रण 
की प्रणाली इंग्लैण्ड की प्रणाली के नमूने पर ही ढाली 
गई है। तदनुसार, संसद में प्रस्तुत किये जाने से पहले 
वित्त मंत्रालय ही प्रावकलनों की छानबीन करता है; 
यथासमय प्रावकलन समिति प्राककलनों की छानबीन 
करती है ; नियंत्रक महालेखापरीक्षक संसद्‌ द्वारा 
मंजूर किये गये अनुदानों के उपयोग के ढंग की निरत्तर 
जांच करता रहता है; भौर अन्तिम श्रवस्था में ही 
लोक लेखा समिति लछेखाओ्नों की परीक्षा करती है । 
नियंत्रण की यह प्रणाली पर्याप्त तथा कार्य-क्षम है या 
नहीं--इस वात को लेकर लोगों में मतभेद हो सकता 
है। लेकिन समितियों के माध्यम से नियंत्रण करने की 
इस प्रणाली का विकास इंग्लैण्ड जैसे उन्नत लोकतांत्रिक 
देशों में कई शताब्दियों के दौरान में क्रमशः ही हुआ है ; 
और अब हम उसी को अपने देश की परिस्थितियों के 
अनुसार अपना रहे हूँ और भपनी परिस्थितियों के अनुकूल 


लोक लेखा समिति और उसका कार्य 


समायोजित कर रहे हैं । श्रन्य देशों द्वारा अपनाई जाने 
वाली श्रन्य प्रणालियों की भी बहुत सी अ्रच्छाइयां हो सकती 
हैं, लेकिन समितियों द्वारा सरकारी व्यय के नियंत्रण 
की हमारी अपनी प्रणाली की एक अच्छाई यह है कि 


इसमें चर्चा करने के वाद ही निर्णय करने की सुविधा है । 
बेजाहट ने कहा भी है कि प्रशासन की सफलता विशेषज्ञों 
और गैर-विशेषज्ञों के विचारों के एक उचित समायोजन 
पर ही निर्भर करती द्वे / । 


प्राउक्शन समिति को झाोय-इलाव 


३३ ५ हत 


शन्धधिव, ली/- ४ 


कप, 


भारत गरमार के सीन घंव है. (१) सभा 
(२) फामरपघाधपिका, भोर (३) कावानिका । 

ग्यागपानिवत में आरा था सब्वभ सभा 
सम्मिसिग है थो देश मा सद से सदा रवाया ये, शिसत्रं 
मूल अपीसीय घौर संव्धामय ईएडापियार दान है तथा 
जो संधिएाग गा शरिम लिदभनव वो है। दस वी दिला 
किसी भग भोर पश्चात मे ग्याय प्रात ही भी इस न] 
सायपानिफा पन्य दो शझंगो मे प्राय: परे शव होयीे 


है । 


ह 
सजा क 
धन्भ्नी 


श 


प्यय्यापिका में दो गन है, धर्घात राजयजता 


छ 


कौर पोकन्सभा । यह देश के कगनन-निर्माद शोर दे की 
प्रभासस विधि संबंधी नीतियों हो निर्धारण थे हि ये उ॥ै- 


दायो होती है । 


फार्पपालिका, राष्ट्रपति, जो मोजिधानिक प्रषान 
होता है, भौर प्रधान मंभी, जो सरगर का का विरी 
प्रधान होता है, तथा उसकी संतिपरिधद, मे मित्े कर 
बनती है । प्रधान मंध्री क्रपी मंतिन्यरिधर सहिस 
संसद फे प्रति इस बात के लिये उत्तरदाती होता है 
कि देश का प्रशासन संसद्‌ द्वारा निर्ारित नीतियों 
फे प्रनुसार किया जाय। 


कार्यपालिका पर उचित निर्ंत्रण रणने के लिये 
संसद्‌ के पास भ्रनेक युवितयां हैं, जिनमें से एक प्रत्यन्त 
महत्वपूर्ण युषित वित्तीय निउंत्रण है। सामान्यतः कार्प- 
पालिका संसद्‌ फी स्वीकृति प्राप्त किए बिना व्यय नहीं 
कर सकती | प्रति वर्ष नए वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने 
के पूर्व संसद्‌ को श्लाय-व्ययक पारित करना होता है 
जो सरकार को व्यय करने का प्राधिकार देता है। 
घूंकि श्राय-व्ययक के प्रस्तुत किए जाने श्रौर उसके 
पारित किय्रे जाने के वीच समयावधि थोड़ी होती है 
इससे यह स्पष्ट है कि संसद श्राय-व्ययक फा, उसको 
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शारत गरभा 7 के ध्य 
विनियोश वो बहने बाद शक्कामी, भाग मरदार मे 
मायिक न्‍ली4द सेशायों और झइने में सझण शसे गई 
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धर 


झाग्य ऐसे तेताधों को जाने वरना हैं। जिलों समिति 
डीक समर 


इगफे धतिरििा सपा समिति प्रादनसनों भी नांए 


के मम्यन्ध में भी है>-हेगे प्रागालगो वी यो समिति ठोक 
समझे झगया जो सदन सादा उसे हिंद रस से निद्चिद किए 
णाएं। शोक सैशा समिति के सदस्य संसद ऐे दोनों सादनों 
हारा निर्याश्षित पिए जाते हैं, जबकि प्राशालन समिति 
फे सदस्य फेयल सोक-गभा द्वारा ही निर्वाचित किए 

जाते है । तोप लैणा समिति तो सरझार द्वारा किए जा शुफे 
ज्यय पी राशि मी जांच करती है भौर प्रायातनन समिति 
सरगंगर द्वारा किए जाने वाले व्यय के लिये प्रस्तापित 
प्रायलनों की छानवीन करती है। इस प्रकार लोक लेया 
समिति झौर प्रायफलन समिति का फार्य यह सुनिश्चित 
करना है कि संसद द्वारा मंजूर घन उचित रूप से भौर 
संसद द्वारा निर्धारित स्थूज़ नीतियों के स्‍झनुसार दी ब्यय 
किया जाये । 


प्रवकलन समिति का कार्य-कलाप 


प्रावकलह समिति की उत्पत्ति ६ 


भारत में अंगीकृत संसदीय कार्य-प्रणाली और 
प्रक्रिया ग्रेट ब्रिटेल में ग्पनाई जाने वाली कार्य-प्रणाली और 
प्रक्रिया से वहुत प्रभावित हुई है । लोक लेखा समिति 
झोर प्रावकलन समिति की विधियां ब्रिटिश प्रणाली से 
अ्रंगीकृत की गई हैं । इंग्लैण्ड में लोक लेखा समिति का 
अस्तित्व १८५६१ से चला श्रा रहा है, जबकि प्राककलन 
समिति की उत्पत्ति अपेक्षाकुत हाल की ही है। १६१२ 
में हाउस आफ कामनन्‍्स में निम्नलिखित प्रस्ताव पारित 
किया गया था : 


/एक पभवर समिति नियुक्त की जाए जो इस 
सदन को प्रस्तुत किए जाने वाले ऐसे प्रावकलनों 
की जांच करे जो समित्ति को ठीक लगें 
और वह यह रिपोर्ट दे कि उनमें उन प्राककलनों 
में अ्न्तनिहित नीतियों से संगत कौन सी 
मितव्ययतायें, यदि कोई हों, लागू की जानी 
चाहिएं । / 


यह समिति विश्व-युद्ध काल को श्रपवाद स्वरूप 
मानते हुए जबकि उस समिति के स्थान पर कुछ समय के 
लिये राष्ट्रीय व्यय सम्बन्धी प्रवर समिति (सिलेक्ट 
कमेटी आन नेशनल एक्सपेन्डीचर) निरमित की गई थी 
प्रायः नियमित रूप से कार्य करती आा रही है । 


भारत में लोक लेखा समिति १६२२ से चली 
आरा रही है। परन्तु प्रावकलन समिति की उत्पत्ति बहुत 
हाल की है और उसका निर्माण १० श्रप्रैल, १६५० 
को हुआ था। वर्ष १६५० से प्रावकलन समिति का 
निर्वाचन प्रतिवर्ष लोक-सभा द्वारा किया जाता है भौर 
वह नियमित रूप से कार्य कर रही है । 


धेत्र और कार्य : 


प्रावकलन समिति में अधिक से अ्रधिक ३० सदस्य 
होते हैं जो लोक-सभा द्वारा प्रत्येक वर्ष अपने सदस्यों में 
से अनुपाती प्रतिनिधित्व के सिद्धांत के अनुसार एकल 
संक्रमणीय मत द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं । कोई मंत्री 
समिति का सदस्य नहीं बनाया जाता हैं। यदि कोई 
सदस्य समिति के लिये निर्वाचित होने के बाद, मंत्री 
नियुक्त किया जाता है तो वह ऐसी नियुक्ति की 


तिथि से समित्ति का सदस्य नहीं रहु जाता। समिति 
के सदस्यों की पदावधि एक वर्ष है। समिति का 
सभापति अ्रध्यक्ष महोदय द्वारा समिति के सदस्यों में से 
नियुक्त किया जाता है परन्तु यदि उपाध्यक्ष समिति 
का सदस्य होगा तो वह समिति का सभापति नियुक्त 
किया जायेगा । समिति किन्‍्हीं भी विषयों की जांच करने 
के लिए, जो उसे निर्दिष्ट किये जायें, एक या अधिक 
उप-समितियां नियुक्त कर सकती है जिनमें से प्रत्येक 
को अ्रविभक्‍त समिति की शक्तियां प्राप्त होंगी और 
ऐसी उप-समिति के प्रतिवेदन सम्पूर्ण समिति के प्रतिवेदन 
समझे जायेंगे, यदि वे संम्पर्ण समिति के किसी अधिवेशन 
में अनुमीदित हो जायें । समिति अधिकारियों के बयान 
सुन सकती है या जांच किए जाने वाले प्रावकलनों से 
संबंधित श्रन्य साक्ष्य ले सकती है श्ौर समिति को यह 
अधिकार है कि वह अपने समक्ष दिए गए किसी भी साक्ष्य 
को गोपनीय या गुप्त रखे। समिति वर्ष भर तक समय समय 
पर प्रावकलनों की जांच जारी रख सकेगी और जांच 
होते समय भी प्रतिवेदन दे सकेगी । समिति के लिये यह 
आवश्यक नहीं है कि वह किसी एक वर्ष के समस्त 
प्रावकलनों की जांच करे । भले ही समिति ने प्रतिवेदन 
न दिया हो तो भी श्ननुदानों के लिये मांगों को अंतिम 
रूप से पारित किया जा सकेगा । 


प्रावकलन समिति के छत्य ये हैं : 


(क) यह प्रतिवेदन देता कि प्राककलनों से 
सम्बन्धित नीति से संगत क्या मित्तव्यय- 
तायें, संघटन में सुधार, कार्यपटुता, या 
प्रशासकीय सुधार किये जा सकते हैं ; 


(ख) प्रशासन में कार्यपटुता और मितव्ययता 
लाने के लिये वैकल्पिक चीतियों का 
सुझाव देना ; 


(ग) यह जांच करना कि प्रावकलनों में 
श्रन्तनिहित नीति की सीमाओं में 
रहते हुए धन ठीक ढंग से लगाया गया 
है या नहीं; 


(घ) यह सुझाव देना कि प्रावकलन किस रूप 
में संसद्‌ में उपस्यित किए जाय॑। 


उपर्युक्त निर्देश पदों से ज्ञात होगा कि समिति 
का फार्येक्षेत्र बहुत विस्तृत है क्योंकि उसको, जहां वह 
झावश्यक समझे, वैकल्पिक नीतियों के सुझाव देने का 
श्रधिकार है। 


प्रावकलन समिति के उपयुक्त कार्यो के भ्रतिरिवत 
जो लोक-सभा के प्रक्रिया भशौर कार्य संचालन नियमों में 
विनिहित हैं, लोक-सभा के भूतपूर्व अ्रध्यक्ष श्री 
ग० वा० मावलंकर ने, जिन्होंने भविष्य में पथ-प्रदर्शन 
करने के लिए शअ्रनेक स्वस्थ संसदीय रूढ़ियों की नींव 
रखी है, १८ भ्रप्रैल, १९५० को प्रावकलन समिति की 
पहली बैठक में अपने भाषण में इन विभिन्न संसदीय 
समितियों के अस्तित्व का प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार बताया 
था:--- 


४ (१) अ्रधिकाधिक सदस्यों को शासन से 
संवद्ध करना शौर न केवल प्रशासन 
विधियों का प्रशिक्षण देना, वरन्‌ उन्हें 
उन समस्याझों से भी भली प्रकार 
परिचित कराना जिनका सामना 
सरकार को प्रतिदिन करना होता है; 


कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना ताकि 
वह श्रत्याचारी भ्रौर स्वच्छुंद न वन 
जाय; 


सरकार की नीतियों को प्रभावित 
करना; श्रौर 


(२) 


(३) 


सरकार झौर सामान्य जनता के बीच 
सम्पर्क स्थापित करना ।” 


(४ 


अिम_मी 


उन्होंने यह भी कहा कि इस दृष्टि से समिति 
के सदस्यों, प्रशासन के लिये उत्तरदायी मंत्रियों श्लोर 
संबंधित पदाधिकारियों की तुलना एक सुखी परिवार के 
समूह से की जा सकती है जिसके सदस्य समस्याओं के 
हल झौर देश में नागरिक जीवन की भलाई के लिए एक 
साथ मिलकर काये करते हें। स्पष्टत:, यह समिति 
झौर संसद्‌ भी नीतियों के निर्णय के अतिरिक्त और कुछ 
नहीं कर सकती और उन नीतियों की विस्तृत व्याख्या 
और उसे यथासंभव सर्वोत्तम ढंग से कार्यान्वित करना 
पूर्णतः कार्यपालिका पर छोड़ देती है ॥। निस्संदेह 
इस सदन की समितियां उनके कार्यान्वयन पर निगाह 


रखेंगी ताकि वे भ्राभ्वस्त हो सके कि ऐसा कार्यान्वयन 
विनिहित नीति की सीमाझ्रों के प्रन्तर्गत है श्लौर यथासंभव 
सर्वत्तम विधि से किया गया है। समितियां यह भी 
देखेंगी कि क्या परिणामों की दृध्टि से नीति का पुनरीक्षण 
शआ्रावश्यक है। 


प्रक्रिया 


प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में प्रावकलन समिति 
सम्बन्धित वर्ष के दौरान में जांच करने के लिये किसी 
मंत्रालय श्रथवा मंत्रालयों के प्रावकलनों के किसी भी भाग 
से संबंधित विपयों को छांट लेती है । जिस मंत्रालय 
या मंत्रालयों के प्रावकलनों की समिति द्वारा जांच की जानी 
होती है उनसे लोक-सभा सचिवालय लिखित छपर में 
प्रावकलनों के समर्थन में समिति की जानकारी के लिए 
आवश्यक सामग्री प्रदान करने के लिए कहता है। 
जिस रूप में समिति को सामग्री प्रदान की जानी होती 
है वह निम्न प्रकार का हैः-- 


#४(१) मंत्रालय तथा उसके संलग्न एवं भ्रधीन- 
स्थ कार्यालयों का संगठन । 


[जानकारी एक रेखाचित्र (डायग्राम) के रूप में दिखाई 
जानी चाहिए जिसकी पुष्टि संक्षित व्याख्यात्मक टिप्पणों 
से की गई हो ।] 
(२) मंत्रालय तथा उससे संलग्न भर भ्घी- 
नस्थ कार्यालयों के कार्य । 


प्रावकलनों के श्राघार का स्थूल 
ब्यौरा । 

प्रावकलनों की श्रवधि में मंत्रालय 
झौर उसके संलग्न तथा अधीनस्थ 
कार्यालयों के कार्य का परिमाण जिसमें 
तुलना के लिए गत तीन वर्षो के तत्सं- 
वादी श्रांकड़े दिए हों। 

(५) मंत्रालयों द्वारा प्रारंभ की गई योजनायें 

अथवा परियोजनायें | 

(योजना का नाम और व्यौरा, व्यय के 
प्रावकलन, वह अ्रवधि जिसमें उसके 
पूर्ण होने की संभावना हो, प्राप्ति, 
यदि कोई हो, व श्रद्यतन प्रगति दी 
जानी चाहिए ।) ४ 


(३) 
(४) 


प्रावकलन समिति का कार्य-क्लाप 


(६) पूर्वंगामी तीन वर्षो में प्राक्कलनों के 
प्रत्येक उप-शीर्षक के अन्तर्गत किया 
गया वास्तविक व्यय । 

गत तीन वर्षो के वास्तविक व्यय और 
चालू प्राक्कलनों के बीच अन्तर के 
कारण, यदि कोई हो। 


(5) मंत्रालय द्वारा अपने कार्यकरण पर जारी 
किए गए प्रतिवेदन, यदि कोई हों। 


कोई भी अन्य जानकारी जो समिति 
मांगे श्रथवा जिसका देना मंत्रालय 
आवश्यक या उचित समझे ।” 


लोक-सभा सचिवालय में कागजात प्राप्त होते 
ही सदस्यों को परिचालित किए जाते हैं, जिससे उन्हें 
पढ़ने के पश्चात्‌ सदस्य वे प्रश्न तैयार कर सकें जिन पर 
उन्हें और जानकारी चाहिए। 


प्रावककलन समिति अपने को उप-समितियों में 
विभाजित करती है जो मंत्रालय तथा उसके संलग्न 
और अधीनस्थ कार्यालयों के सामने आ्राने वाली विभिन्न 
समस्याओं का मौके पर अध्ययन करने के लिए दौरा 
करती हँ। इस प्रकार संगृहीत जानकारी के आधार 
पर प्रइनावली तैयार की जाती है और मंत्रालय श्रथवा 
मंत्रालयों के पास उनके लिखित उत्तरों के लिए भेजी जाती 
है। लिखित उत्तर प्राप्त होते ही, समिति के संदस्पों 
में परिचालित कर दिए जाते हैं । 


उस तिथि या तिथियों को जब समिति संबंधित 
मंत्रालय के प्रतिनिधियों को वुलाने का निग्चय करती है 
सचिव अथवा विभागाध्यक्ष और वित्त मंत्रालय का अधि- 
प्रेषित प्रतिनिधि ऐसी सूचना प्रदान करने के लिए जैसी 
कि समिति मांगे, उपस्थित होते हैं। समिति विचाराधीन 
प्रदनों पर साक्ष्य देने के लिए उपयुक्त गैर-सरका री साक्षी 
भी चुन सकती है। 


संबंधित मंत्रालय के वार्षिक प्रतिवेदन, तदर्थ 
समितियों के, जो मंत्रालय की विज्यिष्ट समस्याओं की 
जांच करने के लिए नियुक्त की गई हों, विद्येप प्रतिवेदन, 
मंत्रालय द्वारा प्रदान की गई सामग्री, लिखित प्रशनावली 
के उत्तर, अध्ययन हेतु किए गए दौरों के दौरान में हुए 
अनुभवों व सरकारी तथा गैर-सरकारी साक्षियों के साथ 
हुईं बातचीत के आधार पर प्रावकलन समिति के प्रति- 


हि 


बेदनों के प्रारूप तैयार किए जाते हैं। समिति द्वारा 
प्रतिवेदन के प्रारूप पर विचार किए जाने तथा उसके 
अंगीकृत किए जाने के पश्चात उसकी एक प्रति गोपनीय 
अंकित करके तथ्य संबंधी व्यौरों के सत्यापत और ऐसी 
कार्यवाही के लिए जो आवश्यक हो, संबंधित मंत्रालय 
के पास भेज दी जाती है तथा एक प्रति वित्त मंत्रालय 
के पास भी भेजी जाती है। संबंधित मंत्रालय द्वारा 
प्रतिवेदन के तथ्यात्मक सत्यापन के पूर्ण होने के पश्चात्‌ 

वह मुद्रित किया जाता है और प्रावकलन समिति के 
सभापति द्वारा सदन में प्रस्तुत किया जाता है। प्रति- 
वेदन एक वार सदन में प्रस्तुत किए जाने पर गुप्त नहीं 
रहता और हर किसी को मिल सकता है। 


ऊपर वणित प्रक्रिया से यह पता चलेगा कि प्राक्क- 
लत समिति उस मंत्रालय से संबंधित, जिसके प्राक्कलनों 
की जांच होती है, विभिन्न समस्याओं का वहुत विस्तृत 
अध्ययन करती है श्रौर कोई भी सिफारिशों करने के पूर्व 
बहुत परिश्रम करती है। इसलिए सरकार प्राक्कलन 
समिति द्वारा की जाने वाली सिफारिशों को बहुत महत्व 
देती है। फिर संबंधित मंत्रालय कालान्तर में प्रावकलन 
समिति के समक्ष एक विवरण प्रस्तुत करता है जिसमें 
समिति की सिफारिशों पर उसके द्वारा की गईं कार्यवाही 
का उल्लेख होता हैं । प्राक्कलन समिति सम्बन्धित 
मंत्रालय द्वारा की गई कार्थवाहं। का पुनरीक्षण 
करती है और मंत्रालय द्वारा की गई 
कार्यवाही पर एक और प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत 
करती है। 

प्रावकलन समिति को कार्य करते हुए देखना शिक्षा- 
प्रद है। एक ओर तो वरिष्ठ अ्रधिकारियों का संचित 
अनुभव होता है जिन्‍्हों ने अपना जीवन अपने प्रभारी 
कार्य के लिए श्रपित कर दिया है । दूसरी शोर जनता 
के प्रतिनिधि-वास्तविक प्रभु हैं जिनको चर्चाधीन विपयों 
का विस्तृत विश्ारदों जैसा ज्ञान नहीं होता परन्तु जो जनता 
के साथ अपने निकट सम्पर्क के कारण इस वात की जान- 
कारी रखते हैँ कि कार्यपालिका द्वारा अपनाई जाने बाली 
विभिन्न नीतियों और कार्यवाहियों का सामान्य जनता 
पर कैसा प्रभाव पड़ रहा है। दोनों समहों के स्वतंत्र 
ओर निस्संकोच मत-विनिमय से जो प्राप्ति होती है दह 
ऐसी चीज है जो किसी भी एक्त के द्वारा श्रकेल नहीं 
की जा सकती थी। इससे दीनों वर्षों क्रो लाग होता है 
कार्यपालिका को यह मालूम ही दादा है कि छददा का 


प्रथम सँस्तद्‌ 


उनके प्रतिनिधियों की उनकी विभिन्न नीतियों पौर एर्म- 
बाहियों के प्रति बया प्रतिक्रिया है। दूसरी शोर विभागों 
को भी प्रशासकों की कठिनाइयों की जानकारी हो 
जाती है जिनका सामना उन्हें प्रतिदिन के कार्य में करमा 
पड़ता है। भस्तु वे कार्मपालिका की केवल श्लालोचना 
करने के स्थान पर उनकी सगस्याप्नों को समसने लगते 
हैं प्रौर रचनात्मक सुझाव देने में समर्थ होते हैं। इस प्रगार 
प्रावकलन समिति के रादस्यों हारा उच्च प्रणासन 
के विभिन्न पहलुओं की निकट जानकारी सदस्यों 
के लिए प्रशासी उत्तरदायित्व बहन करने के लिए लाभ- 
कारी प्रशिक्षण का श्राधार बन जाती यह राध्य 
कि अनेक मंत्री श्लौर उपमंत्री उन लोगों में से लिये गए 
हैं जो प्रावकलन समिति के सदस्य रहे हैं दस बात या संफेत 
है कि प्रावकलन समिति के सदस्य के रूप में उपलद 
भ्रनुभव को सुशासन की कला सीखने फी दृष्टि से काफ़ो 
महत्व दिया जाता है। 


फिए गए फार्;य फा पुनरीक्षण 


१६५० में श्रपने प्रादुर्भाव से लेकर ३१ दिसम्बर, 
१६५६ तक प्रावकलन समिति ने विभिन्न मंत्रालयों पर 
४३ प्रतिवेदन भ्रस्तुत किए हैं। प्रत्येक वर्ष में प्रस्तुत 
किए गए प्रतिवेदनों की संरुप्ा निम्न प्रकार हैः-- 


१६५०-५१ ४ ४ है 
१६५१-५२ ५ ४ हि १ 
१६५२-५३ ४ - कुछ नहीं 
१६५३-५४ हि ४ * धर 
१९५४-५५ न हे हु प्र 
१६५५-५६ २ १७ 
१६५६-५७ हि हे १० 
(२१ दिसम्वर, १६५६ तक) 


वर्ष १६५५-५६ बहुत्त महत्वपूर्ण रहा । इस वर्ष 
में प्रावकलन समिति ने रेलवे मंत्रालय के प्राक्कलनों का 
गहन अ्रध्ययन किया और उस मंत्रालय पर १४ प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किए। जहां तक प्राक्कलन समिति के एक 


: झगृ तिग्रंय 


यापिक संभ में ।क मंत्रालय पर प्रतितेदनों की संस्या का 
संबंध है, यह सदा के लि! एक रिकाई रहेगा । उनकी 
मिफारिशों पर की गई सा्यबाही के संबंध में श्री तक 
प्रात्त वियरणों मे यद् आत होता है कि प्रायवालस समिति 
हारा की गई पग्रशिकांश सिफारिणे रेलसे मंझ्ालस द्वारा 
स्वीकार कर ली गई 8#। यह तथ्य सेव समिति द्वारा 
किए मार्ग मी अ्रनद्राई का शोतका है 


प्रयफलन समिति के कार्यकरण का सर्वप्रमुगा 
लक्षण श्र 5छा बातावरण है, जिसमें उसका बिलार-विमर्श 
नतता है । जब रारयागरी साक्षियों का दष्टिकोण समिति 
के सदरशों से भिन्न होता है तो उनको (सरसगरी साक्षियों 
को) अपने दृष्टिकोण के अपनाएं जाने के कगरण विस्तार- 
पू्षदा भौर निश्मंकोन रूय से बताने के लिए प्रोल्साद्वित 
किया जाता है। ऐसे झनेदः उदाहरण हैं जिन में समिति 
के सदस्यों को तथ्यों शौर झांकड़ों के बल के कारण सरकारी 
साक्षियों का दष्टिवोण स्वीकार फरना पडा । ऐसे भी 
उदाहरण हैं जिनमें स्वतंत्र भोर निरसंकोच मत-विनिमय 
के पदनात्‌ सरकारी साक्षियों ने समिति के सदस्यों द्वारा 
प्रकट किया गया भिन्न दृष्टिकोण स्थीकार किया। अनेक 
मामलों में समिति दारा रसे गए सझाव सराग री सानिियों 
द्वारा तत्काल स्वीकार कर लिए गए औझौर उन्हें समिति 
द्वारा प्रतिवेदन के भ्ौपचारिक प्रस्तुतीकरण की प्रतीक्षा 
किए बिना ही कार्यान्वित कर दिया गया। इस दृष्टि 
से कि भारत सरकार के उच्च पदाधिकारी, जो स्वतंत्रता 
प्राप्ति के पूर्व श्रेटिण नौकरशाही के श्रंग समसे जाते थे, 
अब अविशेषज्ञों के एक समुदाय द्वारा दिए गए रचनात्मक 
सुझावों को ऐसी मान्यता दें तथा विधायकगण, जो पहले 
समस्त सरकारी प्रस्तावों का विरोध करने के आदी थे, 
श्रव अ्रपना पर्याप्त समय वास्तविक स«स्याओं के अध्ययन 
में, जिनका हल करना हो, तथा स्थायी पदाधिकारियों 
की कठिनाइयां समझने में लगायें--यह पता चलता है 
कि संसदीय प्रजातंत्र की भावना सरकार तथा विधान 
कार्यक्षेत्रों में दृढ़ता से जम रही है भर अन्ततोगत्वा 
भावना का ही महत्व होता है, स्वरूप का नहीं। 


८. बा पर कक 
लोकसभा सचिवालय में गवपंणा ओर निर्देश सेवा 
ए० आर० शिराली 


उप-संचिव, लोक-सभा सचिवालय 


अनुभव से मालूम हुआ है कि विवान-मण्डल 
ओऔर निर्वाचक-वर्ग के प्रत्ति अ्रतेक सार्वजनिक उत्तर- 
दायित्व होने के कारण सामान्य विधायक के पास 
गवेषणा करने अ्रथवा उपलब्ध सूत्रों से ऐसे तथ्य और 
आंकड़े जमा करने के लिए, जो विधान कार्य के लिए 
आवश्यक हों, समय पेंहीं होता । ऐसी जानकारी एक 
विधायक को विधान-मंडलों में होने वाले वाद-विवादों 
में कार्य साधक रूप से भाग लेने में सहायता देती है 2 
इस मामले सें विधान-मंडल के सचिवालय को एक महत्व- 
पूर्ण कर्तव्य का पालन करना होता है ताकि न केवल 
विधायकों को समकालीन विचारों और घटनाओं की 
जानकारी कराये वरन्‌ वे जो जानकारी चाहे उस के 
प्राप्त करने में उन को साचिविक सहायता भी उप- 
लंब्ध कराये । जहां तक लोक-प्भा का सम्बन्ध है, 
इन कार्यो का सम्पादत लोक-सभा सचिवाल१ की 
रिसर्च एण्ड रैफरेंस शाखा करती है । वह संयुक्त राज्य 
अमेरिका की कांग्रेस की लेजिस्लेटिव रैफरेंस सर्विस 
तथा वेस्टमिस्टर में हाउस आफ काम-स के पुस्तकालय 
के रिसचे एण्ड रैफरेंस डिवीजन के समनुरूप है, परल्तु 
आकार में अपेक्षाकृत छोटी है । इन का संक्षिप्त वर्णन 
यहां श्रसंगत नहीं होगा । 


संबुबंत राज्य अमेरिका की कांगेस में : 


संयूक्त राज्य अमेरिका की कांग्रेस में लेजिस्लेटिव 
रेफरेंस सविस की स्थापना १६१४ में की गई थी । कानून 
द्वारा उस के कार्यक्षेत्र और प्रयोजन की व्याख्या निम्न 
प्रकार की गई है : 


“अनुवादों, अनुक्रमणिकाञ्रों, सास्मसंत्रहों, 
संकलनों और सूचनातत्रों (वुलेटिन) 
में तथा अन्यथा उपलब्ध विधान सम्बंबी 
आंकड़ों का संग्रह , उन का वर्गीकरण 


छ३े 


तथा उन्हें कांग्रेस को उपलब्ध कराना 
तया ऐसे आंकड़ों को कांग्रेस तथा उस 
की समितियों और सदस्यों के लिये 
उपयोगी बनाना ।॥” 


इस सर्विस को परिनियत्त स्वीकृति लेजिस्लेटिव 
रिश्रार्गनाइजेशन ऐक्ट, १६४६ के अन्तगंत्त प्राप्त हुई । 
इस अधिनियम ने सेवा के कार्यो का विस्तार भी किया 
जो उस के सदस्यों के लिये किये जाने वाले कार्य के 
अतिरिक्त निम्न प्रकार था : 


“किसी भी सदन की किसी भी समित्ति 
अथवा किसी भी संयुक्‍त समिति को 
उस के समक्ष लम्वित विधान-अस्तावों, 
अथवा राष्ट्रपति अथवा किसी कार्ये- 
कारी अभिकर्ता द्वारा कांग्रेस को 
प्रस्तुत सिफारिशों के विस्लेषण, परिचय 
तथा मूल्यांकन में परामशं और सहायता 
देना, और अन्य प्रकार से समिति के 
समक्ष कार्यो के उचित निर्णय के लिये 
झ्राधार प्रदान करने में सहायता देना 
ओर कांग्रेस की समितियों के समक्ष 
सावंजनिक सुनवाइयों और किसी भी 
सदन में पुर:स्थापित सार्वजनिक सा- 
मान्य विवेयकों और संकस्पों के संक्षेप 
ओर सार संग्रह तैयार करना ॥”' 


लेजिस्लेटिव रैफरेंस स्विर में वर्कीलों, अ्य- 
शास्त्रियों, राजनैतिक वैज्ञानिकों, इतिहासकारों, प्रुत्त- 
कालयाध्यक्षों, गरवेपणा-कर्ताओं और विश्लेपयिताओं 
की संख्या १५० से अधिक है | वह सात उप-विनार्गो 
में विभाजित है, श्र्थात्‌ू, इतिहास और सामान्य गरवेधणा 
अमेरिकी विधि, श्र्य-शास्त्र, वैदेश्चिक कार्य, सरवार 


प्रयम संराद 


श्रौर पुस्तकालय सेवायें । उस के कार्यों में लम्बित 
विधेयकों पर ज्ञापन श्रौर प्रतियेदन, भाषणों झौर 
छेखों के प्रारूप, चार्ट श्रौर बिन्दुरेश [ग्राफ़) और 
प्रन्यसूची तैयार करना सम्मिलित हैँ । विशेष गेयादओं 
में सावंजनिक सामान्य विवेयकों का सार-संग्रह, समितियों 


के लिये पृष्ठभूमि-सामग्री श्रीर समिति की सुनवादयों 


का सारांद तैयार करना राम्गिलित है । दस ब्षों की 
संक्षिप्त अवधि में ही यह सेवा जाज॑ गैलोव में णब्दों 


में “कांग्रेस का प्रमुस गवेधणा प्रंग घन गई है ।/# 


हाउस आफ कामन्स में: 


हाउस श्राफ़ कामन्स पुस्तकालय के रैफरेंस एण्ड 
रिसर्च डिवीजनों की स्थापना गत महायृद्ध के तुरन्त 
पश्चात्‌ पुस्तकालय संबंधी प्रवर समिति (१६४५-४६) 
की सिफारिशों के प्रनुसार की गई थी, जिन में पुस्तकालय 
को अधिक सामग्री और कर्मचारी देने की क्रावश्यकता 
पर जोर दिया गया था, ताकि वह संसत्सदस्यों को विद्वद 
सहायता और विभिन्न विपयों पर परामर्ण देने में समर्थ 
हो सके । रैफरेंस डिवीजन आधुनिक निर्देश सामग्री 
की सहायता से सदस्यों की पूछताछ वे! तुरन्त तथा सही 
उत्तर प्रदान करता है । दूसरी ओर रिसर्च डिवीजन 
उन पूछताछों का हल करता है जिनका उत्तर रैफरेंस 
डिवीजन के कर्मचारियों द्वारा सरलता झ्रौर शीघ्नता 
से नहीं दिया जा सकता । रिसर्च डिवीजन का कार्य 
मोटे तौर से तीन श्रेणियों में विभाजित है : (१) वाद- 
विवादों से पूर्व सदस्यों के लिये उपयोगी मामलों में 
गवेपणा ; (२) सदस्यों की वैयक्तिक पूछताछ और 
(३) संसद्‌ के बाहर के व्यक्तियों और संगठनों की 
प्रार्थना पर उन्हें जानकारी देना । उपयुंवत प्रथम श्रेणी 
के कार्य में कम॑चारी स्वयं अ्रपनी ओर से प्रन्य-सूचियां 
जापन शओौर सांख्यिकीय-ज्ञापन तैयार करते हूँ, जो 
ससत्सदस्यों को दिये जाते हैँ । परन्तु अग्निमता दूसरी 
श्रेणी के गवेषणा कार्य, श्र्थात्‌ सदस्यों की वैयक्तिक 
पूछताछ के उत्तर देने को दी जाती है। १६४५४ में 
पुस्तकालय के कुल ३३ कर्मचारियों में से एक-तिहाई 
निर्देश अथवा गवेषणा कार्यो पर नियुक्त थे | 


लक 


नदी 


स्मृततिग्रव 


सोफ-गाना में : 


पेस्रीय विधानमंडल के मचियालय में [जो उस 
समय विधान-सभा विभाग (छैजिस्लेटिव प्गेम्बती डिपार्ट- 
मेंट) विभाग बढ़लाता था ) विर्देश ब्रिमाग स्वापित 
मारने मे। प्रस्ताव १६४७ में रय गये थे । मितत्ययित्ता 
समिति मे उपयोग मे लिये तैयार दिये गये एक ज्ञापन 
में सचित (श्री मद्े्बर नाथ कोल) से विरयारपूवंक 
धिधान मंदल संलिवासय में गर्येधणा झौर निर्देश सेवा 
की प्रायप्यकता निम्न प्रकार समताई थी : 


(दूसरा विषय है निर्देश । एस सिनाग में 
कमंचारी सदस्यों द्वारा साधारण 
विपयों पर मांगी गई जानवगरी एकत्र 
परेंगे । उदाहरणार्थ, फोई विधेयक 
सदन में मिचाराधीन है । किसी 
विशेष राण्ट पर पर्चा हो रही है, 
प्रयवा ऐसा हो सकता है कि उत्त 
सदस्य ने विधेयक्त का विनास्पूर्णो 
प्ध्ययन किया था श्ौद वह तिसी 
विशेष पहलू पर सामग्री प्राप्त करना 
चाहता है, जिसका विधेयक के उस 
शांड में उल्नेरा हैँ । वह यह प्रइन निदेश 
विभाग के कर्मचारियों को निर्दिप्ट 
करेगा और वे तुरन्त उसका हल निका- 
लने में लग जायेंगे भौर चूंकि उनका 
मस्तिप्क उस विशेष कार्य में ही लगा 
रहता हूँ तथा उन्हें प्राविधिक ज्ञान भी 
होता है, वे तुरन्त ही समस्त जानकारी 
इकट्ठी कर लेंगे और न केवल सदस्य 
को समस्त पुस्तकें दे देंगे, वरन्‌ तुरन्त 
ही लगभग आधे पृष्ठ का एक संजिप्त 
टिप्पणी भी तैयार कर देंगे जिसमें मुख्य- 
मुख्य वातें झौर मुख्य निर्देश 
दिए होंगे जिनका अध्ययन सदस्य 
कर सकता हैँ श्रौर यह निश्चित 
कर सकता है कि बह उस विषय 
की सामग्री देखने के वाद सदन में 
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ने जाजें बी० 
वसन्‍्त, १६५५। 


गैलोवे हारा लिखित “दि लेजिस्लेटिव रेफरेंस संविस ऑफ कांग्रेस” संसदीय कार्य 


लौक-सभा सचिवालय में गवेषणा श्र निर्देश सेवा 


क्या दृष्टिकोण श्रपनाएं। इसके लाभ 
बहुत स्पष्ट हैं और मुझे इसमें किचित 
मात्र भी सन्देह नहीं है कि सेंदन के 
समस्त सदस्य इसे पसंद करेंगे । यह 
भी उतना ही स्पप्ट है कि इस प्रकार के 
कार्य के लिए हम लिपिक (कल) 
अथवा साधारण सहायक (असिस्टेंट) 
नहीं भर्त्ती कर सकते, वरन्‌ हमें ऐसे 
व्यक्ति भर्त्ती करने होंगे, जिनका 
प्रारंभिक वेतन अच्छा हो तथा जो 
पुस्तकालयाध्यक्ष के पथ-दरशँन में 
प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और एक वर्ष 
या ऐसे ही कुछ समय में इस काये में 
पूर्णतः दक्ष हो जायेंगे । 


“पुस्तकालय का सबसे महत्वपूर्ण भाग 


स्पप्टतटः उच्च गवेषणा विभाग 
(एडवांस्ड रिसर्च सेक्शन) हैं। 
जैसा कि माननीय अ्रव्यक्ष* महोदय 
ने हाल में कहा था, जब तक सदस्य 
स्वयं तथ्यों के व्यौरे से भली प्रकार 
परिचित नहीं होते जो सरकारी 
सचिवालय जानता है, तब तक उस 
कार्य की, जो सरकार करना चाहती हैं, 
आलोचना करना अ्रथवा उसका उचित 
दृष्टि से अध्ययन करना संभव नहीं 
हैं । ऐसे अध्ययन के बिना जो झ्रालोचना 
की जायगी अ्रथवा जो सुझाव दिए 
जायेंगे, वें व्यर्थ जायेंगे, वर्योंकि 
सचिवालय को, जो मंत्रियों को अनुदेश 
पता है, तथ्यों की श्रधिक अच्छी 
जानकारी होती हैं । 


वर्तमान समय में जब कोई महत्वपूर्ण विधेयक, 


जैसे दामोदर घाटी विधेयक अथवा 
आण्विक शक्ति विधेयक, सदन के 
समक्ष लाया जाता है, तो उसके पूर्व 
सरकारी विभागों में विशेपज्ञों हारा 
उसका विस्तृत अध्ययन किया जाता है; 








कभी-कभी प्रइन के किसी विशेष पहले 
का अव्ययन करने के लिए समितियां 
नियुक्त की जाती हैं। विभिन्न 
समस्याझों के अध्ययन के दौरान में 
जिसके परिणामस्वरूप. विभिन्न 
विधेयक वनते हैँ, सरकार उस विषय 
पर बहुत सी बहुमूल्य जानकारी 
इकट्ठी करती हैँ जो उसके ही पास 
रहती है और सदस्यों की जानकारी 
ओर पथ-प्रदर्शन के लिए विधान- 
सभा पुस्तकालय को उपलब्ध नहीं 
होती । इसलिए सदस्यों की दृष्टि से 
पुस्तकालय में एक उच्च गवेषणा 
विभाग का होना महत्वपूर्ण हैं। 


ज्यों ही सरकार यह निर्णय करे कि कोई 


जटिलसा विधेयक सदन के समक्ष 
लाया जाना है और वह उस पर 
सामग्री इकट्ठा करना प्रारंभ करे, 
ऐसी सामग्री पुस्तकालय के पास भी 
भेज दी जानी चाहिए शअ्रथवा 
पुस्तकालय स्वयं भी उस विपय पर 
सामग्री इकट्ठी कर सकता है । उच्च 
गवेषणा कर्ताओं को इन सब प्रश्नों 
का विस्तृत अध्ययन करना चाहिए । 
ये सब प्राविधिक मामले हैं। अमेरिका 
में इन उच्च गवेपणा कर्ताश्रों द्वारा 
किए ज ने वाले अ्रध्ययन को बहुत महत्व 
दिया जाता हैं । यह शअश्रध्ययन 
इन गवेषणा कर्ताश्रों द्वारा 
किया जाता है और पुस्तिकाओं 
के रूप में उन सदस्यों को तुरन्त 
उपलब्ध हो सकता है जो उसमें रुचि 
रखते हों। में जानता हूँ कि यह एक 
कठिन कार्य है परन्तु मुझे यह भी 
विश्वास हे कि यह काम किसी न किसी 
दिन उचित कर्मचारियों से युक्‍त 

एक समर्थ और योग्यता प्राप्त 

पुस्तकालयाध्यक्ष की देख रेख में 





* उस समय स्वर्गीय श्री गणेश वासुदंव मावलकर उस पद पर आसीन थे। 


प्रवम संगद्‌ : स्ृत्तिग्रंस 


करना ही होगा। जब तक विधान 
मंटल के पुस्तकालय की यह कमी पूरी 
नही की जाती, सदस्यों द्वारा जो भी 
अध्ययन किया जायगा उसने झक्रमेण 
होने की संभावना रहेगी | जैसा कि 
माननीय श्रध्यक्ष महोदय को थात्त 
है, मंत्री फे पास विर्ेयकों श्र उसमे 
विस्तृत उपबन्धों शर उनके भ्रन्तर्मतत 
नीतियों श्रौर रिद्धान्तों मं, संबंध में 
परामर्श शौर शनुदेश देने के | ए 
सम्पूर्ण सचिवालय प्लोर सरकार मे 
समस्त संसाधन होते है। जहा तक 
सदस्यों का संबंध है, उनको प्रारंभ 
में अनेक कठिनाइयों का सामना करना 
पड़ता है। इन कठिनाइयों को केबल 
उस तरीके से दूर किया जा सता है । 
जिनका उल्लेस मेने एन टिप्पणों में 
किया है ।” 


मितव्ययिता समिति ने विधान सभा विभाग 
(लेजिस्लेटिव भ्रसेम्वली डिपार्टमेंट) से संलग्न फर्मे- 
चारीवर्ग के संबंध में अपने विचारों में श्रन्य वातों फे साथ 
साथ निम्न विचार भी प्रकट किए थे: 


“दो परियोजनायें ऐसी हैं जिन पर विचार करने 
की आवश्यकता हैँ ।॥ ये एक निर्देश 
विभाग की स्थापना श्रौर पुस्तकालय 
के पुतनेवीकरण से संबंधित हैं। 
अमेरिकी नमूने पर एक “निर्देश विभाग 
(रेफरेंस सव्शन्‌ू) सभा के सदस्यों के 
लिए उपयोगी होगा । अन्य वातों के 
साथ-साथ उसका कार्य विधान 
मंडल के सदस्यों द्वारा चाही गई 
जानकारी इकट्ठी करना और उसे 
उनके प्रयोग के लिए एकीकृत रूप में 
उपस्थित करना होगा ।” 


प्रथम दो वर्ष (१६५०-५२) :निर्माण काल 


१५ अप्रैल, १९६५० को संसद सचिवालय में 
(जैसा कि लोक-सभा सचिवालय को उस समय पुकारा 
जाता था) एक छोटा सा रिसर्च एण्ड रैफरेंस सेक्शन 


पद 


रसथापित क्रिया गया था जिसमें भार गयेषणा 
प्रसिकारी (रिसर्स प्राफिसर) थे जो पहले संबिवान सभा 
के समिवासम में छाप करने थे। वरन्‍घास संगठन का 
मूल झ्रागार यह था जिसमें सब ३४ उ्मसारी है एव 
मूरय गलेणों झविका्री (चीफ डिसर्य झआफिमर) 
भार गर्वंधपाधिकारी (डिरर्य सघाफिसर) प्रौर भा 
राटायक गवेधगाधिकारी (असिस्देंट रिसर्च श्राफिसर) 
सम्मिलित है । झ्रपने काोर्यकरण के प्रथम दो वर्षों ्म 
ब्रांच ने अन्छी सफलता प्रान की, सादे उसे श्रभिदर्शीय 


ले ही ने कहा जागम। किए गए हार्म में विभिन्न 
मंत्रालयों द्वारा संसद मो समक्ष लाए जाने के लिए 


प्रस्तावित महत्वपूर्ण. सिेयों पर ग्रत्यमूचियां 
तैयार फरना, प्रासंगिक महत्व $े झातिपय विधयों पर 
पुस्तिकायें तैमार करना (उद्रादरणभार्थ मोनोग्रोफ प्रान 
कोलम्बी प्लान, मोनोग्राफ श्रान कोरिया, इलेक्शन 
मेनुअल), लेणों की वर्गीकृत सूची का प्रगणन (भिसका 
नाम “मन्यली सिस्द श्राफ सेलेक्टेट झाव्कित्स” है), 
लेखों का सारांश झौर पुस्तक समीक्षायें (“एच्सट्रेविटग 
सविस”) तैयार करना भर उसे साइकलोस्टाइल 
किये गये रुप में निकालना भौर संविधान के पनुच्छेदों पर 
प्रभाव डालने वाले उच्चतम न्यायालय श्रौर उच्च 
न्यायालयों के निणयों के संकलन का प्रकाशन करना । 
एनसके अतिरितत विभाग ने संसत्सदस्यथों के 
प्रयोग के लिए श्र+/क सामाजिक, आधिक शौर राजनैतिक 
विषयों पर गवेपषण टिप्पण तैयार किए । 


तीतरा और चौथा दथ (१६५३-४४ )--विकासकाल 


१६५२ में सामान्य निर्वाचन के पश्चात्‌ विधान- 
मंडल के दो सदनों का निर्माण हुआ जिनमें कुल ७५० 
सदस्य थे । सचिवालय की अन्य शासाओं के साथ 
रिसर्च सेवशन पर भी विधान-मंडल के सदस्यों की 
संख्या में वृद्धि के कारण अधिक उत्तरदायित्व आ पड़ा । 
सचिवालय की अन्य ब्रांचों के विपरीत रिसर्च सेक्शन 
ने संसद के दोनों सदनों के सदस्यों का पूछताछ संबंधी 
कार्य किया। १६५४ में हुए तीन सत्रों के दौरान में 
संसत्सदस्यों सेआथिक और राजनैतिक महत्व के विषयों 
पर १६६ निर्देश प्राप्त हुए। “मन्थली लिस्ट आफ 
सेलेक्टेड आ्िकिल्स” का प्रकाशन जारी रहा और 
“हेब्सट्रेक्टिग संविस” सदा की तरह सत्र के दिलों में 
निकलती रही । 


लोक-सभा सचिवालय में गवे षणा झौर निर्देश सेवा 


विस्तार काल ; १६५५-५६ 


जबकि १६५३-५४ का समय रिसर्च एण्ड 

रेफरेंस ब्रान्च के लिए धभ्षगठन और विकास का था, 
१६५५-५६ का समय उसके कार्यो के महत्वपूर्ण 
विस्तार का था । सदस्यों के लिए मन्थली लिस्टआफ 
सेलेक्टेड आर्टिकिल्स' और ऐब्सट्रेक्टिप सविस' न केवल 
जारी रखी गई वरन्‌ उन्हें दृढ़ भी बनाया गया | नए 
प्रकार के कार्य प्रारंभ किए गए, कार्य की नई विधियां 
लागू की गई और इस प्रयोजन के लिए ब्वांच का पुनर्गठन 
किया गया । प्रारंभिक काल में अधिक जोर 
निर्देश कार्य पर दिया जाता था, बाद में वह किसी हृद 
तक गवेपणा कार्य पर दिया जाने लगा । यद्यपि रिसर्च 
एण्ड रफरेंस ब्नान्च में किए जाने वाले गवेषणा कार्ये की 
तुलना विश्वविद्यालय के निवन्ध (थीसिस) लिखने वाले 
के गवेषणा कार्य से तो ठीक तरह नहीं की जा सकती 
किन्तु फिर भी वह अ्धिदर्शनीय न होते हुए भी धैर्ययुक्त 
एवं विस्तृत अ्रध्ययन पर आधारित है और उसमें प्राय: 
वह अध्ययन करना पड़ता है, जो उस विषय पर पहले ही 
प्रकाशित हो चुका है, उसका संक्षेप करना होता है और 
उसे इस प्रकार रखना पड़ता है जिससे विधायक उसे 
शीघ्र समझ सकें और लम्बित विपय पर तुरन्त निर्णय 
कर सकें । इस प्रयोजन के लिए. गवेपणाकर्ता समकालीन 
मामलों का गहन और निरन्तर श्रध्ययन भी करता है और 
आधुनिक विचारों की जानकारी रखता हैं । 


यह ब्रान्च जिन साधनों से विधायकों को विभिन्न 

क्षेत्रों की समकालीन समस्याओं की जानकारी 
कराती रहती है उनमें से एक समय-समय पर पुस्तिकाओं 
ओर सूचना-विवरणिकाशों का प्रकाशित करना है । 
आधुनिक संसार में धटना चक्र इतनी तेजी से चलता हैं 
कि जब तक पुस्तकें प्रकाशित होकर झाती हैँ तव तक वह 
विपय पुराना हो जाता हैं । इसलिए गवेपणा- 
धिकारी समाचारपत्रों, पत्रिकाओं और अन्य 
प्रकाशनों, सरकारी और गेर-सरकारी दोनों के, 
द्वारा समकालीन घटनाओं की जानकारी रखता हैं । तव 
विभिन्न सूत्रों से प्राप्त सूचना छोटी छोटी पुस्तिकाओं 
के रूप में संगृहीत की जाती हैं जो मूलतः विधायकों 
.. के लिये होती है परन्तु उनकी इससे अधिक उपयोगिता 
भी होती हूँ कि यह भविष्य निर्देश के लिये स्वयं गवेपणा- 
कर्ताश्रों के ही काम ञआ्ाती है। जहां विपय न्यायसंगत 


ज्ञ्छ 


सिद्ध हो, पुस्तिकायें और सूचना विवरणिकायें इसलिये 
तेयार नही की जातीं कि उनमें विनिहित सूचना अन्यत्र 
उपलब्ध नही हैं वरन्‌ इसलिये की जाती हैँ कि सदस्यों को 
विभिन्न संलेखों में उपलब्ध सूचना एक स्थान पर सूत्रवद्ध 
और अ्रधिक ग्राह्म रूप में प्राप्त हो सके । 


श्री गैलोवे के अनुसार लेजिस्लेटिव रेफ्रेरेस सविस 
के विश्येपज्ञ राजनीति से विरत रहते हें । उनकी यह 
परम्परा रही है कि वे सामयिक राजनीतिक विवादग्रस्त 
विपयों पर तटस्थ रहे हे । जो वात संयुक्त राज्य अमेरिका 
की काग्रेस के पुस्तकालय के विशेषज्ञों के संबंध में कही 
गई हैं वह लोक-सभा सचिवालय के गवेपणा कर्मचारियों 
के संबंध में भी ठीक है । वें बिना किसी व्यक्तिगत 
पक्षपात के सत्य और तथ्यों की खोज करने वाले हे । 


१६५५ और १६५६ पत्नी वर्षों में रिसर्च एण्ड 
रेफ्रेरेंस ब्रांच ने राजनैतिक, सामाजिक और आशिक 
महत्व के विपयों पर २७ पुस्तिकायें और ३ सूचना 
विवरणिकायें प्रकाशित कीं । “पंचशील', “स्वेज केनाल”, 
“रिपोर्ट ऑन इंडियाज एडमिनिस्ट्रेटिव सिसूटम बाई 
डाक्टर पॉल एच ० एप्पलबी (कम्मेंट्स एण्ड रिएक्शन्स) ” 
“स्टेट्स रिआ्रार्गेनाइजेशन रिपोर्ट  (कम्मेंट्स एण्ड 
रिएक्शन्स) ”, “प्रेस कमीशन रिपोर्ट (कम्मेंट्स एण्ड 
रिएक्शन्स ) ', इन्सटीट्यूशन्स फॉर इंडस्ट्रियल फाइनेन्स 
एण्ड डेवलपमेंट (विद स्पेशल रिफ्रेंन्स टु इंडिया)” और 
“हॉरर कामिक्स” पुस्तिकायें विशेष रूप से उल्लेखनीय 
है । इन प्रकाशनों का प्रेस तथा जनता ने स्वागत किया 
और उनमें से कुछ प्रकाशनों के संबंध में सदस्यों ने 
सदन में प्रशंसात्मक शब्द भी कहे थे । इस ब्रांच के नवीन- 
तम प्रकाशनों में “एवाउट इलेक्शन्स एण्ड इलेक्टर्स” , 
“एटोमिक एण्ड हाइड्रोजन वेपन्स (कम्मेंट्स एण्ड 
रिएक्शन्स) ” और स्वर्गीय अध्यक्ष श्री ग० वा० 
मावलंकर के भाषणों और लेखों का संग्रह सम्मिलित 


उ. 


है । 


आम तौर से लोगों को यह मालूम नहीं है कि 
रिसर्च एण्ड रेफ़रेंस ब्रांच पुस्तिकाओं और सूचना 
विवरणिकाशओं के अतिरिक्त विधेयकों तथा चुने हुये 
विषयों पर € पत्रिकायें तथा ग्रन्थसूचियां भी प्रकाशित 
करती हैं । पत्रिकाओं में संसदीय पत्रिका (जरनल 
श्राफ पालियामेंटरी इन्फार्मेशन) का स्थान महत्वपूर्ण 


प्रयम संसद्‌ : स्मृतिग्रंय 


है, जो पूर्व में अपनी तरह की एकमात्र पत्रिका है । 
पत्रिका का उद्देश्य संसदीय कार्यप्रणालियों और प्रक्रियाओं 
पर, जिनका भारत तथा बाहर के देशों के विभिन्न 
विधान मंडलों में विकास हो रहा है, जानकारी प्रदान 
करना है। यह पत्रिका, जिसका प्रारम्भ अप्रैल, १६५४५ 
में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के आर्शीवाद 
से हुआ था, विधायकों में प्रिय बच चुकी है। 
अनेक देशों के विख्यात संसदविज्ञों से उसकी सफलता 
की शुभकामनाओं के संदेश प्राप्त हुये हैं । पत्निका के प्रथम 
अंक के प्राक्कथन में स्वर्गीय अध्यक्ष श्री मावलंकर ने 
लिखा था : “में विश्वास करता हूं कि संसदीय पत्निका' 

(जनरल आफ पालियामेंटरी इन्फार्मेशन) न केवल 

भारत के विधान-मंडलों की महत्वपूर्ण घटनाओं का 

उपयोगी अभिलेख होगा वरन्‌ भारत के लिये पजातंत्र 

के सर्वोत्तम स्वरूप के विकास में योग देने वाले विचारों 
* और अभिमतों के व्यक्त करने का माध्यम भी होगा ।” 


उन दो पत्रिकाओं अर्थात्‌ 'मन्थली लिस्ट आफ 
सिलेक्टेड आर्टिकिल्स' और एब्सट्रेक्टिग सविस' के 
अतिरिक्‍त, जो ब्रांच के प्रारंभिक निर्माण-काल में प्रारम्भ 
की गई थीं और परिवर्तित एवं परिवर्धित सज्जा के साथ 
प्रकाशित होती रही, गत दो वर्षो में छः और सामयिक 
पत्निकायें प्रारम्भ की गई । थे पतन्निकायें निम्नलिखित 
हृ ै>०-_-> >> 

(१) फोर्टनाइटली न्यूज डाइजेस्ट (पाक्षिक) 
जिसमें भारतीय तथा विदेशी समाचारपत्रों में प्रकाशित 
होने वाले महत्वपूर्ण समाचारों और सम्पादकीय टिप्पणियों 
का सार रहता है ; 


(२) एव्सट्रेक्ट्स आफ रिपोर्ट्स (त्रैमासिक) 
जिसमें भारत में तथा विदेशों में सरकारों और विधान 
मंडलों द्वारा नियुक्त समितियों श्लौर आयोगों के प्रति- 
वेदनों की रूपरेखा रहती है ; 


(३) एटामिक न्यूज डाइजेस्ट (मासिक) 
जिसमें भारत तया विदेशों में झ्रणु शवित के प्रयोग से 
संबंधित समाचार और विचार रहते है ; 


(४) डाइजेस्ट आ्राफ सेन्‍्ट्रल ऐक्ट्स (त्रैमासिक) 
जिसमें संसद्‌ द्वारा पारित, राष्ट्रपति द्वारा श्रनुमत 
तथा भारत के राजकीय गजट में प्रकाशित समस्त 
परिनियमों की रूपरेखा रहती हैं ; 


क्ष् 


(५) जूरिडिकल डाइजेस्ट (त्रेमासिक) जिसमें 
संविधान के उपबन्धों से संबंधित मामलों पर उच्च 
न्यायालयों और उच्चतम न्यायालय के निर्णयों का सार 
रहता है ; और 


(६) वीकली लिस्ट आफ सेलेक्टेड आर्टिकिल्स 
(साप्ताहिक) जिसमें भारत के प्रमुख समाचास्पत्रों 
में प्रकाशित होने वाले महत्वपूर्ण लेखों की वर्गक्रित सूची 
रहती है । 


वर्ष १६५१ और १६५४५ के बीच उच्च न्यायालयों 
और न्यायाधिकरणों के समक्ष जो महत्वपूर्ण निर्वाचन 
संबंधी सामले आये तथा जि पर निर्णय दिये गये 
उनका भी एक विशेष सार-संग्रह प्रकाशित किया गया । 
इसकी तथा जूरिडिकल डाइजेस्ट की न केवल सदस्यों 
द्वारा, वरन्‌ सामान्य जनता द्वारा भी प्रशंसा की गई। 


१६५५-५६ के दौरान में विधेयकों और स्थानीय 
महत्व के विषयों पर तैयार की गई ग्रन्थसूचियों में प्रेस 
एण्ड रजिस्ट्रेशन श्राफ बुक्स (एमेंडमेट) बिल, १६५५, 
कापीराइट बिल, १९५६, बिबलियोग्राफीज श्रॉव 
“चाइना” एंड “पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन” मुख्य हैं । 


पुस्तिकाओं और पत्रनिकाओ्ों के अतिरिक्त 
संसत्सदस्यों से विश्विष्ट प्रश्नों पर सूचना प्रदान करने के 
लिये प्राप्त निर्देशों की संख्या से जिनके उत्तर दिये गये, 
मालूम होगा कि इस ब्रांच ने सदस्यों की कितनी 
सहायता की । लोक-सभा के तीन सत्रों (१२वां, १३वां, 
तथा १४वां) के दौरान में सदस्यों से आथिक, सामाजिक, 
सांविधानिक, विधि संबंधी और संसदीय विषयों पर 
२८७ निर्देश प्राप्त हुये और पूछी गई बातों का शीघ्र ही 
पूरा उत्तर देने का प्रत्येक प्रयत्न किया गया | इस कार्य का 
महत्व सदस्यों ने अनुभव किया और १४ वें सत्र के भरत 
में अनेक सदस्यों ने नेताओं और विरोधी दल के सदस्या 
समेत ब्रांच को विशेष रूप से धन्यवाद दिया । 


सामयिक घटनाओं तया संसार की विचार- 
धारामं को प्रभावित करने वालों के श्रभिमतों से निरन्तर 
सम्पर्क बनाये रखने के लिये इस ब्रांच में एक प्रेस विलर्पिंग 
यूनिट है, जो गवेपणा कर्मचारियों के लिये प्रतिदिन 
आवश्यक विभिन्न विपयों के समाचारों का संग्रह रफ्तता 


लौक-सभा सचिवालय में गवेषणा और निर्देश सेवा 


है। इस यूनिट में प्रायः सभी मुख्य समाचारपत्र--भार- 
तीय श्रौर विदेशी--प्राते हैँ । 


१६५६ के वजट सेदन के दौरान में संसद ने दूसरी 
पंचवर्षीय योजना के प्रारूप की चर्चा के लिये एक नई 
प्रक्रिया अपनाई थी । चूंकि योजना के प्रारू्प की 
चर्चा में बहुत से सदस्य भाग लेना चाहते थे और चूंकि 
सदन के पास पर्याप्त समय नहीं था इसलिये लोक-सभा 
की कार्य मंत्रणा समिति ने चार तदर्थ समितियों के निर्माण 
की सिफारिश की जिनमें से प्रत्येक को योजना की 
प्रारम्भिक चर्चा के लिये कुछ विषय दिये जाने थे। ये 
सिफारिशों लोक-सभा हारा स्वीकार कर ली गई शोर 
राज्य-सभा ने भी उन पर अपनी सहमति दे दी । चार 
तदर्ध समितियां (जिनका नाम क, ख, ग और घ समिति 
रखा गया) निर्मित की गई जिनमें संसद्‌ के दोनों 
सदनों के सदस्य थे । इस प्रकार निर्मित समितियों को 
योजना के प्रारूप के विभिन्न पहलुओं पर केवल अपने 
विचार व्यवत करने थे, कोई निर्णय नहीं करना था श्रौर 
न कोई संकल्प पास करना घा | इन समितियों की बैठकें 


द्ह 


मई शभौर जुलाई १६५६ में विभिन्न तिथियों को हुईं तथा 
उन्होंने जुलाई-प्रगस्त, १६५६ में भ्रपनी कार्यवाहियों 
की रूपरेखा संसवद्‌ को प्रस्तुत की । 


इन समितियों का समस्त सचिविक कार्य रिसर्च 
एण्ड रंफरेंस क्वांच हारा किया गया । 


रिसर्च एण्ड रेफरेंस क्वांच ने अपने प्रादुर्भाव से 
६ वर्षों फे श्रन्दर सदस्यों तथा श्रन्य लोगों में लोकप्रियता 
प्राप्त कर ली है । इसकी प्रकाशित सूचना के लिये 
प्रार्थनायें न केवल इस देश की संस्थाओं से ही प्राप्त होती 
हैं वरन्‌ बाहर के देशों की अनेक संस्थाओ्रों से भी । इसमें 
तनिक भी संदेह नहीं कि समर्थ एवं झ्रधिकृत गवेषणा 
विभिन्न सूत्रों से प्राप्त तथ्यों श्रोर श्रांकड़ों सहित विभिन्न 
विषयों पर प्रकाशित सामग्री के विश्लेषण भौर लम्बित 
विधान को प्रभावित करने का प्रयत्न किये बिना उनके 
तथ्यात्मक उपस्थापन के एक साधन के रूप में रिसर्च 
एण्ड रफरेंस ब्रांच के संसत्सदस्यों के लिये अपनी उप- 
योगिता सिद्ध कर दी है । 


संसद्‌ में प्रश्नकाल 


ए० एस० रिखी 


उप-सचिव, लोक-प्भा सचिवालय 


प्रइनों का महत्व 


मई, १६५२ में वर्तमान संसद के प्रारम्भ से १४ 
सत्रों में 5७,६७४ प्रश्नों की सूचनायें लोक-सभा सचिवालय 
में प्राप्त हुईं जिनमें से ४३,५६२ प्रश्न लोक-सभा में पूछे 
गये और उनके उत्तर दिये गये । अभी पिछले साल प्रश्नों 
की संख्या २२,६५१ तक पहुंच गयी थी । इन आंकड़ों 
से यही ज्ञात होता है कि हमारी संसदीय कार्यवाही में 
प्रइनकाल कितना महत्वपूर्ण हो गया है । तुलनात्मक 
दृष्टि से उसका इतिहास संक्षिप्त होते हुये भी हमारे 
सदन के प्रश्नकाल में भी संसद-जननी' की सभी 
विशिष्ट बातें झ्रा गयी हैं । 


इस एक घंटे के दौरान में, जो कि सदन में विधान 
कार्य तथा श्रन्य कार्य प्रारम्भ होने के पहले गैर-सरकारी 
सदस्यों द्वारा प्रश्न पूछे जाने के लिये प्रतिदिन अ्रलग रखा 
जाता है, प्रशासन तथा सरकारी नीति का प्रत्येंक पहलू, 
राष्ट्रीय और अन्तर्राष्ट्रीय दोनों ही, उठाया जाता है । 
यह सरकार की परीक्षा का समय होता हैं और जिस 
मंत्री की उत्तर देने की बारी हो उसे खड़ा होना पड़ता 
हैं भौर अपने श्रथवा अपने प्रशासन के वृत्त और अवृत 
कार्यो के लिये उत्तर देना पड़ता हैं। 


गैलरियों में बैठे दर्शकों के लिये, प्रशनकाल का 
मुख्य आकर्षण “अ्क्‍्ल की लड़ाई”, आक्रमण और प्रत्या- 
ऋमण, हंसी के चुटकुले और एक क्षण इस ओर हंसी तो 
दूसरे क्षण दूसरी शोर हंसी का होता है। म्‌झ्य प्रदन तो 
अनुपूरक प्रश्नों की बौछार के लिये केवल एक संकेत 
मात्र होता है जिन्हें विरोधी दल मंत्री को परास्त करने 
के लिये या उनके द्वारा असावधानी से कोई तथ्य स्वीकार 
कर लेने या कोई कार्यवाही करने का आश्वासन ले लेने 
के लिये ढूंढ निकालते हैं । गम्भीर और कभी कभी 
उत्तेजनापूर्ण वातावरण में मंत्री की योग्यता और 


संसदकार्य के लिये उनकी झुचि की कठिन परीक्षा 
होती है भौर जिस हृदतक कि मंत्री का तथ्यों पर पूरा 
प्रभृत्व हो, वे हाजिरजवाब हों और अपने कार्य के प्रति 
सावधान हों, उसी हद तक वे अपने मंत्रिपद का कार्य- 
काल सफल बना सकते हैँ या बिगाड़ सकते है । 


सदस्यों के लिये, प्रशइनकाल, अध्यक्ष का ध्यान 
आक्ृष्ट किये बिना या दल-सचेतक की सम्मति मांगे 
विना ही, सार्वजनिक मामलों की चर्चा में भाग लेने के 
लिये एक अचूक अवसर होता है । 


प्रन्‍नकाल से समाचार पत्रों के लिये भी एक 
निश्चित सामग्री प्राप्त होती है और समाचार पत्रों में 
जिन अनेक विषयों की चर्चा की जाती है उनके लिये 
प्रेरणा संसदीय प्रइनों और उनके उत्तरों से प्राप्त होती 


.. 
ह्‌। 


९ 


प्रश्नकाल मंत्रियों के लिये परेशानी का कारण ने 
होकर उन्हें नीति अथवा अपने प्रशासन के कार्यों की 
व्याख्या करने का एक अवसर प्रदान करता है। अश्नों 
के उत्तर में मंत्रियों ने राष्ट्रीय या अन्तर्राष्ट्रीय विषयों पर 
कई महत्वपूर्ण वक्‍तव्य दिये हैं । इस प्रश्वकाल के द्वारा 
ही सरकार को राष्ट्र की भावनाओं का तुरन्त पता था 
जाता है और वह तदनुरूप अपनी नीति और कार्यवाही 
बना लेती है । प्रश्नों के माध्यम से मंत्रियों को अनेक 
बू राइयों का पता चल जाता है जिनका श्रन्यथा उन्हें पता 
नहीं लगता। कभी कभी प्रश्नों से आयोग, जांच न्यायालय 
तक की नियुक्ति हो जाती है श्र कभी विधान का 
सूत्रपात हो जाता है जब कि उपस्थित किये गये विषय 
जनता में आतंक फैलाने के लिये पर्याप्त गम्भीर होते 
हैँ । 


संसद्‌ में प्रदन काल 


इृदन प्रक्रिया का विकास 


भारतीय संसद में प्रइन प्रक्रिया के विकास का 
विधान मंडल की रचना, कार्य और शक्तियों में समय 
समय पर किये गये संवैधानिक परिवतंनों से बड़ा घनिष्ट 
संबंध रहा है । ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू 
किये गये प्रत्येक संवेबानिक सुधार के साथ, विधान मंडल 
में प्रबन पूछने का क्षेत्र बढ़ता गया और प्रदनों के संवंध में 
नियम तदुनुसार जोड़े गये या उनमें परिवर्तत किया गया, 
जिससे लोकसभा में प्रक्रिया के वर्तमान नियम अनेक 
वर्षों के अनुभव के परिणामस्वरूप हैं । 


प्रदनों के प्रकार 


प्रइन तीन प्रकार के होते हैँ : तारांकित, अतारां- 
कित और अल्पसूचना प्रश्न । जब कोंई सदस्य चाहता है 
कि प्रश्न का मौखिक उत्तर दिया जाये तब वह प्रश्न 
की सूचना देते समय उस प्रश्न पर तारा का चिन्ह 
लगा देता है । यदि वह अपने प्रश्न पर ऐसा चिन्ह नहीं 
लगाता तो उसका केवल लिखित उत्तर ही प्राप्त होता 
है । एक दिन की सूची में एक सदस्य के मौखिक उत्तर 
के केवल तीन ही प्रश्न हो सकते हैं यद्यपि लिखित उत्तरों 
के संबंध में उसके अधिकार पर ऐसा कोई निर्वन्धन नहीं 


2, 


ह्‌। 


प्रक्रि. नियम के अधीन, प्रश्न के उत्तर के 
लिये कम से कम १० दिन की सूचना आवश्यक हैं। 
किन्तु सत्र के दौरान में ऐसे अवसर आ सकते हैं जबकि 
सदस्य दस दिन से कम अवधि में अ्रविलम्बनीय लोक- 
महत्व के कुछ प्रइनों का उत्तर चाहें । ऐसे अवसरों के 
लिये, नियमों में “अल्पसूचना प्रइन” का उपवन्ध है । इसके 
अलावा सदस्य मौखिक अथवा तारांकित प्रश्नों के उत्तरों 
से उत्पन्न होने वाले अनुपूरक प्रश्न तत्काल पुछ सकते 
हैं । 

प्रश्नकाल की उपांग के रूप में नियमों में किसी 
प्रदन से उत्पन्न होने वाले विपयों पर, जिसका विषय 
ऐसे अविलम्वबनीय लोक-महत्व का हो कि उसका 
और आगे स्पष्टीकरण आवश्यक हो, आधे घंटे की चर्चा” 
का उपवन्ध है । उसकी विशेषता यह है कि मतदान के 
लिये सभा के समक्ष कोई औपचारिक प्रस्ताव नहीं 
रखा जाता । उससे सदस्य को उस विषय पर वक्तव्य 


६१ 


देने और संबंधित मंत्री को उसका उत्तर देने के लिबे 
पर्याप्त अवसंर मिल जाता है । 


लोक-प्भा में प्रदन प्रक्रिया के अंग 


हमारी संसदीय कार्यवाही में प्रशनकाल को जो 
महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त हुआ है उसे और अधिकाधिक 
सदस्यों की उस अवसर से लाभ उठाने की इच्छा 
को ध्यान में रखते हुये, लोक-सभा में प्रक्रि] नियम इस 
प्रकार बनाये गये हें कि संसदीय समय की अधिकतम 
बचत हो और उपलब्ध सीमित समय के भीतर ही सदन 
के अधिक से अधिक सदस्यों को अधिक से अधिक प्रश्न 
पूछने का अवसर प्राप्त हो । 


लोक-सभा में €५ प्रतिशत प्रइनों की सूचना 
मौखिक उत्तर के लिये दी जाती हैं। तारांकित प्रश्न 
का उत्तर एक लम्बा वक्तव्य या सांख्यकीय जानकारी 
या स्थानीय हित के साधारण से विषय के संबंध में तथ्यों 
का एक विवरण हो सकता है । यदि प्रइन काल ऐसे 
प्रदगों का मौखिक उत्तर देने में व्यतीत होने दिया जाये 
तो यह स्पष्ट हैँ कि वास्तव में लोक महत्व के ज्वलन्त 
विषयों से संबंधित प्रइन पीछे पड़ जायेंगे या उनके मौखिक 
उत्तर के लिये समय नहीं मिलेगा और इस प्रकार सदस्य 
अनुपूरक प्रइन पूछने के अवसर से वंचित रह जायेंगे । 


तारांकित प्रइनों को अतारांकित बनाना 


अतः लोक-सभा के नियमों में अध्यक्ष को स्व- 
विवेक की शक्ति दी गयी है कि यदि उसकी राय में 
कोई प्रश्न इस प्रकार का हो कि उसका लिखित उत्तर 
अधिक उपयुक्त होगा तो उस प्रशइन के मौखिक उत्तर 
के लिये सूचना दी जाने पर भी वह उसे लिखित उत्तरों 
के प्रदनों की सूची में डाल सकता है । 


तदनुसार अध्यक्ष ने एक निदेश जारी किया है 
कि किसी दिन के लिये प्रत्येक सदस्य के नाम के प्रइन 
मौखिक उत्तर के लिये प्रश्नों की सूची में तीन चक्रों में 
इस प्रकार रखे जायें कि प्रत्येक चक्र में एक सदस्य के 
एक से अधिक प्रइन न हों। इस प्रकार प्रत्येक सदस्य 
के, जिसके प्रइन किसी दिन की सूची में हों, कम से कम 
एक प्ररइन का उत्तर तो अवश्य ही पहले चक्र में दिया 
जायगा और पहला चक्र पूरा होने पर यदि प्रइनकाल 
का समय बचा हो तो उसके दूसरे और तीसरे प्रइन का 
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भी उत्तर दिया जायगा । इस प्रक्रिया से अधिक सदस्यों 
को प्रदनकाल के दौरान में अपने प्रइन पूछने का श्रवसर 
मिलेगा । 


प्रदनकाल में समय की बचत करने के लिये दूसरी 
प्रक्रिया यह है कि जहां कहीं किसी तारांकितत प्रदन या 
उसके किसी भाग का उत्तर एक लम्बे विवरण या 
सांख्यकीय जानकारी के रूप में हो, मंत्री उसे सभा पटल 
पर रख देते हैं श्रौर उसकी प्रतियां प्रश्नकाल प्रारम्भ होने 
से १५ मिनट पहले संसदीय सूचना कार्यालय में सदस्यों 
को देखने के लिये उपलब्ध होती हैं ताकि उनके आधार 
पर वें अनुपूरक प्रदन पूछ सके। 


१६५३ से एक प्रथा यह जारी की गयी है कि 
जब एक ही विषय पर एक से अधिक सदस्यों से प्रश्न 
प्राप्त हों तो उनके नाम एक साथ रखे जाते हैं । चूंकि 
प्रनुप्रक प्रदन पूछने में वरीयता अध्यक्ष द्वारा सर्व प्रथम 
उस सदस्य को दी जाती है जिसके नाम में प्रदन हो, 
नस एक साथ रखे जाने से अध्यक्ष को यह जानने में 
सहलियत होती है कि प्रदन के विपय में किन किन 
सदस्यों को दिलचस्पी हैं। 


प्रथनकाल में सदा ही यह एक खतरा रहता है 
कि यदि अध्यक्ष अनुपूरक प्रश्नों पर नियंत्रण न रखे तो 
ये एक वाद विवाद का रूप धारण कर लेते हैं । श्रतः 
अ्रध्यक्ष को प्रश्नों के विषय के तुलनात्मक महत्व के 
अनुसार अनुपूरक प्रश्नों के लिये श्रनुमति देने में साव- 
धान रहना पड़ता है । 


सभा के श्रधिकार और विद्येपाधिकार के संरक्षक 
के रूप में भ्रध्यक्ष ऐसे प्रश्न ग्रहण करने के लिये वाध्य है 
जो दुश्णयोग, श्रन्याय, भेदभाव श्रौर प्रशासनिक कार्य 
बुदालता के अमाव पर प्रकाश डालते हँ। साथ ही 
उन्हें यह भी जांच लेना होगा कि केवल कीचड़ उदालने 
की दृष्टि से पूछे गये निराघार प्रश्न स्वीकार नहीं किये 
जाते ताकि निराधार आरोप, कलंक श्रथवा श्रनुमानों 
का अनुचित प्रचार न किया जाये। श्रतः उसे इस वात 
बंग समाघान कर लेना होगा कि प्रदन स्वीकार कर लेने 
या सभा में उस वियय की चर्चा करने की अनुमति देने 
के लिए ययोचित कारण है । 


प्रशत उन विषयों के बारे में हो सकते हैं जिनके 
संबंध में सरकार के उत्तरदायित्व की सीमा स्पष्ट न हो 
बयोंकि हमारा संविधान संघानीय रूप का हैं। ऐसे 
मामलों में मंत्रालय से संवैधानिक स्थिति मालूम कर लेनी 
होगी । 


प्रदन का उद्देशय जानकारी प्राप्त करना या 
कार्यवाही के लिये आग्रह करना होता है। प्रदनों का उत्तर 
देने के लिये मंत्री जितनी श्रवधि की सूचना पाने का 
अधिकारी है उस श्रवधि में उसके लिये सदा ही यह संभव 
नहीं होता कि वह सारी जानकारी एकत्र कर ले श्ौर 
सभा के समक्ष प्रस्तुत करे। ऐसी दशा में मंत्री को उत्तर 
में यह बताना पड़ता है कि जानकारी एकत्र की जायेगी 
झौर यथासमय पटल पर रख दी जायगी। यह भो 
संभव हैँ कि जब सदस्य प्रदनों या अनुपुरक प्रहनों 
द्वारा कार्यवाही के लिये आग्रह करें, तो मंत्री किसी 
विपय पर विचार करने या उस संबंध में श्राश्वासन, 
प्रतिज्ञा अथवा बचन देने के लिये सहमत हो जायें | 
पहले सभा में दिये गये ऐसे भ्राइवासनों का उल्लेख वाव 
विवाद में रहता था किन्तु इस ओर कोई ध्यान नहीं 
दिया जाता था कि वे पूरे किये गये या नहीं जवतक कि 
उसमें दिलचस्पी लेने वाले सदस्य स्वतः भीर आगे प्रश्नों 
के जरिये उनके संबंध में झ्राग्रह न करें । एक वार सभा में 
आइ्वासन दिये जाने पर वह प्रश्न पूछते वाले सदस्य 
और. उत्तर देने वाले मंत्री के बीच का विषय नहीं रहे 
जाता, बल्कि वह संपूर्ण सभा को दिया गया आश्वासन 
होता है । 


सरकारी आदवासनों संबंधी समिति 


इन आश्वासनों के परिपालन की ओर ध्यान देने 
के हेतु अध्यक्ष ने, नियमों के अधीन, सरकारी आ्राधवासनों 
संबंधी समिति नामक एक समिति बनायी हैँ । उसका 
कार्य इस श्रोर ध्यान देना है कि सभा में दिये गये झ्ाइवा तने, 
बचन और प्रतिज्ञाएं कार्यान्वित की जायें और उनका 
परिपालन संत्तोपजनक तथा यथोचित समय के अन्दर 
हो | दिये गये आदइवासनों की तथा सरकार द्वारा उन प९ 
को गयी कार्यवाही की परीक्षा करने के लिये समय समय 
पर इस समिति की बैठक होती है भौर वह अपना प्रतिं- 
वेदन सभा को प्रस्तुत करती हैं। 


सँसद्‌ में प्रदव काल 


लोक-सतभा सचिवालय के कार्य 


प्रदनों के संबंध में अनेक विभागीय विनिदचय, 
निर्णय तथा अ्रध्यल के अभिकथन के अतिरिक्त, जो कि 
मार्गदर्शन के लिये एक आवश्यक संहिता होती है, प्रश्नों 
की ग्राह्मता संबंधी नियमों के आधार पर, लोक-सभा 
में प्रदत प्रक्रिग एक उलझो और पेचीदा प्रक्रिपा हू । दिन 
प्रति दिन के प्रशासन में इस संबंध में अत्यधिक सावधानी 
और सतकंता की आवश्यकता है। इस प्रकार लोक-सभा 
सचिवालय का, सभा में प्रश्न काल के पहले की प्रक्रियाग्रों 
को सुविधाजनक बनाने के हेतु सदस्यों तथा मंत्रियों को 
सहायता करने में बहुत बड़ा हाथ होता है। 


लोक-सभा सचिवालय में जब प्रदन प्राप्त होता 
हैं तव जहां कही आवश्यक होता हैँ उसका सम्पादन 
किया जाता है और फिर उसके तारांकित, अतारांकित 
या अल्पसूचना प्रश्न होने के अनुसार, उसकी प्रविष्टि 
की जाती है और उस पर संख्या दी जाती हैं। उसके 
तुरन्त वाद प्रतियां तैयार की जाती है और संबंधित 
मंत्रालयों को भेज दी जाती है ताकि वे उस पर अपनी 
ओर से कार्यवाही कर सकें । 


प्रदवों की ग्राह्मता 


प्रन्‍नों को निवटाने में अगली दशा ग्राह्मता की 
दुष्टि से उनके परीक्षण की होती है। यहां जो व्यक्ति 
प्रदनों की जांच करते है उनमें बहुत अधिक ज्ञान, अवबु- 
भव और विश्वसनीय स्मरणशक्ति होना जरूरी होता 
हैं । प्रन्‍नों की जांच करने वाले पदाधिकारियों और 
कर्मचारियों को स्वदेश और विदेश की घटनाओं से पूर्ण 
अवगत रहता होता हैं। सर्वोपरि उन्हें घटनाओं को 
समझने के लिये पर्याप्त व्यावहारिक ज्ञान और तीक्ष्ण 
दृष्टि रखनी चाहिये | 


प्रश्नों के संबंध में पुनरावृत्ति होता एक सामान्य 
बात है । झतः लोक-सभा सचिवालय की प्रइन शाखा में 
प्रश्नों की एक पूरी और विस्तृत अनुक्रमणिका रखी 
जाती है । इसके अतिरिक्त, प्रइनों में उपस्थित विकयों 
पर मंत्रालयों से पहले प्राप्त सभी जानकारी निर्देश के 
प्रयोजनों के लिये बिल्कुल तैयार रखी जाती है। 


६ 


लोक-सभा सचिवालय में उपलब्ध सभी जानकारी 
के होने पर भी कुछ प्रइनों के लिये यह आवश्यक होता 
हैं कि उनकी ग्राह्मयता पर विचार करने के पहले कुछ 
और तथ्य मालूम कर लिये जायें । ऐसे मामलों में वे 
वास्तविक विवरण के लिये मंत्रालयों को भेजे जाते ह 
श्रौर उसके वाद प्रश्नों की ग्राह्मता पर विचार किया 
जाता है । 


प्रदनों की ग्राह्मता का निर्णय करने में अध्यक्ष पर 
इस वात का प्रभाव नहीं पड़ता कि उससे सरकार हतवुद्धि 
हो जायगी या कोई विचित्र स्थिति उत्पन्न हो जायेगी या 
उसका उत्तर देना सार्वजनिक हित में न होगा । पहले के 
अनेक निर्णयों द्वारा ्रध्यक्ष ने सदा ही इस बात का समर्थन 
किया है कि किसी विशिष्ट प्रश्न का उत्तर देना सा्व- 
जनिक हित में है या नहीं इसका निर्णय स्वतः सरकार 
ही अच्छी तरह कर सकती है और उसे स्वतंत्रता है कि 
वह सार्वजनिक हित में किसी प्रश्त का उत्तर देने से 
इंकार कर दे । जहां बहुत नाजुक मामले होते हैं वहां 
सरकार शअपने सचेतकों के द्वारा संबंधित मंत्रियों को' 
समझा सकती है कि सार्वजनिक हित में क्‍यों ऐसा प्रइन 
नहीं रखा जाना चाहिये । 


अन्तिम आदेश पारित किये जाने के बाद प्रश्न 
शाखा गृहीत और अगृहीत प्रश्नों को अलग अलग कर 
लेती है । जो प्रश्न अस्वीकृत कर दिये गये हों या वापस 
ले लिये गये हों उनकी यूचना के परिपत्र वह प्रतिदित 
मंत्रालयों को भेज देती हैं ताकि वे उतपर आगे कार्य- 
वाही न करें । 


गृहीत प्रश्त ताराकित और अतारांकित में 
विभाजित किये जाते हें । उसके बाद तारांकित और 
अतारांकित प्रदतों की सूचियों की पांडुलिपि मुद्रणालय 
को भेज दी जाती हैं और छपी हुई प्रतियां उत्तर दिये 
जाने वाले दिनांक से पांच दिव पहले मंत्रियों और 
सदस्यों को भेज दी जाती हैं। 


जब प्रश्नों के लिये अनुमति नही दी जातो तो 
सदस्यों को उसके कारणों सहित तथ्य बता दिये जाते 
है । जब किसी प्रश्न के लिये इस श्राधार पर कि वह 
पर्याप्त लोक-महत्व का प्रश्न नहीं हैँ, अनुमति नहीं दी 
जाती तब उस प्रश्न संबंधी तथ्य जो कि मंत्रालय से 
प्राप्त होते हैं, सदस्यों को बता दिये जाते हैँ । यदि प्रइन 


0 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिप्रेय 


परिवतित या पुनरीक्षित रूप में गृहीत होते हैं तो प्रायः 
सदस्यों को उसकी प्रतियां, उन्हें उचित सूची में रखे 


' जाने के पहले ही, भेज दी जाती हैं। 


जब मंत्री प्रश्नों के उत्तर में सभा पटल पर 
विवरण रखना चाहते हैं या दिये जाने वाले उत्तरों में 
पहले के उत्तरों का निर्देश होता है तव उन प्रद्नों के 
संबंध में विवरण सभाकक्ष में सूचनाफलक पर लगा 
दिये जाते हैं । इन पत्रों की प्रतियां प्ररन काल प्रारम्भ 
होने के पहले सदस्यों के लिये उपलब्ध कर दी जातो 
हैँ ताकि सभा में प्रशत पूछे जाने पर वे, यदि चाहें तो, अनु- 
पूरक प्रदन पूछ सकें । 


इसी प्रकार जब कोई मंत्री एक वक्तव्य द्वारा किसी 
प्रश्न के अपने उत्तर का शुद्धिकरण करना चाहता है तो 
ऐसे वक्तव्य भी पहले से ही सदस्यों को उपलब्ध कर 
दिये जाते हैँ ताकि, यदि वे चाहें तो, पुनरीक्षित उत्तर के 
आधार पर सभा में प्रश्न पूछ सकें । 


सदस्थों फो साचिदिक सहायता 


कभी कभी मंत्रालय को प्रइन स्पष्ट नहीं होते 
हैं । उनके स्पप्टीकरण के लिये सदस्यों से सम्पर्क 
स्थापित करना पड़ता है। सदस्यों को सलाह दो जाती 
हूँ कि यदि वे चाहें तो मंत्रालय द्वारा दिये गये तथ्यों के 
प्रनुरूप अपने प्रबन को नये सिरे से लिखकर दे सकते हैं । 
सदस्यों की प्रश्न संबंधी पूछताछ के लिये संसदीय सूचना 
कार्यालय में व्यवस्था की गई हैँ | यदि सदस्य प्रश्न 
संबंधी विषय पर चर्चा के इच्छुक हों तो सचिवालय के 
प्रधिवारियों के साय उनकी भेंट का प्रवन्ध भी सूचना 
मार्यालिय ही करता है । और यदि सदस्य अपनी इच्छा 
व्यनतत फरें तो प्रश्नों को समुचित रूप में लिपिवद्ध 
पघरने के लिये अधिकारिवर्ग उनकी सहायता 
लिये तत्पर रहते हूँ । प्रश्नों के निवारे के संबंध 
इसी प्रगार की दृश्य ग्रथवा अदृब्य सेवायें लोक-सभा 
प्रयालिय की घोर से सदस्यों को दी जाती हैँ । अधि- 
झंगरियों का झाय॑ भत्यन्त दुर्बट है । क्योंकि प्रत्येक सदस्य 
समझता है कि उसया प्रइन ग्राह्म होने के साथ ही 
ग्ररपसत महत्वपूर्ण हूं योर बढ़ छपी हुई सूची में सम्मिलित 
दिया जाता आये 


पे 
| 
० 

डर 

द् 


उपसंहार 


अतः प्रइत काल संसदीय लोकतंत्र की आत्मा 
है । यह लोकतंत्र प्रणाली को गति एवं स्फूर्ति प्रदान 
करती है और लोकतंत्र की सफलता प्रश्न काल के 
उपयोग की पद्धति पर ही निर्भर है। यूरोपीय देशों 
की संसद अभी तक इंग्लिस्तान के स्तर तक नहीं पहुंच 
सकी हू । इसका एक कारण यह है कि इन देशों में 'प्रइत 
काल' का पूर्ण विकसित रूप अ्रभो नहों आ सका 
हुं। 


संसद्‌ में प्रश्नों के माध्यम से ही सदस्य अपने 
मतदाताओं और सामान्य जनता से सम्पक बनाये रखते 
हैं । इस प्रकार कार्यपालिका अथवा प्रशासन संबंधी 
कृष्ट सरकार के समक्ष रखे जाते हैं। प्रश्नों से ही 
मंत्रियों को यह मालूम होता है कि उनकी नीति और 
प्रशासन के प्रति जनता की क्या प्रतिक्रिया है। भ्रतनिक 
कर्मचारियों के सतर्क बने रहने का श्रेय भो संप्रद्‌ मं 
प्रइन काल को ही हैं। प्रश्न काल के परिणामस्वरूप 
ही कर्मचारी सचेष्ट और विचारशील बने रहते हैं 
और नौकरशाही के साथ सामान्यतः सम्बद्ध क्षुद्र अन्याय- 
जनक कार्यों से वे बच जाते हैं। 


“पांचवीं स्वत जता 


संसद्‌ में प्रश्त पूछने का स्वतंत्र और अवाध 
अधिकार प्रत्येक सदस्य को प्राप्त है। संसद्‌ के समुचित 
संचालन के लिये सरकार से जानकारी प्राप्त करने का 
अविकार महत्वपूर्ण हैँ । यही कारण है कि लोकतंत्र में 
प्रदन काल संसद्‌ की कार्यवाही का अविभाज्य अंग हैं । 
वस्तुतः एक सुप्रसिद्ध त्टिश इतिहासकार की सम्मति 
में यह प्रेसीडेंट रूजवेल्ट द्वारा उद्धोषित चार स्वतंत्रताओं 
के अतिरिक्त पांचवीं स्वतंत्रता है । प्रदन पूछने भौर 
उत्तर देने की अवधि में देश के नागरिकों को संसदीय 
लोकतंत्र के संचालन में सान्निध्यपूर्वक श्रन्तेंदृष्टि 
रखने का अवसर प्राप्त होता हैं । इस अवधि से प्रभावित 
होकर ही वह इस सिद्धांत के प्रति अपनी आस्था प्रकट 
करता हैं कि लोकतंत्र सरकार जनता के द्वारा, जनता 
के लिये श्रौर जनता की सरकार है । 


संसदीय समितियों का कार्य-कलाप 


ग्राधुनिफ युग में विधान मण्डल अपना अधिफांण 
मागय॑ समितियों की सहायता से करते हैँ । सभा के 
कुछ फार्यो छा निवटारा करने के लिये सभा के सदस्यों 
में से चुनो गई समितियां सुविधाजनक ही नहीं है प्रत्युत 
संसद्‌ की निर्धारित परम्पराओं के अनुसार भो हैं । 
यह प्रक्रिया विशेष रूप से उन मामलों पर विचार फरने 
में सहायक होती है जिन पर टेक्‍तीडल अथवा विदों 
स्वरूप होने से सन की ध्पेला समिति में अधिक विस्तृत 
विचार फ्िया जा समता है । 


इन समितियों का कार्य विवेयकों पर विचार 
एवं उनका संशोधन करना भी है | इसके अतिरिक्‍त 
जांच पड़ताल के लिये सभा द्वारा उनको निदिष्ट फिये 


गये विययों की जांच, लोकलेसा, प्रावकालन शोर सं विहित 
लेखाप्रों की जांच तवा नियंत्रण, सभा के झ्रान्तरिक फार्यों 
से सम्बन्धित प्रशासनिक ढंग के फार्य भी इन में सम्मि- 
सित है । 


ब्रिटेन के "हाउस झाफ फामन्स' की भांत्ति भारतीय 
संसद्‌ की समितियां इतनी महत्वपूर्ण नहीं हूँ फि अन्य 
वस्तुओं फा महत्व ही घट जाये । वे केवल विवान- 
मण्डल की सहायक है, उपादान मात्र और श्रालोचना- 
परक हैं । अ्रन्य देशों में समितियों का जो फाय॑ है 
उस की तुलना में उन फा संचालन क्षेत्र सीमित है। वहां 
इन समितियों ने का पालिका का कार्य भी ले लिया है । 
उदाहरणायं, अमेरिका में कांग्रेस समिति नीति निर्वा- 
रित करती है और सरकारी कार्यों में हस्तक्षेप फरती 
है । ऐसी ही पद्धति फ्रांसीसी चेम्बर में है जहां “स्थायी 
आयोग” की सर्जन से 'चेम्वर! सरकार की नीति पर 
प्रभावपूर्ण नियंत्रण करती है ! 


तदर्थ समितियां 


लोक-सभा की समितियां दो प्रमुख वर्गों में रखी 
जा सकती हैँ, अर्थात्‌ तदर्थ समितियां और स्थायी 
समितियां | प्रथम श्रेणी की समितियां विशिष्ट प्रइनों पर 
विचार करने के लिये नियुक्त की जाती हैं। विवेयकों 


हर 


के सम्बन्ध में बनाई जाने वाली प्रवर समितियां इसका 
उदाहरण हूँ । इन समितियों में विधान सम्बन्धी प्रस्तावों 
पर पूर्णल्पेण चर्चा होती है, वादविवाद होता है, विश्लेषण 
किया जाता है और इस प्रकार संसद्‌ के पर्याप्त समय 
की बचत ही नहीं होती वरन्‌ विशेषज्ञों का परामर्श 
और टकनीकल ज्ञान भी उपलब्ध हो जाता है । लोक- 

भा द्वारा नियकक्‍त इस प्रकार की श्रन्य समितियों के 
उदाहरण ये हैं : लाभपद सम्बन्धी समिति, रेलवे श्रभि- 
समय समिति, द्वितीय पंचवर्षीय योजना के मसौदे से 
सम्बन्धित समिति और हिन्दी पर्याय निर्धारित करने 
वाली समिति । यहां यह उल्लेख करना भी श्रनुपयुकक्‍त 
नदीं होगा फि प्रत्येक त्दर्थ समिति का कार्य क्‍या है । 


लाभपद सम्बन्धी समिति 


संसद्‌ के दोनों सदनों के १५ सदस्यों की लाभ- 
पद सम्बन्धी समिति की रचना राज्य-सभा के सभापति 
के परामर्शानुसार २१ अगस्त, १९५४ को की गई 
रथ । इस समिति का विवय संविवान के श्रनुच्छेद 
१०२(१) क के अन्तगंत सदस्यों फी श्रनहुँता सम्बन्धी 
विभिन्न विययों पर विचार करना और इस विषय पर 
व्यापक विधि अ्धिनियमन के बारे में सुझाव देना है । 


केन्रीय और राज्य सरफारों के श्रन्तगंत लगभग 
दो सौ समितियों/निकायों के, जिन में लोक-सभा के 
सदस्य भी हूँ, अलग श्रलग मामलों के परीक्षण के अति- 
रिक्त समिति ने उन सामान्य सिद्धान्तों पर भी विचार 
क्रिया जिन पर यह निश्चित करने के लिये श्रमल किया 
जाये कि अमुफ पद लाभ-पद है श्रथवा नहीं । 


२२ दिसम्बर, १६५४ को संसद के दोनों सदनों 
के पटलों पर रखे गये प्रतिवेदन में समिति ने यह सिफारिश 
की थी फमि इस विषय पर सरकार को एक व्यापक 
विवेयक पुर:स्थापित करना चाहिये । 


ऐसे पदों के विषय में, जिन को इस विधेयक 
में शामिल न किया जा सके, अथवा जिन की स्थापना 
भविष्य में की जाये, समिति ने यह सिफारिश की है फि 


यम संसद : स्मतिग्रंथ 


ड्स द्ल्क मेति धर सिफारनियों दस >ज' यान्दविनत कारन ख 
चचसामात का नया का कादाचन्वत कन्‍ 
की डॉन से 5. 
का दुष्ट से सरकार उन पर दिचार कर रही है । 


्‌ 


रेलवे अभिसमय समिति 


2६८६ 


द्वारा साथाज्य 


7 


का ऋनसमय के धहवान रुलव उपक्रमा 





बल 


शाजस्व म॑ देव लानांग की दर दे साथ- 


/*| 


साथ रेलवे विन को साथारय द्िति से पृथवदः करन से 


सम्दान्धत पग्रन्य 
लिये 2०५ मद 
एक संकल्य के 


प्रन्यं सहायपो घियर्यों ब् पुनराः रू वलग कारन के 


26५४ का लाक-समभा द्वारा स्वाइत 


अनुसरण में, जिस से राज्यसभा १४ 


न २०225 नस के दोनों सदनों 
मई, १६५४ का सहमत हुई, संसद के दाना सद 
दया समिति डक अजित गई ५ द्स समिति 
| एक समिति की स्थापना की गई । इस समिति 

ब्क हक 


नर जे । -6 ४, 
बे 


०. ७ 


पंचवर्षीय योजना सम्बन्धी समिदत्तियाँ 


द्वितीय परचदर्षीय योहना के प्राह््य पर चर्चा 
मारने के लिये संसद से एक नई प्रक्रिया अपनाई । क्योंकि 
सदस्य माफ़ी बढ़ी संस्या में इस चर्चा में भाग लेना 
भाहते थे प्रौद समा दे. पास इतना समय नहीं था कि 
उनसे शद को समय दिया हा सदाता, इसलिये, लोक- 


सभा को मायं-संप्रया समिति ने योजना के प्रारूप पर 
प्रजग्भितण चर्चा के | 


#4*4*०४ ६१६ 


ह्दापला ऋासन 


इुंतस प्रटधार 


समितियों की 
डे लय कुछ तदवा सामातयवा का 


साए निधयाय लिया । योटना पर चर्वा दारने 


५ ५ « 
कप छारह की चार समितियां दनाई गद निन 


में ह्शपंनलतना था साद्सों को नी सम्मिदित क्रिया 


श्या ? 


पर आए घार एगा भा साइरणा घ्ि दर्द ल्सि मर सदग्यों 


कं के >> घ हि 
इाश ही शई बारे घोर दिये गये सुझाव थे, संसद 
कं; ्् 
४ र्याण था शिया ऋण । 
के 


* 3 
ह१र 


८० सदस्यों वाली समिति का ने योजना संबंधी 
सनीति, व्यय और घन के बंदवारे 


कि २ ई 
| 
न 
४ । 
* नन/ 
ये 
हि 
के 


० 


किया | इस की तीन तै के हुई । खनिज पकार्थों, उद्योगों, 
परिवहन और संचार संबंधी समिति व में ११४ 
सदस्य थे और उस की दो प्रारम्निक बैठकों के अलावा 
सात और बैठक हुई । समिति ग' ने भूमि खुवार और 
परयुसालन समेत कृषि के विषयों पर विचार किया । 


तु >> न्‍ 


६१ सदस्य थे और इस की एक प्रारम्भिक बैठ । के 
के ६? सदस्य थे आर इस का एक प्रारम्भदः बठ कक के 
लावा 


हू 





९ 


१ 


६ और बैठक हुई । सामाजिक सेवाह्नों और 
श्रम-नीति पर, जिस में योजना के लिये जन-सहयोग 
भी झामिल था, ७६ सदस्यों वाली समिति धा नें 
विचार किया | एक प्रारम्भिक बैठक के अलावा समिति 
की सात बेठकें और हुईं । 


समिति के कार्यवाही-सारांश के अतिरिक्त 
कार्यवाही का दब्दश: विवरण और समिति को दी गई 


सामग्री निर्देश के लिये पुस्तकालय में रख दी गई । 


संसदीय, विधि संबंधी तथा प्रशासनिक शब्दावली के 
हिन्दी पर्याव निर्धारित करने वाली समिति 


संसदीय, विधि सम्बन्धी तथा प्रशासनिक शब्दा- 
वली के हिन्दी पर्याव निर्वारित करने का कार्य संविधान- 
सभा द्वारा आरम्म किया गया था और उस के भंग 
होने पर लोक-समा सचिवालय को (चलिसे उस समय 
संसद सचिवालय कहा जाता था) हस्तांतरित कर 
दिया गया था | लगभग २६,००० शब्द एकत्र किये 
गये थे, जिन में से अ्रक्षर (ए” से सी” तक के आरम्म 
होने वाले लगभग ५,००० दाब्द अन्तिम रूप देने वाली 
समिति हारा अनुमोदित हो चुके थे। इस समिति 
के सदस्यों के श्रत्यधिक व्यस्त रहने के कारण शेप 
२१,००० दाब्दों के सम्बन्ध में कार्य नहीं हो सका भ्ौर 
इसीलिये मार्च, १६५३ में उस समिति को भंग कर 
दिया गया ॥ 


शूस कार्य को जारी रखने के लिये लोक-समा के 
अध्यक्ष ने, राज्यसभा के समापति की सहमति से, 
४ मई, १६५६ को एक झौर समिति नियुक्ति 
पी 


संसदीय समितियों का कार्य-कलाप 


इस समिति में उस के सभापति सहित दोनों- 


सभाप्मों के ३८ सदस्य हैं जो संस्कृत, हिन्दी झोर शभ्रन्य 
प्रादेशिक भाषाझ्रों के ज्ञाता है । समिति से कहा गया है 
कि वह अपनी पहली बंठक के, जो १० मई, १६५६ 
को हुई थी, छः महीने के भीतर यथासंभव शीघ्र अपना 
प्रतिवेदन दे दे । 


लगतार कई दिनों कई कई घंटों तक समिति 
की बेठकें हुई परन्तु वह ६ महीने के भीतर अ्रपना कार्य 
पूरा नहीं कर पाई । इसलिये श्रध्यक्ष ने दो बार श्रवधि 
बढ़ाना मंजूर कर लिया, पहली बार ३ महोने के लिये 
ग्रोर दूसरी वार ३१ माचे, १६५७ तक । 


अब तक समिति की १०८ बैठकें हुई हैं भोर 
उस ने २१,००० शब्दों के हिन्दी पर्यायों पर विचार 
किया है भौर उन्हें निर्धारित किया है । 


समिति ने एक ऐसी शब्दावली विकसित करने का 
प्रयास किया है जो देश के सभी भागों में व्यापक रूप 
से भ्रपताई जा सके । जहां तक संभव हुआ है, उस ने केवल 
उन्हीं हिन्दी पर्यायों को अपनाने का प्रयास किया है जो 
श्राम तौर पर समझ् में थ्रा जाते हैं भौर हिन्दी में जिन का 
प्रयोग प्रचलित है । जहां ऐसे हिन्दी पर्याय उपलब्ध नहीं 
थे, वहां प्रादेशिक भाषाओं के ऐसे पर्यायों को प्राथमिकता 
दी गई जो हिन्दी के प्रचलित शब्द-विन्यास में ठीक बैठ 
सके । कुल मूल संस्कृत शब्दों के श्रलावा श्रंग्रेजी 
के ऐसे शब्दों को भी, जो हिन्दी में चल मिकले हैं, श्रपना 
लिया गया है । 


स्थायी समितियां 


लोक-सभा की स्थायी समितियां शअ्रध्यक्ष हारा 
कृतिपय विशिष्ट प्रकार के कार्य, जैसे सभा में सरकारी 
कार्य भौर गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य का विन्यास 
श्रौर क्रम, जनता की याचिकाओं, संसदीय विशेषाधि- 
कारों, प्रक्रिया सम्बन्धी नियम श्रादि, पर विचार करने 
के लिये नियुक्‍त्त की जाती हैं । 





स्थायी समितियों की तालिका उन के क्ृत्यों' 
के अनुसार निम्नलिखित क्रम से दी गईं है : 


१. जांच करने वाली समितियां: 
(१) याचिका समिति ; 
(२) विशेषाधिकार समिति ; 


२. छान-चीन फरते वाली समितियां: 

(३) सरकारी आश्वासनों सम्बन्धी समिति ; 

(४) अधीनस्थ विधान सम्बन्धी समिति ; 
३. सभा के फायें से सम्बन्बित प्रशासनिक प्रकार की 

समितियां: 

(५) सभा की बैठकों से सदस्यों की श्रनुपस्विति : 
सम्बन्धी समिति ; 

(६) कार्य मंत्रणा समिति ; 

(७) गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों भौर 
संकल्पों सम्बन्धी समिति ; 

(५) नियम समिति ; 


४. सदस्यों को सुविधामों का प्रबन्ध करने वाली, 

समितियां : 

(६) सामान्य प्रयोजबव समिति ; 

(१०) भ्ावास समिति ; 

(११) पुस्तकालय समिति ; 

(१२) संसद सदस्यों के वेत्तन तथा भत्तों संबंधी 
संयुवत समिति । 

जांच करने वाली समितियां 
याचिका समिति 

लोक-सभा को, जो सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्न संस्था 


है, याचिका भेजने का श्रधिकार जनता का अन्‍न्तर्विष्ट 
अधिकार है क्योंकि -इस सेः उन्हें अपनी शिकायतें रखने 


.... #वित्तोय समितियों (लोक लेखा समिति श्रोर आरवकलन समिति) को छोड़ कर, जिन का विवरण 


झलग दिया गया हैं । 


प्रंथम रासव्‌ : स्मृतिग्रंय 


झोर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के समक्ष श्रपने सुझाव 
पैदा फरने का अवसर मिल जाता है । चूंकि याचिकायें 
बड़ी संख्या में प्राप्त होती हैं इसलिये सभा के लिये 
ऐसी प्रत्येक याचिका पर विचार करना संभव नहीं 
होता । इसलिये, इन याचिकाओं के गुणावगुण पर विचार 
करने श्रौर उन के बारे में सभा से सिफारिश भेजने के लिये 
एक समिति गठित की गई है । 


१३ मई, १६५२ को पहली लोक-सभा के बुलाये 
जाने के बाद श्रध्यक्ष ने २७ मई, १६५२ को पांच 
सदस्यों कीं एक याचिका समिति नामजद कर दी थी । 
तदुपरांत १८ नवम्बर, १६५२ को समिति का पुनर्गठन 
किया गया भ्रोर सरकारी दल तथा भ्रन्य दलों को उप- 
युक्त प्रतिनिधित्व प्रदान करने के उद्देश्य से ७ श्रप्नैल, 
१६५४ को समिति के सदस्यों की संख्या बढ़ा कर ५ से 
१४ कर दी गई । 


प्रथम लोक-सभा की प्रवधि में समिति की 
२३ बैठकें हुई थीं, उन में ७८ गृहीत याचिकाओों पर 
विचार किया गया भर सभा के सम्मुख ११ प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किये गये जिन में विचारणीय मामलों के संबंध 
में ठोस उपायों के बारे में अ्रथवा भविष्य में इस प्रकार 
के सामलों की रोकथाम करने वाले उपायों के यारे में 
सुझाव दिये गये । 


श्रध्यक्ष अथवा लोक-सभा सचिवालय के काम 
झ्राने वाले सभी श्रम्यावेदनों, संकल्पों तथा तारों भ्रादि 
पर भी विचार करने के लिये ११ श्रप्रैल, १६५६ को 
समिति का कायेक्षेत्र बढ़ा दिया गया । तदनुसार 
समिति ने २५ अग्रैल, १६५६ से १४वें सभ के श्रन्त 
तक जनता की श्रोर से आने वाले ऐसे ३५० अ्रम्यावेदनों 
पर विचार फिया जोकि सभा के प्रक्रिया नियमों के 
अधीन याचिकाओं के रूप में ग्राह्म नहीं थे, और उसने 
उन में से प्रत्येक के बारे में उपयुक्त कार्यवाही करने का 
निदेश दिया । 


भ्रध्यक्ष के निदेशों के अन्तगंत ऐसी व्यक्तिगत 
शिकायतों के मामलों में, जिनके विरुद्ध समिति द्वारा 
कोई सीधी कार्यवाही नहीं की जा सकती, यदि समिति 
को इस बात का विश्वास हो जाये कि उन में की गई 
शिकायत सच्ची है, तो वह उन पर उचित कार्यवाही 


फरने के लिये उन माग़जों को सम्बन्धित प्राधिकारी 
के पास मेज देगी । 


विशेधापिकार समिति 


संसद के विद्ेषाधिकार कई ऐसे श्रधिकार होते 
है जिन में रे कुछ तो प्रत्येक सदन को सामूहिक रूप से 
प्राप्त होते हैँ श्रौर कुछ प्रत्येक सदस्य को व्यवितिगत 
रूप से प्राप्त होते हैं जोकि स्वतंत्रता, प्रतिप्ठा तथा 
गरिसा को बनाये रखने के लिये श्रावश्यक होते हूँ 
समय संसद के प्र.प्ेके सदन, प्रत्येक सदस्य तथा संसद 
की प्रत्येक समिति की शक्तियां, विशेषाधिकार तथा 
उन्मुवितयां संविधान के अनुच्छेद १०५४(३) के भ्रतुतार 
वे ही हैँ जो ब्रिदेन के हाउस श्राफ़ फामन्स की हैं । 


यदि इनमें से किसी भी श्रधिकार तथा उन्मुवित 
की श्रवज्ञा की जायें श्रयवा उस के सम्बन्ध में कुछ 
प्रशिप्ट वचन पहे जायें तो उसे विशेषाधिकार का 
भंग होना कहा जायेगा श्रौर संसद्‌ उस पर कार्यवाही कर 
सकेगी । 


सामान्य रीति यह है फि जब भी संसद्‌ का 
कोई विशेषाधिकार भंग होता है तो वह प्रश्न प्रत्येक 
सदन की विद्यपाधिकार समिति को सौंप दिया जाता 
है ताफि समस्त मामलों पर पूर्णरूपेण, सविस्तार तथा 
न्‍्यायपरक विचार फिया जा सके श्रीर इस बात का 
विनिश्वय किया जा सके कि क्या प्रस्तुत मामलों में 
विद्येवाधिकार भंग किया गया है या नहीं, भौर तब वह 
समिति उन पर कार्यवाही करने के सम्बन्ध में अपनी 
सिफारिशों सहित अपना प्रतिवेदन सभा के पास भेज 
देती है ! 


विशेषाधिकार का प्रश्न या तो श्रध्यक्ष द्वारा 
स्वप्रेरणा से श्रयवा सदन द्वारा स्वीकृत एक प्रस्ताव के 
द्वारा समिति को सौंपा जा सकता है । 


विशेषाधिकार समिति प्रथम संसद्‌ की अवधि 
में पहली वार २६ मई, १६५२ को श्रध्यक्ष द्वारा सर्वे- 
प्रथम नियक्त की गई थी । प्रारम्भ में तो समिति में 
केवल १० सदस्य ही नियुक्‍त किये गये थे परन्तु २ 
मई, १६५५ को जब समिति का पुनर्गठन किया गया तो 
सदस्यों की संख्या बढ़ा कर १५ कर दी गई, ताकि 


संसंदीय समितियों का कार्य-कलौप 


संरकारी दल' और »%न्‍्य दलों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व 
दिया जा सके । 


लोक-सभा के उपाध्यक्ष वर्तमान समिति के 
सभापति हैं । 


समिति की १२ वैठकें हुईं और उस ने सदन 
को चार प्रति दन प्रस्तुत किये । इन सभी में यही 
निर्णय किया गया कि इन चारों मामलों में विशेषाधि- 
कार भंग नहीं हुआ । 


इस के अतिरिक्त समिति की राज्य-सभा की 
विशेषाधिकार समिति के साथ मिल कर भी तीन बेठकें 
हुईं । इन बैठकों का उद्देश्य यह सुझ।व देना थ। कि किसी 
एक सदन में उठाये गये ऐसे विशेषाधिकार प्रइन को 
निपटाने के लिये, जिस में दूसरे सदन का सदस्य अन्तग्रंस्त 
हो, क्या प्रक्रिया अ्रपनाई जाये । २३ अग्रस्त १६५४ 
को सदनों में एक संयुक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया 
जोकि तदुपरान्त स्वीकार कर लिया गया । 


जांच करने वाली समिति 
सरकारी आइवासतों सम्बन्धी समिति 


सभा में प्रदनों के उत्तर देते समय अथवा विधेयकों, 
संकल्पों, प्रस्तावों आदि पर चर्चा करते समय, मंत्रिगण 
कभी-कभी इस वात का आश्वासन दे देते हैं कि वे किसी 
मामले पर विचार करेंगे अयवा कार्यवाही करेंगे या 
सम्पूर्ण जानकारी वाद में सभा में प्रस्तुत की जायेगी । 
इस' बात का ध्यान रखने के लिये कि ऐसे आश्वासन 
पूरे हों, लोक-सभा की ओर से अध्यक्ष के द्वारा सरकारी 
आशवासनों के सम्बन्ध में एक समिति बनाई गई है । 


समिति का यह काम है कि वह मंत्रियों द्वारा समय 
समय पर लोक-सभा में दिये गये आइवासनों, वचनों 
तथा प्रतिज्ञाओं की जांच करे और इस सम्बन्ध में प्रति- 
बेदन प्रस्तुत करे कि ऐसे आदइवासनों आदि को कहां 
तक पूरा किया गया है, उन्हें कहां कार्यान्वित किया 
गया है और क्या वह कार्यान्विति उस क्रार्य के लिये 
आवश्यक न्यूनतम समय में हो गईं है । 


क्योंकि यदि किसी आइवासन को न्यूनतम आव- 
इयक समय में पूरा न किया जाये तो उसका प्रयोजन 
झौर महत्व ही समाप्त हो जाता है, इसलिये समिति 
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ने यह सिफ़ारिश की है कि साधारणतया सभी आदवासन 
दो मास की अ्रवधि में ही पुरे हो जाने चाहियें। तथापि, 
यदि किसी विशेष मामले के सम्बन्ध में यह समझा जाये 
कि आइवासन आदि को कार्यान्वित करने में श्रधिक 
समय लगेगा तो सरकार द्वारा सभी परिस्थितियां 
समिति को समझानी पड़ती हैं और यह बताया 
जाना होता है कि आइवासन पूरा होने में कितना समय 
लगेगा । 


अत्यन्त लोक महत्व का एक आश्वासन, जिसे 
समिति ने संतोपजनक रूप से कार्यान्वित कराया, २६ 
मई, १६४१ को तत्कालीन निर्माण, उत्पादन तथा 
संभरण मंत्री द्वारा दिल्‍ली भूगृहादि (अधिग्रहण तथा 
निष्कासन) संशोवन विधेयक, १६५० पर हुए वाद- 
विवाद के दौरान में कुछ एक वचनों के बारे में था । 
इस मामले पर समिति द्वारा कई बैठकों में विचार 
किया गया । समिति को इस सम्बन्ध में साक्ष्य देते के 
लिये कई सम्बद्ध मंत्रालयों के प्रतिनिधियों को भी बुलाना 
पड़ा । लोफ-सभा को प्रस्तुत फिये गये इस दूसरे प्रति- 
वेदन में समिति ने इन आश्वासनों को पुरा करने के 
सम्बन्ध में कई सिफारिशों कीं । तदुपरान्त, सरकार ने ३ 
अप्रैल, १९५६ को लोक-सभा पटल पर एक विवरण 
रखा, जिसमें सरकार द्वारा इन आइवासनों की पूर्ति 
के लिये की गई कार्यवाहियों का व्योरेवार वर्णन है । 


यह समिति प्रारम्भ में १ दिसम्बर, १६५३ 
को अध्यक्ष द्वारा नियुक्त की गई थी। इसकी अभी तक 
कुल २३ बैठक हुई हैं श्रौर उसने लोक-सभा में तीन 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये हैं । समिति के १४ सदस्य हूं । 


अधीनस्थ विधान कार्य संबंधी समिति 


राज्य की आधुनिक धारणा के अधीन, वैधानिक 
कार्य इतने भ्रधिक अनुपात में बढ़ गया है कि संसद 
अब विधान सम्वन्बी केवल सामान्य सिद्धान्तों पर ही 
विचार कर सकती है। उसके लिये यह संभव नहीं है 
कि वह ऐसे प्रत्येक छोटे से छोटे नियम तथा विनियम पर 
भी विचार करे, चर्चा करे और उसे स्वीकृति दे जो कि 
विभिन्न विधियों को लागू करने के उद्देश्य से अत्यन्त 
आवश्यक है | श्रत: विशेष अधिनियमों के अ्रवीन कुछ 
एक मामलों में नियम बनाने की शक्ति या तो संसद के द्वारा 
अथवा संविधान के द्वारा कार्यपालिका को सौंप दी 


प्रथम संसद : स्मृतिग्र॑यं 


- जातों है परन्तु सरकार द्वारा इस शक्ति के लिये किये जाने 

' बाले प्रयोग पर दृष्टि र॑खना अत्यावश्यक है। इस प्रयोजन 
के लिये लोक-सभा में अधीनस्थ विधान कार्य सम्बन्धी 
एक सर्मिति-बनाई गयी है, जो कि इन वातों की जांच 
करती है और इस सम्बन्ध में सभा में प्रतिवेदन प्रस्तुत 
करती है कि विनियम, नियम आदि बनाने की संविधान 

- द्वारा प्रदत्त या संसद्‌ द्वारा प्रत्यायोजित शक्ति का उचित 
प्रकार से प्रयोग किया जा रहा है या नहीं । 


समिति के विभिन्न संविहित नियमों तथा आदेश्षों 
के बारे में सिफ़ारिशे करने वाले प्रतिवेदन समय समय पर 
लोक-सभा में प्रस्तुत किये जाते है । इसकी सिफारिश यह 
भी हो सर्कती है कि किसी' नियम को पूरा पूरा रह कर 
दिया जाये, या उसके किसी भाग को रह कर दिया जाये, 
था उसे किसी विद्येप दृष्टि से संशोधित कर दिया जाये । 
तथापि कोई भो सिफारिश करने से पू्, समिति प्राय: 
सम्बन्धित मंत्रालयों से स्पष्टीकरण मांगती है था उनके 
प्रतिनिधियों के वयान लेती है । 


,.प्रवीनस्थ विधान कोये सम्बन्धी समिति स्व प्रथम 
१ दिसम्बर १६५३ को अध्यक्ष द्वारा स्थापित की गयो थी 
जिसमें दस सदस्य थे । बाद में १३ मई, १६५४ को समिति 
के सदस्यों की संखुया बढ़ा कर १५ कर दी गयी । 


समिति की श्रभी तक कुल २४५ बैठक हुई है । उसने 
८८ १ नियमों/संलेखों पर विचार किया हैँ और लोक- 
सभा को ६ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये है । 


संदन के कांये से सम्बन्धित समितियां 


सभा को बेठकों से सदस्यों को अवुपस्थित्ति सम्बन्धी 
समिति 


भारत के संविधान के अनुच्छेद १०१ के खण्ड 
(४)के अन्तगंत यदि संसद्‌ के किसी भी सदन का कोई 
सदस्य साठ दिन की कालावधि तक सदन की अनुज्ञा के 
विना उसके सब अधिवेशनों से अनुपस्थित रहे तो सदन 
उसके स्थान को रिक्त घोषित कर सकेगा । 


अनुपस्यिति की अनुमति के लिए समस्त आ्रावेदन- 
पत्र, जो लिखित रूप में अध्यक्ष को दिये जाते हैँ तथा जिसमें 
आवश्यक अ्नुपस्थिति की अनुमति की अ्रवधि तथा उसके 
आधार का उल्लेस रहता है, सभा की बेठकों से सदस्यों 
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की अनुपस्थिति संबंधी समिति को निर्दिष्ट किए जाते है 
जो सव॑ प्रथम १२ माच, १६५४ को निर्मित की गईं थी। 
समिति में १५ सदस्य होते है जो एक वर्ष तक पद पर 
रहते है । 


अनुपस्थिति की अनुमति के लिए आवेदन पत्रों पर 
विचार करने के अमिरिक्त समिति ऐसे प्रत्येक मामले की 


“जांच करती है जिसभों कोई सदस्य सदन की बैठकों से 


बिना अनुमति के साठ दिन तक या उससे श्रधिक श्रेनुप- 
स्थित रहा हो और यह सिफारिश करती है कि अनु पस्थिति 
को माफ़ कर दिया जाय अ्रथवा उस मामले की 
परिस्थितियां ऐसी हैं जिनमे सदन के लिए उसका स्थान 
रिक्त घोषित करना उचित होगा । 


समिति अपनी सिफारिशों एक प्रतिवेदन के रूप मे 
सदन के पास भेजती है और तब वह प्रतिवेदन सदस्यों 
में परिचालित किया जाता है। जब किसी सिफारिश के 
संबंध में सदन द्वारा कोई निर्णय कर लिया जाता है तो 
संबंधित सदस्य को लोक-सभा सचिवालय द्वारा तदनुसार 
सूचित कर दिया जाता है। 


लोक-सभा के चौदहवे सत्र के दौरान में समिति ने 
सिफारिश की कि एक सदस्य का स्थान, जो एक लम्बे 
समय तक विना अनुमति के सदन की बैठकों से अ्रनुपस्थित 
रहें थे रिक्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। इस सिका- 
रिश को मानते हुए उस आ्राशय का एक प्रस्ताव समिति 
के सभापति द्वारा ५ दिसम्बर, १६५६ की लोक-सभा मे 
प्रस्तुत किया गया तथा वह स्वीकृत हुआ । 


अपने प्रादुर्भाव के समय से भश्रव तक समिति की 
२१ बैठक हो चुको है तथा उसने लोक-संभा को १६ 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किए है । 


कार्य मंत्रणा समिति 


सामान्यतः संसदीय कार्यक्रम इतना व्यस्त रहता 
है कि सदन के कार्य को चर्चा के लिए उपलब्ध समय मं 
आयोजित करना आवश्यक हो जाता है। इसलिए सरकारी 
कार्य के विभिन्न पंदों की चर्चा के लिए समय का श्रावंटन 
करने के सम्बन्ध में सदन को परामं् देने के लिए लोक- 
सभा में एक कार्य मंत्रणा समिति निर्मित की गई है । 


संसदीय समितियों का कांयें-कलोप 


“समिति का-कृत्य यह सिफारिश करता है कि ऐसे 


सरकारी विधान तथा अन्य कार्य जैसा कि अव्यक्ष सदन . 


के नेता के साथ परामर्श करके समिति को निर्दिष्ट 
किए जाने के लिए आदेश करे, के प्रक्म अथवा प्रक्रमों 
की चर्चा के लिए कितना समय आवंटित किया जाना 
चाहिए । परस्तु व्यवहार मे ऐसा होता है कि अब सदन 
द्वारा सम्पादन किए जाने के लिये सरकारी कार्य के समस्त 
पद समय के आवंठन के' लिए समिति को. निदिष्ट किए 
जाते हैं । उपयुक्त मामलों में समिति को प्रस्तावित समय 
सूची में विभिन्न समय अंकित करने की शकित प्राप्त है 
जब कि विधेयक अथवा अन्य सरकारी कार्य के 
विभिन्न प्रक्रम पूर्ण हो जाने चाहिये । 


समिति अपनी हो ओर से सरकार से सभा में चर्चा 
के लिए विश्चिष्ट विषय लाने की सिफारिश भी करती है 
और ऐसी चर्चा के लिए समय आवंटित करती है । समिति 

* के उपक्रम पर ही श्राणविक शझ्वित के शांतिपूर्ण प्रयोग, 

* सरकार की आश्थिक नीति, प्रेस आयोग का प्रतिवेदन 
और प्रशुल्क तथा व्यापार संबंधी सामान्य करार जैसे 
महत्वपूर्णा विषयों पर चर्चायें हुई थी । लोक-सभा के 
सत्रों की अवधि बढ़ाने तथा ऐसे दिनों को लतक-सभा की 
बैठक रखना जिनको सामान्यतः वैठक नहीं होती है, से 

' संबंधित प्रइनों पर पहले इस समिति द्वारा विचार किया 
जाता है । 

'समिति द्वारा किए गए निर्णय सदेव सं्वेसम्मत 
होते हैं तथा सदन के सामूहिक मत का प्रतिनिधित्व करते 
हैं। समिति अपना प्रतिवेदन सदन के समक्ष प्रस्तुत करती 
है जो एक रूढ़ि के अनुसार सदन द्वारा संसदु-कार्य मंत्री 
द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्ताव पर सर्वे-सम्मति से स्वीकार 

' कर लिया जाता है। स्वीकृति के पद्चात्‌ प्रस्ताव सदन के 
एक आदेश के रूप में प्रभावी होता है । 


समिति का निर्माण सर्व प्रथम १४ जुलाई, १६५२ 
को किया गया था । उस में अध्यक्ष सहित, जो सभा- 
पति होते हैं, १५ सदस्य होते है । उपाध्यक्ष भी उस 
के" एक सदस्य हीते हैँ । 

' समिति की बेठक सामान्यतः प्रत्येक सत्र के 
प्रारंभ में तथा उस के पश्चात्‌ आवश्यकतानुसार होती 

' है। अपने प्रादुर्भाव के समय से चौदहवं सत्र के श्रन्त तक 
समिति की ४७ बेंठके हो चुकी हैं तथा उसने ४७ प्रति- 
वेंदन प्रस्तुत किये हैं । 
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गैर सरकारो सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी 
समिति 


गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा' संकल्पों 
सम्बन्धी समिति गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों 
तथा संकल्पों के सम्बन्ध में वही कृत्य करती है, जो 
सरकारी कार्य के सम्बन्ध में कार्य मंत्रणा समिति करती 


है । 


समिति के हत्य ये हैं : गैर सरकारी सदस्यों के 
विधेयकों तथा संकल्पों के लिये समय आवंटित करना; 
संविधान में संशोधन करने वाले गैर सरकारी सदस्यों 
के विधेयकों की, उन की लोक-सभा में पुर:स्थापना के 
पूर्व, जांच करना ; गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों 
के उन के लोक-सभा में पुरःस्थापित किये जाने के 
पश्चात्‌ उनकी प्रकृति, आवश्यकता एवं महत्व के 
अनुसार दो श्रेणियों में वर्गीकृत करना ;-और ऐसे 
गर सरकारी सदस्यों के विधेयकों की जांच करना -जिनमें 
सदन की विधायिनी क्षमता को चुनीती दी गई हो । 


समिति का निर्माण सर्वे प्रथम १ दिसम्बर, १९५४३ 
को किया गया था । १३ मई, १६५४ के-पूर्व समिति 
में केवल १० सदस्य हुआ करते थे । उस के पश्चात्‌ 
उस को सदस्य-संख्या बढ़ा कर १५ कर दी गई । लोक- 
सभा के उपाध्यक्ष समिति के सभापति होते है । १६५६ 
के अन्त तक समिति की ७२ बैठकें हुई तथा उस ने ६७ 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किये । 


नियम समिति 


संविधान के अनुच्छेद ११८(१) के झस्तरंद 


बढ 


संसद्‌ के प्रत्येक सदन को अपनी प्रक्तिया तथा क्प्छे- 


संचालन का विनियमन करने के लिये नियम दनादे 


की शक्ति प्राप्त है । 





मनोनीत किये गये १५ सदस्य होते हें ददा झऋब्यक्त स्व 
उस के परद॑न-सभापति होते हे । इस्च प्रकार मनोनीत 
समिति नई समिति की निवृक्ति किये जाने तक पद 
पर रहती है । 


प्रैंयंम संसंद्‌ : संमृतिग्रंथ 


प्मिति का कृत्य सदन की प्रक्रिया तथा कार्य- 
संचालन के मामलों पर विचार करना तथा (लोक- 
सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियम में) किन्‍्हीं 
संक्षोघवों या परिवर्धनों की, जो आवश्यक समझे जायें, 
सिफारिय करना है । 


समिति के सदस्यों के अतिरिक्त सदन के कुछ 
अन्य सदस्य भी अपने विशेष हितों के आधार पर 
« समिति की बंठकों में उपस्थित रहने के लिये आमंत्रित 
किये जाते हैं ताकि समिति का प्रतिनिधि स्वरूप पूर्ण 
हो जाय । 


१६५४ तक लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कायें- 
संचालन नियमों में संशोधन अव्यक्ष द्वारा नियम समिति 
की सिफारिशों पर किये जाते थे । परन्तु २० सितम्बर, 
१६५४ को हुई अ्रपनी बैठक में समिति ने यह निर्णय 
किया कि प्रक्षिया नियमों में कोई संशोधन किये जाने के 
पूर्व उस की सिफारिशें सदन द्वारा अनुमोदित की 
जानी चाहियें । नई प्रक्रिया १५ भ्रव्टूवर, १६५४ से 
लागू की गई । 

१६५२-५६ की शभ्रवधि में नियम समिति की 

१६ बैठकों हुई । १६५४ में लागू की गई नई प्रक्रिया 
मेंः भ्रनुसार समिति ने ७ प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जिन में 
प्रत्निया नियमों में कुल १३१ संशोधनों की सिफारिश 
फो गई थी तथा जिन्हें सदन द्वारा श्रनुमोदित किया 
गया । 


सलोक-न्सभा पटल पर २१ दिसम्बर, १६५६ को 
रमसें गये गपने सातवें प्रतिवेदन में समिति ने सिफारिश 
फी कि प्रक्षिया नियमों फे चतुर्थ संस्करण में सन्निहित 
सियम, उने मे छठवें स्‍ह्लौर साननें प्रतिवेदनों द्वारा 
संभोधित रूप में, संविधान के अनुच्छेद ११८(१) 
है। प्रस्ममंत सदन द्वारा अनुमोदित किये जायें तथा 
एक संशोधित संस्करण निकाला जाय । सदन ने २२ 
दिसम्यर, २१६५६ गये नियम समिति के सातवें प्रतिवेदन 
ई। प्रति घपनी सहमति प्रदान की । 


कि 


सदस्यों को सविधायों प्रदान करने से 
घित समितियां 
हामाए प्रषोशन समिति: 
शंगाशय प्रयोजन समिति हा विर्मान अध्यक्ष 


होाएए २६ शायर, १६५४ को दिए, दया था जिम में 


१०२ 


सभापति तालिका के सदस्यों, स्थायी संसदीय समितियों 
के सभापतियों, लोक-सभा के विभिन्न दवों और समूहों 
के नेताओं और भ्रन्य प्रमुख सदस्यों को सम्मिलित करते 
हुए २० सदस्य थे तथा जिस के सभापति श्रध्यक्ष थे । 


समिति के कृत्य, प्रस्थापनाओों पर विचार करना 
ओर महत्वपूर्ण विषयों, विशेष कर सभा के कार्य के 
विकास तथा संचालन से सम्बन्धित विषयों के बारे में 
अध्यक्ष को परामर्श देना है । 


समिति की सात बैँठकें हुई और उस ने कई 
विपयों पर विचार किया, जिन में लोकसभा की बैठकों 
की कालावधि, तेजी से बढ़ने वाली संसदीय गति- 
विधियों के लिये भवनों की अतिरिक्त श्रावव्यकतायें, 
संसदीय पत्रों की शीघ्र छपाई की व्यवस्था, लोक- 
सभा में स्व-चालित मतदान यंत्र की स्थापना श्रौर 
सदस्यों के लिये एक क्लब की व्यवस्था करना विशेष 
रूप से उल्लेखनीय हैं । 


आयास समिति 


लोक सभा के सदस्यों को दिल्ली में रहने के लिये 
निवास-स्थान देने और श्रन्य सम्बद्ध सुविधाश्रों की 
व्यवस्था के लिये लोक सभा के भ्रध्यक्ष द्वारा एक श्रावास 
समिति गठित की गई है । यह समिति निवास-स्थान के 
बारे में सदस्यों के भ्रनुरोध, सुझाव श्रौर शिकायतों पर 
भी विचार करती है । लोक-सभा और राज्य-सभा के 
सदस्यों के समान हिंठ के विषयों पर संसद्‌ के दोनों सदनों 
की श्रावास समितियों के सभाषतियों द्वारा श्रपनी 
संयुक्त बैठक में विचार किया जाता है । 


समिति में बारह सदस्य हैँ और इस का कार्य- 

काल एक वर्ष का है तथा इस काल की समाप्ति ने 

बाद श्रष्यक्ष द्वारा समिति पुनः मनोनीत की जाती 

। निर्माण, आ्रावारा और संभरण झौर वित्त मंत्रालया 

के तथा मेसद्रीय लोक कर्म विभाग के प्रतिनि्ियों की भी 

समिति की बैठकों में भाग लेने के लिये श्रामंत्रित किया 

जाता है | वर्तमान सोक सभा के कार्यकाल में समिति 
की भव सके इपशीस बंठकें हुई हैं 


संसदीय समितियों का कार्य-कलाप 


पुस्तकालय समिति 


संसद्‌ की पुस्तकालय समिति एक मंत्रणा निकाय 
है, जिसमें दोनों सदनों के सदस्य होते हें । इस समिति का 
मुख्य कार्य संसद्‌ पुस्तकालय में उपलब्ध सामग्री तथा 
वहां रखे गये कर्मचारियों को सेवाओं से लाभ उठाने 
में सदस्यों को सहायता प्रदान करना है । यह समिति 
एक प्रकार से संसद्‌ के सदस्यों और पुस्तकालय के 
बीच सम्पर्क बनाये रखती है । पुस्तकालय और उस 
की निर्देश सेवाओ्रों के विकास के बारे में उपयोगी और 
रचनात्मक सुझाव देने के लिये यह समिति सदस्यों को 
प्रोत्साहन भी देती है । पुस्तकालय से सम्बन्धित सभी 
मामलों--जैसे पुस्तकों का चयन, पुस्तकालय के वारे 
में नियम बनाना, भावी आयोजन इत्यादि, के बारे में 
समिति श्रधष्यक्ष को परामर्दा देती है । 


मौजूदा समिति में नो सदस्य हें---छः लोकसभा- 
के और तीन राज्य-सभा के । लोक-सभा के सदस्यों 
को श्रध्यक्ष नामनिर्देशित करता है जबकि राज्य-सभा 
के सदस्यों का नामनिर्देशन राज्य-सभा के 
सभापति द्वारा किया जाता है । उपाध्यक्ष समिति के 
सभापति हैं । एक सत्र में समिति की साधारणतः एक 


बैठक होती है। वर्तमाव लोक-सभा के कार्यकाल में 
समिति की अ्रव तक चौदह बेठकें हुई हैं । 


संसद सदस्यों के वेतन और भक्तों सम्बन्धी संयुक्त 
समिति 


संसद्‌ सदस्यों के वेतन और भत्ते १ जून, १६५४ 
से संसद्‌ सदस्यों के वेतन और भत्ते अधिनियम १६५४ 
के अ्रधीन विनियमित किये जाते हैं । 


अधिनियम के अधीन संसद्‌ सदस्यों को दिये जाने 
वाले देनिक और यात्रा भत्ते का विनियमन करने और 
उन्हें चिकित्सा, टेलीफोन और डाक सम्बन्धी सुविधायें 
देने के लिये संसद्‌ सदस्यों के वेतन और भत्तों सम्बन्धी 
एक संयुक्त समिति गठित की गई है जिसमें राज्य- 
सभा और लोक-सभा के क्रमश: पांच ओर दस सदस्य 
होते हैं । 


संयुक्त समिति द्वारा बनाये गये नियम, राज्य- 
सभा के सभापति और लोक-सभा के अध्यक्ष द्वारा अनु- 
मोदित किये जाने और भारत सरकार के गजठ में 
प्रकाशित होने के बाद लागू होते हैं । 


समिति की अब तक तेरह बेठकें हुई हैं । 


वित्तीय समितियों का कार्य-ऊलाप 
लोक लेखा समिति 


१६४२-५३ में गतिविधियां- 


बे १६५२-५३ की लोक लेखा समित्ति की, 
जो ३० जून, १६५२ को निर्वाचित हुई थी, पच्चीस 
बैठकें हुई श्लोर उस ने वर्ष १६४६-५० के लिये विनियोग 
लेसे (रेलवे), (दठाक तथा तार) श्र (असैनिक) 
झ्रौर वर्ष १६४८-४६ के लिये भ्रसमाप्त लेखे (असैनिक ) 
झीर तत्सम्बन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदनों का परीक्षण 
किद्रा । उस ने विभिन्न राज्य व्यापार तथा निर्माण 
योजनाओं की वित्तीय कार्य प्रणाली के बारे में वित्त 
मंत्रालय हारा दी गई समीक्षात्रों का भी परीक्षण 
किया ॥ 


एस वित्तीय वर्ष में सर्वप्रथम निम्न विषयों के 
परीक्षण के लिये उप-समितियां नियुक्त की गई :-- 


( 
( 


बच 


) हीराकुड बांध परियोजना । 


ल्‍्स्जै 


) सरकारी व्यय पर राज्य-कोप नियंत्रण । 


(३) जापानी कपड़े का झ्रायात भ्रौर उस 
की चिश्री । 


(४) १६४९-५० के लिये विनियोग लेखे 
(रेलवे), (डाक तथा तार) श्रौर 
(प्रसनिक)। तथा तत्सम्बन्धी छेसा- 
परीक्षण प्रतियेदनों के बारे में टिप्पणों/ 
झापनों पर विचार । 


(५) टायर हझौर ट्ययों का निपटान । 
हीराहए सांप परियोजना सम्बन्धी छपसमिति के 
धदगपा बाप में स्थान को स्थय जा कर भी देशा । 


समिति ने शोर सभा में निम्न प्रतिदेदन प्रस्तुत 


(२) जापानी कपड़े के आयात झौर विक्रय 
के सम्बन्ध में चौथा प्रतिवेदन ; 


(३) (विनियोग लेखे (रेलवे) और (डाक 
तथा तार), १६४६-५० के बारे म 
पांचवां प्रतिवेदन । 


(४) 'हीराकुड बांध परियोजना' के बारे 
में छठा प्रतिवेदन । 


(५) (विनियोग लेखे (अभरसैनिक) १६४६- 
५० शौर असमाप्त छेखें (असनिक) 
१९४८-४६? के बारे में सातवां प्रति- 
वेदन । 


लोक-लेखा परीक्षा प्रतिवेदतों का शोप्नता से पूरा किया 
जाना 


विनियोग छेसे श्रौर तत्सम्बन्धी लेखापरीक्षण 
प्रतिवेदनों के प्रस्तुत किये जाने में होने वाले विलम्ब 
फे प्रन्‍न पर समिति ने विचार किया श्रौर उस नें यह 
इच्छा व्यवत की कि उन प्रतिवेदनों को, जो रुके हुए थे, 
थीघ्न प्रस्तुत किया जाये, बयोंकि उन पर समिति द्वारा 
विचार किये जाने में होने वाले श्रसाधारण विलम्ब 
के परिणामस्वरूप समिति के समद्षा गंभीर भ्रनियमित- 
ताझ्ों, गबन और श्रपहरण इत्यादि के मामलों के 
सम्बन्ध में जो उद्देश्य था, उस के फलीभूत न होने की 
संभावना थी । इस प्रकार यह निश्चय किया गया कि 
ऐसे मामलों का विभिष्टीकरण करने वाले प्रारम्मिक 
प्रतियेदन श्रन्तिम प्रतियेदनों से पूर्व प्रस्तुत किये जाने 
भाटियें, ताकि समिति उसका परीक्षाण प्रारम्म कद 
सके: । यह प्रणाती रुके हुए प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाये 
सह अ्रपनाई जाने वाली थी | 


वित्तीय समितियों का कार्ये-क्लाप 


र६श ३०४४ 


वर्ष १६५३-५४ में समिति की चालीस बेठकें 
हुई भौर उसने निम्न लेखाझों और लेखा-परीक्षा प्रति- 
वेंदनों का परीक्षण किया :--- 


(१) १६४६-५० और १६५०-५१ के लिये 
प्रतिरक्षा सेवायें, १६५०-५१ के लिये 
रेलवे और १६५०-४१ के लिये डाक 
तथा तार के विनियोग लेखें और 
तत्सम्वन्धी लेखा-परीक्षा प्रतिवेदन । 


जननी 


महानदी पर पुल (हीराकुड बांव 
परियोजना) के वारे में चांफेकर 
समिति का प्रतिवेदन । 


(२ 


उस ने भी विस्तृत अध्ययन के लिये निम्न पांच उप- 
समितियां नियुक्त कीं :--- 


(१) प्रतिरक्षा सेवायें--१६५२ के लेखा 
परीक्षा प्रतिवेदन में उल्लिखित मामला 
--न्यायालय के मामलों को तय करने 
के बारे में भुगतान । 


(२) उर्वरक का सौदा ; 


(३) पाशा भाई पटेल इस्पलीमेन्ट्स 
(ओऔजार) ; 


(४) १६४६-५० और १६५०-५१ के 
प्रतिरक्षा लेखे के बारे में टिप्पणों/ 
ज्ञापनों पर विचार ; और 


(५) रेलवें ओर डाक तथा तार लेखें, 
१६५०-५१ के वारे में टिप्पणों/ 
ज्ञापनों पर विचार । 


पाशा भाई पटेल औजार सम्बन्धी समिति,द्वारा, नियुक्त 
की गई उप-समिति, इन ओजारों के कार्यकरण को स्वयं 
जा कर-देखने और उन के बड़े पैमाने पर पुनः ठीक किये 
जाने के बारे में अन्य सम्बन्धित -प्रश्नों के अध्ययन के 
लिये, दिल्‍ली और वैरागढ़ (भोपाल) स्थित केन्द्रीय 
ट्रैक्टर संगठन कारखानों को देखने गई । समिति के 
कुछ सदस्य (१) इंडियन टेलीफोन इन्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, 
बंगलौर ; (२) हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट फैक्टरी लिमि- 


टेड, बंगलोर ; (३) हिन्दुस्तान मशीन टूल्ज़ फैक्टरी 
लिमिटेड, वंगलौर ; (४) रेलवे इन्टीग्रल कोच फंक्टरी, 
पेराम्वूर (मद्रास) ; (५) कलकत्ता टेलीफोन ओटो- 
मेटाइजेशन प्रोजेक्ट ; (६) चित्तरंजन लोकोमोटिव 
वर््स ; और (७) दामोदर घाटी निगम देखने गये । 


समिति ने बम्बई, दिल्‍ली और किर्की में स्थित 
प्रतिरक्षा संस्थापन और डिपो इत्यादि देखने के लियें 
कुछ सदस्यों को प्रतिनियुक्त भी किया । 


के 


इस वर्ष में समिति ने केवल एक प्रतिवेदन, 
अर्थात्‌ टायर और ट्यूबों के निपटान के बारे में आठवां 
प्रतिवेदन प्रस्तुत किया । किन्तु, उसने भअन्‍्य चार प्रति- 
बेदनों को अन्तिम रूप दिया । 


केन्द्रीय सरफार के पित्तीय लेख का परीक्षरण 


समिति की व्याप्ति और उस के कृत्यों के सरकार 
के लेखों के राजस्व की, विशेष रूप से उधार ग्रहण भौर 
सार्वजनिक ऋण आदि की, जांच तक विस्तार करने 
का प्रश्न, जिसने हाल के वर्षो में बाद की लोक लेखा 
समितियों का ध्यान आकर्षित कर रखा था, हल नहीं 
किया जा सका क्‍योंकि विभाजन की तिथि को लेखे के 
विभिन्न शीर्षों के ग्रघीन बकाया राशि के तय न किये जाने 
के कारण वित्त लेखे के संकलन में विलम्ब हो गया था 
जिस के परिणामस्वरूप बाद के काल के लेखों में भी 
देर हो गई थी । इस कठिनाई को दूर करने के लिये 
समिति ने, वित्त मंत्रालय और नियंत्रक महालेखापरीक्षक 
के परामर्श से, यह निश्चय किया कि वर्ष १६५१-५२ 
से प्रारम्भ कर वित्त मंत्रालय को आय और ऋण बठाने 
वाले लेखे, जैसेकि उस ने अनुमोदित किये हों, ढांचे 
के रूप में प्रस्तुत करने चाहियें । 


१६५४-५० 


वर्ष १६५४-५५ में समिति से विनियोग लेख 
(असनिक) १६५०-४१ और लेखा-परीक्षा (असैनिक) 
प्रतिवेदद १६५२, भाग १ और २, १६५१-५२ और 
१६५२-५३ के लिये डाक तथा तार, प्रतिरक्षा सेवायें 
और रेलवे के विनियोग लेखे तथा तत्सम्बन्धी लेखा- 
परीक्षा प्रतिवेदन, दामोदर घाटी निगम के १६४९- 
५०, १६५०-५१ और १६५१-५२ के लिये लेखे के 


प्रथम संसद्‌ : स्मृतिप्रंय 


समयवाय या गैर-सरकारी निकाय के बीच हुए करार या 
सममभीते की जाँच कर रही हो तव यदि यह उचित समझें 
तो निजी समवाय या निकाय के प्रतिनिधियों को साक्ष्य 
के लिये बुला सकती है और ऐसी बातों पर जांच पड़ताल 
कर सकती है जो उस से सम्बन्धित हों या वे लोग कोई 


जानकारी देना चाहें तो दे सकते हैं । यह निर्देश उस 
समय जारी किया गया जब लोक-लेखा समिति ने 
१६५५-५६ में रेलवे संत्रालय तथा टेल्की के बीच 
इंजनों तथा इंजनों के वॉयलरों के निर्माण तथा विक्रय 
सम्बन्धी करार पर विचार किया था । 


प्रावककलन समिति 


प्रथम संसद्‌ के पहले वर्ष १६५२-५३ मे समिति 
ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय के प्राक्कलनों की जांच की । 
परीक्षण के कार्य के लिये उन्होंने खाद्य तथा कृषि 
मंत्रालय के अधीन गवेषणा संस्थाओं तथा बाहर के अन्य 
स्थानों के दौरे शुरू किये जिस से कि ठीक मौके पर जांच 
की जा सके । समिति के सदस्यों ने केन्द्रीय ट्रेक्टर 
संगठन, भारतीय क्ृपि गवेषणा संस्था तथा कृषि गवेषणा 
की भारतीय परिषद्‌ को भी जा कर देखा । 


१६४३-४४ 


१६५३-५४ की समिति ने खाद्य तथा कृषि मंत्रालय 
सम्बन्धी अपने प्रतिवेदन (छठा तथा सातवां), जिन्हें 
पहली समिति ने असमाप्त छोड़ दिया था, पूरे किये तथा 
उन्हें लोकसभा में उपस्थापित किया और समिति ने 
दो झौर प्रतिवेदन श्रर्थात्‌ दामोदर घाटी निगम सम्बन्धी 
झ्राठवां प्रतिवेदन तथा प्रशासनीय भोर वित्तीय सुधारों 
सम्बन्धी नवां प्रतिवेदन--भी उपस्थापित किये : आ्राठवां 
प्रतिवेदन प्रावकलन समिति के पांचवें प्रतिवेदन की 
सिफारि फ्रे प्रनुसरण में नियुक्त की गई राव समिति के 
प्रतिवेदन के बारे में था । अपनी अवधि समाप्त होने से 
पहले समिति ने सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय तथा 
खाद्य तया कृषि मंत्रालय के कुछ प्रावकलनों का जो 
करनाल डेरी फ़ार्म तथा भारतीय डेसे गवेषणा संस्था, 
मंगलौर के बारे में थे, परीक्षण भी किया । 


२६४४-५५ 


१६४४-५४ में समिति ने अपने दसवें तथा 
ग्यारहें प्रतिवेदन उपस्थापित किये जिन्हें पहली समिति 
मे प्नुभोदिय फिया था । सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय 
के बारे में क्‍श्रामागवाणी सम्बन्धी बारहवां प्रतिवेदन 
भी समित्ति ने उपस्थापित किया । उत्पादन मंत्रालय 
मई घधीनस्य उपतन्‍्रमों के प्राफमलनों की भी जांच की गई । 
डुग् मी लिये गिभिन्न उपन्‍न्यमितियां बनाई गई भौर 
प्ारेशा उपसमिधि को एवं उपकस दे दिया गया । राष्ट्रीय 


टब्द 


उपक्रमों के प्रशासनीय तथा संगठन संबंधी मामलों 
पर भी उन्होंने विचार प्रकट किये । 


१९५५ तक प्रावकलन समिति पूरे ज्ञोर से काम 
करने लगी थी । मंत्रालयों के श्रधीन कार्यालयों तथा 
परियोजनाप्रों की ब्यौरेवार जांच के लिये विभिन्न संगठनों 
उपक्रमों में समिति को जाना पड़ता था झ्रौर विभिन्न 
दस्तावेजों को देखना पड़ता था ॥ उन्हें बहुत से सरकारी 
तथा गैर-सरकारी साक्षियों से साक्ष्य 'भी लेना पढ़ता 
धा और एसी के साथ विभिन्न सरकारी कामों के विकास 
से अवगत रहना पड़ता था । इस का अनुमान इस बात से 
लग सकता है कि जून, १६५५ तक ४३ बैठकें हुईं, २७३० 
पृष्ठों का अध्ययन किया गया और १०६ सरकारी तथा 
गेर-सरकारी साक्षियों से साक्ष्य लिया गया । 


१६५५-५६ 


१६५५-५६ में समिति ने पहली समिति के 
काम को बहुत जोरों से झागे बढ़ाया । पहली समितियों 
की तुलना में इंस समिति ने बहुत काम किया । आरम्भ 
में ही इस समिति ने चार प्रतिवेदन पेश किये जो उत्पादन 
मंत्रालय के बारे में थे जिस की जांच १६५४-५५ की 
प्रावकलन समिति ने की भी । प्रतिवेदन ये थे : तेरहवां 
प्रतिवेदन--जो सिन्दरी उर्वरक तथा रासायनिक 
लिमिटेड, हिन्दुस्तान केबल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान 
हाउसिंग फैक्टरी लिमिटेड, नाहन फाउंडरी लिमिटेड, 
के बारे में था ; चौदहवां प्रतिवेदन, जो हिन्दुस्तान 
मशीन टूल्स लिमिटेड, हिन्दुस्तान शिपयार्दश लिमिटेट 
के बारे में था; पन्द्रहवां प्रतिवेदन जोकि कोयता 
भायुक्‍त के संगठन एवं राज्य कोयला खदानों तथा 
नमक संगठन के बारे में था और सोलहवां प्रतिवेदन 
जी राष्ट्रीकृत झौर औद्योगिक उपकमों के प्रशासन के 
बारे में था । समिति ने उत्पादन मंश्रालय के भ्रधीन 
तीन और उपक्रमों की जांच शुरू की शौर उन पर प्रति- 
बेंदन पेश किये । ये प्रतिवेदन बाइसवां तथा सत्ताइसनां 
प्रतिवेदन जो क्रमदा: राष्ट्रीय उपकरण कारखाना 


कित्ौय- समितियों का कार्य-ऋ्लाप 


कशकत्ता तभा हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड 
तथा हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड्स लिमिटेड के बारे में थे । 
इसी के साथ साथ समिति ने रेलवे मंत्रालय के प्रावकलनों 
की जांच भी शुरू की । यह काम सब से बड़ा था जैसाकि 
निम्नलिखित आंकड़ों से सिद्ध होता है :-- 


(१) बैठकों की संख्या--२३ 


(२) साक्ष्य लिये गये व्यक्तियों की संख्या 


३०८ 
(३) पठित सामग्री---४००० पृष्ठ । 


समिति ने कार्य संचालनार्थ बहुत सी उप- 
समितियां बनाई जिनन्‍्हों ने बहुत से रेलवे उपक्रमों का 
दौरा किया श्रौर मौके पर जा कर स्थिति देखी । समिति 
नें रेलवे के बारे में विभिन्न व्यापार मंडलों तथा अ्रन्य 
गैर-सरकारी संस्थाओं से आये हुए अमभ्यावेदनों की जांच 
करने के लिये एक विशेष उपसमिति नियुक्त की । 
समिति ने रेलवे के बारे में १५ प्रतिवेदन उपस्थापित 
किये । 


नवीन प्रक्तिया : 


इस वर्ष समिति ने रेलवे के १६५६-५७ के 
ग्राय-व्ययक के पेद्य किये जाने के तुरन्त बाद, उस फा 
परीक्षण कर के एक नवीन प्रणाली चालू की तथा 
१६ मार्च, १६५७ को समा में अपना प्रतिवेदन (त्तेईसवां 
प्रतिवेदन) प्रस्तुत किया । इस वर्ष प्रावकलन समिति की 
एक उप-समिति ने, पहले प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा 
की गई कार्यवाही की क्रमवार जांच की तथा इस प्रकार 
पहले वर्ष में प्रारम्भ किये गये कार्य में पर्याप्त प्रगति 
की । 


१६५६-४७ 


१६५६-५७ की प्रावकलन समिति ने परिवहन, 
सामुदायिक विकास, संचार (विमान निगम) तथा 
प्रतिरक्षा मंत्रालयों से सम्बन्धित प्रावकलनों पर विचार 
किया । चूंकि प्रतिरक्षा मंत्रालय की जांच में कुछ गृप्त 
काग्रज़ास का देखना ज़रूरी था, इसलिये इस सम्बन्ध 
में एक विद्येय प्रक्रिया निकाली गई'। और इसके लिये 
अ्रध्यक्ष महोदय ने एक निदेश भी जारी किया । 


2०६ 


समिति की सिफारिशों पर कार्यवाही । 


पहले वर्षों की त्तरह इस वर्ष भी कई उप-समिर्तियों 
ने काम किया । विचाराधीन विषय इन उप-समितियों 
में बांद दिये गये थे और फिर उन की जांच की गई । 
इस वर्ष अध्यक्ष महोदय ने एक निदेश दिया कि प्राक्कलन 
समिति के पहले प्रतिवेदनों पर सरकार द्वारा की गई 
कार्यवाही का विवरण तथा उस पर समिति की 
टिप्पणी सभा पटल पर रखी जाये। तदनुसार, समिति 
ते, प्रावकलन समिति के प्रथम, द्वितीय, तथा तृतीय 
प्रतिवेदनों में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की 
गई कार्यवाही के सम्बन्ध में क्रमश: ३५वां, ३६वां तथा 
३७वां प्रतिवेदन सभा में प्रस्तुत किया । जैसा कि पहले 
होता था उसी प्रकार एक उप-समिति को, पहले प्रति- 
वेदनों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाहियों की 
पर्याप्तता अथवा अपर्याप्तता की जांच करने का काम 
सौंपा गया । 


१६५६-५७ की समिति ने निम्न प्रतिवेदन 
प्रस्तुत किये : 


चौंतीसवां प्रतिवेदन परिवहन मंत्रालय, पर्यटन । 

पेंतीसवां प्रतिविदद.. पहले प्रतिवेदन की सिफारिशों 
पर सरकार द्वारा की गई 
कार्यवाही । 

छत्तीसवां प्रतियेदन. दूसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों 
पर सरकार हारा की कई 
कार्यवाही । 

सेतीसवां प्रतिवेदद. तीसरे प्रतिवेदन की सिफारिशों 
पर सरकार द्वारा की गई 
कार्यवाही । 

अड्तीसवां प्रतिवेदन सामुदायिक विकास मंत्रालय 

उन्तालीसवां प्रतिवेदन प्रतिरक्षा मंत्रालय--भारत 
इलंक्ट्रोनिक्स 

चालीसवां प्रतिवेदन सामुदायिक विकास मंत्रालय 


इकतालीसवां प्रतिवेदत संचार मंत्रालय--एयर इंडिया 
इंटरनेशनल 

बयालीसवां प्रतिवेदन सामुदायिक विकास मंत्रालय 

तितालीसवां प्रतिवेदन संचार मंत्रालय-भारतीय एमर, 
लाइन्स निगम । 


प्ग गूस 


ध्यप है | विस्शु था! विरभधायिवार 
हहिक स्याय | सागे में शद्व नहीं 


फोर मताना है । 


(२) स्पक्ितयों को धाहान कर ने को दाकित: 
सभा सेगा उसे की संमिनियों देते थे 
धणशिंयर ६४8 कि बह दिया ॥ विश 


हशमिस की भा, बने समता था । 
उम् से साह्य, रूपनी घोर सारोव) | 
कशर देने की बह 
ग्रादिण की बता सरगना विशवापि शार 
भंग वारणा है । 


आय 
टन 


$ ते 


& 
भंग के 


बज 


विद्ेधापिकार जिगि एंड 
देते फा अधिकार : संगर का सर्वोच्च 
विधेधाधि द्वार यह हैं कि यह सानधर्ति 
प्रथवा विशेयाधियार भंग के सिम 
ग्भिलेस स्यायालयों नि ठी दंड 
दे सफती कै । या धधिवार उस सभी 
कार्यों पर लागु होता है जो संसद की 
विधि हे झधोन मानहानि में घन्‍्मर्मत 
प्राते हैँ चाहे द्वारा 
गये हों था फिसो बाहरी ब्यवमिल हे 
द्वारा और संसद्‌ की सोसा के भीतर 
फिये गये हों अ्रवया बाहर । 


( 


० 
दुर 539 ०क 


पु * 


सदस्य ४. 


अपने आन्तरिफ फार्यो को विनियमित 
करने फा अधिकार : हाउस झाफ 
कामन्स को केबल इस बात का हू। पूर्ण 
प्रधिकार नही है कि वह अपनों प्रक्रिया 
वे विनियमित और निश्चित फरे 
अपितु वह बिना फिसी न्यायिक प्राधि- 
कारी के हस्तक्षेप के अपनी सीमा के! 
भीतर किसी भी मामले का निपटारा 
स्वयं कर सकता है । 


(४) 


बाहरी व्यक्तियों को पृथक रखने का 
अधिकार : सभा को अपने वाद विवादों 
को गोपनीय रखने का अधिकार है तथा 


(५) 


न्क्क्क 4 


है चू* 


स्मृत्रिप्रंथ 


जन हुक. कफ कक अकाली 


हक 5 थ 
ने जय, सभा का इज्छः 


नशा $] 2, 
मै्मतरियों थे हथकी को शियी भी 
(22% ट2६ 06 ६४! लॉ हज दा । । 


किशिधियार भगे 


हि 
255 
धार, 
थे 
5 
बल, रू 
ब्लड 
|| 
कै 
३] 


हा डिगम, उन पार, 
हाग्ना >ा व है, 


आहत हा लिये 4४ देने रा ऋमिदार 


उमम ये उलाझ #ैया के सदा भानि- 
भी सभा ने स्वगिदेश 
हे. | विश सामाहा शाप से इतना बड़ा छा 
व कोई बाय समा भूत, जी संगर के 
दोनों सइगों में मे हिया नी मारने हा कत्यों भें बापां 
, गैयशा भो किया साश्य पंदया सभा हे 

पख्य करने मे रॉनलीा 


[ हे 
ह |ग मे प्रत्यश 


लक क 


<. 


38५ 


था धप्रत्यत झप में इमक मां से मरने हों, 
एुसो मानहानि बा की साया 2, भते हो ऐसे दोष मा 
कोई परंटहटाल ले 7 47 


इगसरद का शाउस घाफ कामन्स प्पने विशेया- 
घिकारों का पृर्ण घोर एक्माव लिर्भायक है तथा उस 
6 द्वारा दिये गये मानहानि के दड़ों की सुनवाई प्रयवां 
प्रपीस सिसो स्पायालय में नहीं हो सकती है । किन्तु 

इस का यह सात नहीं है £ की छाकितयों 
विशेषाधिफारों भौर उन्मुण्तियों को क्‍प्रनिश्चित रूप से 
बढ़ाया जा सकता है | भारत के विधान मंदलों के 
पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में, जो ३ जनवरा 
१६५४ को राजकोट में हुमा था, भपने भाषण में लोक- 
सभा के प्रध्यक्ष स्वर्गीय जी० वी० मावलंकर ने कहा था 
कि “हाउस झ्राफ कामन्स किसो नये विशेषाधिकार 
को उत्पन्न नहीं होने देता, केवल उन्हीं विशेषाधिकारों 
को मान्यता दी जाती है जो पुरानो परम्परा से चले 
आरा रहे हैं । इसी विषय पर लिखते हुए सर एसंकिन में 
ने कहा है कि यद्यपि प्रत्येक सदन संसद्‌ की विधि की 
व्यास्यथा कर सकता है और अपने विशेषाधिकारों का 
उल्लेख कर सकता है तयापि यह निश्चित है कि कोई 
नया विद्येषाधिकार नहीं वनाया जा सकता । 


सर्द 
+३ ७ 


या 2 2 लक, 22720 0. ५ १287 7 
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संसद्‌ के विशेषाधिकार 


विशेषाधिकार भंग के उदाहरणों को मोटे 
तौर से निम्नलिखित रूप से संक्षिप्त किया जा सकता 
है 
सभा के किसी उदस्य का किसी गर 
सदस्य द्वारा अपमान : इस में सदस्यों 
को सभा में उन के काये के फारण उन्हें 
छेंडने, डराने और धमकाने # प्रयत्न, 
तथा संसद्‌ संबंधी द्यों के 
कारण सदस्थों को अ्रसम्मानित 
करने अ्रथवा सदस्यों को रिश्वत देने 
के प्रयत्न शामिल हैं । सदस्य द्वारा 
रिश्वत लिये जाने पर उसे संसद्‌ से 
हटा दिये जाने का दंड दिया गया 


है । 


सामूहक रूप से शभा का अपमान 
चाहे वह सदस्य दवा हो अथवा किसी 
अन्य व्यक्ति द्वारा : इस में सभा, 
अध्यक्ष और प्रवर समितियों को 
असम्मानित करना शामिल है । 
सभा के आदेशों की अवज्ञा करने 
अथवा उस की प्रक्रियः, उरू हें पदा- 
घिकारियों के कत्तंव्य-नपयाल्‍्न अथवा 
सभा या उसकी समितियों के रुसक्ष 
साक्ष्य देते के सम्बन्ध में उत के 
साक्षियों से हस्तक्षेप करना : इस 
श्रेणी के अन्तर्गत प्रमुख विशेषाधिकार 
भंग, समाचारपत्रों में सभा में सदस्य 
के भाषण को गलत ढंग से पेश करना, 
सभा में उपस्थापित करने से पूर्व 
समिति की कार्यवाही का अथवा 
साक्ष्य का प्रकाशन, गुप्त सत्र की 
कार्यवाही को प्रगट करना, सभा अथवा 
समिति के समक्ष साक्षियों का दुव्यंवहार 
आदि आते हैं । 


(१) 


विशेषाधिकार समिति : लोक सभा प्रक्रिया 
नियमों में, सभा के कार्यक्रम में विशेषाधिकार भंग 
के मामले पर विजार करने को बहुत अधिक प्रायमिकता 
दी गई है । नियमों में यह भी उपवन्धित है कि विश्येपा- 
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धिकार भंग की शिकायत हाल में हुए विद्येप मामले 
से ही सम्बन्धित हो तथा उस में सभा के हस्तक्षेप की 
आवश्यकता है । ऐसे मामलों पर प्रश्न काल के तत्काल 
पदचात्‌ ही विचार किया जाता है । विशेषाधिकार का 
प्रश्न सभा में केवल अध्यक्ष की अनुमति से ही उठाया 
जा सकता है । यह अनुमति तभी दी जाती है जब वह 
इस वात से संतुष्ट होता है कि यह प्रत्यक्षतः विशेषा- 
धिकार भंग का मामला है | विशेषाधिकारों के प्रइन पर 
विचार करने के लिये एक विशेषाधिकार समिति बनाई 
जाती है । समिति को ये प्रदन या तो अध्यक्ष स्वयं निर्देश 
करता है या किसी सदस्य के कहने पर भेजता है । 


सरकारी पक्ष तथा विरोधी दलों, दोनों को ही 
समिति में उचित प्रतिनिधित्व मिलता है । समिति 
का यह कर्तव्य है कि वह विशेषाधिकार के प्रत्येक 
मामले की जांच करे तथा प्रत्येक मामले के तथ्यों के 
आधार पर यह निश्चय करे कि क्या उस में विशेषाधिकार 
भंग का मामला अन्‍्तग्रेस्त है ? यदि हां, तो वह किस 
प्रकार का है, तथा किन परिस्थितियों में उत्पन्न हुआ 
है । उस के आधार पर वह उचित सिफारिश करती 
है किन्तु अ्रन्तिम निश्चय सभा पर ही निर्भर रहता है । 
इस प्रक्रिया से मामलों पर अधिक न्यायिक और विस्तृत 
रूप से विचार किया जा सकता है । 


विशेषाधिकार समिति को यह श्रधिकार है 
कि वह व्यक्तियों की उपस्थिति और समिति के प्रयोजन 
के लिये आवश्यक कागज पत्रों तथा अभिलेखों को देखने 
की मांग कर सकती है । साक्षी का समिति द्वारा पूछे 
गये किसी प्रइन का उत्तर देने से इल्कार करना, समिति 
की मानहानि तथा इस कारण से सभा की मानहानि 
करना समझा जाता है भ्रौर उसे तदनुरूप दंड दिया 
जा सकता है ॥ 


दंड : जब सभा किसी व्यक्ति को विशेषाधिकार 
भंग के लिये अपराधी ठहराती है तो उसे दंड दिया 
जा सकता है । हाउस आफ कामन्स में दंड के प्रकार 
यह हैं : प्रवोधन, ताड़न और कारावास । कारावास 
का दंड गंभीर अपराध के लिए ही दिया जाता हैं । 
सभा के आदेश पर कारावास के मामले में वन्दी प्रत्यक्षी- 
करण नहीं होता, तथापि कारावास की अ्रवधि सत्रावसान 
अथवा सभा के विघटन से अधिक नहीं बढ़ाई जा 
सकती है । 


प्रथम संसद्‌ : 


सभा के आदेश पर श्रध्यक्ष गिरफ्तारी के वारण्ट 
पारी करता है। वारंटों को जारी करने में श्ररैनिक़ श्रधि- 
कारियों की सहायता ली जा सकती है । 


इस सम्बन्ध में इंगलेंड के हाउस श्राफ कामन्स की 
विशेषाधिकार समिति के डेली मेल' (४ श्रप्रैल, १६४८) 
के मामले में दिये गये निर्णयों का निर्देश किया जा सकता 
है । समिति का यह मत था कि यह सभा की प्रतिप्ठा के 
अनुरूप नहीं है कि वह प्रत्येक मानहानि के ववतज्य पर, 
जिस से किसी रूप में संसद्‌ की मानहानि होती है, विशेषा- 
धिकार भंग के लिये कानूनी कार्यवाही करें। यह स्वीकार 
करते हुए कि संसद्‌ का यह कतेव्य है कि वह जनता के संसद्‌ 
में विश्वास पर आघात करने वाले मामलों में हस्तक्षेप करे, 
समिति इस वात को भी महत्वपूर्ण समझती थी, कि “एक 
प्रोर संसदीय विशेषाधिकार विधि का प्रयोग इस रूप में 
न किया जाय जिससे श्रालोचनाओों और मतों की, भले 
ही वह अतिशयोक्तिपूर्ण भर पक्षपातपूर्ण हों---स्वतन्त्र 
प्रभिव्यक्ति पर प्रतिबन्ध लगे, दूसरी ओर संसदीय जांच 
की प्रक्रिया का प्रयाग इस प्रकार न किया जाय कि उनसे 
प्रनुत्तरदायी वक्‍तव्यों को महत्व मिले । 


समाचार पन्न और संसदीय विशेषाधिकार : 


२० अवतूबर १९५३ को दक्षिण भारतीय पत्रकार 
संघ प्रेस क्लब, मद्रास में पत्रकारों को भाषण देते हुए 
लोक-सभा के सचिव श्री महेबवर नाथ कौल ने संसद के 
उचित रूप से कार्य करने के लिये समाचारपत्रों के' महत्व- 
पूर्ण भाग का उल्लेख किया था। समाचारपत्रों और संसदीय 
विशेषाधिकारों के प्रइन के सम्बन्ध में उन्होंने कहा :--- 


“यह आवश्यक है कि संसद्‌ की कार्यवाही को 
समाचारफपत्रों के द्वारा जनता के' समक्ष उपस्थित किया 
जाय,क्योंकि समाचारपत्रों के द्वारा ही जनता की प्रतिक्रिया 
संसद्‌ तक पहुंच सकती है । 


“हम इस बात पर निगाह रखते हैं कि प्रेस गैलरी में 
आने वाले संवाद दाता संसद्‌ की कार्यवाही को किस प्रकार 
प्रकाशित करते हूँ । श्रध्यक्ष की इच्छा भी यही है कि ये 
पत्रकार वहां की कार्यवाही को सच्चाई से प्रकाशित करें 
तथा साथ ही संसद्‌ की प्रतिष्ठा भी बनाये रखें । 
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स्मृतिग्रथ ह 


“राभा के विद्येषाधिकारों के पीछे यह विचार 
निहित है कि संराद्‌ के पास सर्देव रक्षित शवित रहे जिससे 
उस की सम्पूर्ण प्रभुत्व सम्पन्नता को उसी प्रकार बल प्राप्त 
हो जेसे कि न्यायालयों को मानहानि के अपराध में दंड 
देने का अधिकार होता है तथा बिचान के क्षेत्र में देश के 
सर्वोच्च श्रधिकरण के रूप में उस के प्राधिकार का उपहात 
न किया जाय | किन्तु इसका यह तात्मय कदापि नहीं है 
कि इस से समाचारपत्रों की स्वतन्त्रता तथा नागरिकों की 
आलोचना करने की स्वतन्त्रता पर किसी प्रकार का 
प्रतिवन्‍्ध लगता है ।” 


मूलभूत अधिफार और संत्तदीय विशेषाधिकार : 


भारत के संविधान ने नागरिकों को कुछ मूलभूत 
अ्रधिकार दिये हैं | इन अधिकारों फो, राज्य की सुरक्षा, 
सार्वजनिक व्यवस्था, सुचारुता, तथा विदेशी राज्यों से 
मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध इत्यादि के हितों के लिये आवश्यक 
कुछ सीमाओ्रों को ध्यान में रखते हुए विधि न्‍्यावालयों 
द्वारा लागू करवाया जा सकता है । 


कभी-कभी यह कहा जाता है कि संसद्‌ के विशेषा- 
धिकारों को मूल भूत भ्रधिकारों से प्रतिवन्धित माना जाय। 
कुछ भी हो इस समय संसद्‌ के विशेषाधिकारों को संविधान 
के श्रघीन, स्पप्ट रूप से इंगलेंड के हाउस ग्राफ कामन्स के 
समतुल्य कर दिया गया है; जिससे वे संविधान का एक अंग 
बन गये हैं । इसलिये यह कहना कठिन होगा कि संसद्‌ 
के विशेषाधिकार के सम्बन्ध में संविधान के एक भाग में 
स्पप्टतः जो कुछ भी उपबन्ध किया गया है वह मूलभूत 
श्रधिकारों से प्रतिवन्धित है; क्योंकि संविधान के उपबन्धों 
को एक साथ ही पढ़ा जाना चाहिये । 


विशेषाधिकारों को संहितावद्ध करना : 


संविधान के अनुच्छेद १०५(३) के अधीन संसद 
की शक्तियों, विशेषाधिकारों भौर उन्मुक्तियों की विधि 
द्वारा व्याख्या की जा सकती है । इस विषय पर लिखते 
हुए भारतीय प्रेस आयोग (१६५४) ने निम्त मत प्रगट 
किया था 


“यह वांछनीय होगा कि संसद्‌ तथा राज्य विधान 
सभायें दोनों ही मानहानि तथा उसे लागू करने की प्रक्रिया 
के सम्बन्ध में अपनी यथाथ दक्तियों, विशेषाधिकारों और 
उन्मुक्तियों की विधान द्वारा व्याख्या करें। ऐसी विधि 


संसद्‌ के विशेषाधिकार 


को हमारे संविधान के अतुरूप होना चाहिये और यदि वह 
मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध हो तो उसका विरोव किया 
जा सकता है। ऐसा होने पर देश के सर्वोच्च अधिकरण 
हारा इसका निर्णय किया जा सकता है। अनुच्छेद १०४५ 
और १४६९ में ऐसे विधान को अधिनियमित करने का 
उपवबन्धच है । केवल अन्त:कालीन अवधि के लिये ही 
संसद्‌ और राज्य विधान सभाश्रों को हाउस आफ कामन्स 
की शक्तियां, विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्रदान की 
* गई हैं ।” 

२३ जनवरी, १९४५४ में राजकोट में हुए भारत के 
विधान मंडलों के पीठासीन पदाधिकारियों के सम्मेलन में 
भाषण देते हुए लोक सभा के अध्यक्ष, श्री जी० वी० 
मावलंकार ने कहा था कि : 

“ब्रैस आयोग ने इस मामले को केवल समाचार 
पत्रों की दृष्टि से ही देखा है । कदाचित्‌ उन्हें समाचार पत्रों 
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की कठिनाइयां वास्तविक प्रतीत हुई, किन्तु विधान सभा 
के दृष्टिकोण से इस प्रइन को दूसरी दृष्टि से देखना होगा । 
इसे संहितावद्ध करने से समाचारपत्रों को कोई लाभ 
हुए विनाही विधान मंडल की प्रतिष्ठा और सर्वे प्रभुत्व 
सम्पन्नता को आधात पहुंचेगा। यह तर्क किया जा सकता है 
कि समाचारपत्रों को विशेषपाधिकारों के सम्बन्ध में अनजान 
रखा गया है। इसका सरल उत्तर यह है कि संविधान के 
द्वारा विवानमंडलों और सदस्यों इत्वादि को दिये गये 
विश्येपधिकारों को हाउस आफ कामन्स के विशेषाधिकारों 
के समकक्ष कर दिया गया है। यहां इस वात पर ध्यान दिया 
जाना चाहिये कि हाउस आफ कामन्स कोई नया विशेष्- 
धिकार उत्पन्न नहीं होने देता है केवल उन्हीं विज्येपाधि- 
कारों को मान्यता दी जाती है जो परम्परागत चले श्रा रहे 
हैं। इसलिये उन्हें संहितावद्ध करने की आवश्यकता 
नहीं प्रतीत होती है ॥” 


श 


ञ 


विधान-कार्य का सिंहावलोकन 


भारतीय गणततल्त्र की प्रथम संसद्‌ द्वारा किये गये 
विधान-कार्ये का व्योरा बहुत ही महत्वपूर्ण है। सामाजिक, 
आधिक और राजनैतिक क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सुधारों का 
प्रादुर्भाव करने वाले अ्रनेक विधानों को इस संसद के 
फार्यकाल में श्रधिनियमित किया गया। संसद्‌ के सामने जो 
फाय था वह बहुत ही विशाल था और जिस गति से उसने 
उसे पूरा किया, वह प्रशंसनीय है । इस अ्रवधि में कुल 


३२२ अधिनियम पारित किये गये जिनमें से ४२.४ - 


प्रतिशत अधिनियम वित्तीय विषयों से सम्बन्धित थे। यद्यपि 
एक लेख में सभी पारित भ्रधिनियमों का एक संक्षिप्त व्योरा 
भी देना कठिन है, फिर भी सामुदायिक जीवन के विभिन्न 
पहलुओं पर प्रभाव डालने वाले कुछ महत्वपूर्ण विधानों का 
प्रत्यालोचच चीचे दिया जाता है । 


प्तामाजिक-आर्थिक नीत्ति 


संविधान में उल्लिखित राज्य की नीति के निदेशक 
तत्वों के अनुसरण में संसद्‌ ने देश के लिये समाज के समाज- 
धादी ढचे का उद्देश्य अपने सामने रखा | उस ने जनता के 
रहने सहन के स्तर को ऊंचा उठाने के लिये कदम उठाये 
प्रौर उत्पादक उपक्रमों में सरकार को भ्रधिक भाग लेने 
फ्ा अधिकार दे कर तथा धीरे घीरे आर्थिक समानता 
लाने का प्रयत्न करने वाले वित्तीय विधानों को स्वीकार 
कर के आथिक श्रसमानता को कम करने के कार्य को पूरा 
फरने का प्रयत्न किया । 


इस अवधि के वित्तीय विधानों में एक सर्वाधिक 
महत्वपूर्ण तथा विशेष विधान “सम्पदा शुल्क अधिनियम 
घथा । यह श्रधिनियम केवल कुछ व्यक्तियों के हाथों में 
सम्पत्ति के केन्द्रीयकरण के परिणामस्वरूप उत्पन्न अस- 
मानता को, काफी हद तक, दूर करने के लिये है। इस 
श्रधिनियम के श्रधीन चल और अचल सभी सम्पत्तियों 
प्र, केवल उस सम्पत्ति को छोड़ कर जिसे विश्येप रूप से 
मुवत कर दिया गया हो, शुल्क लगाया गया है | यह भी 
बिचार था कि यह विधान राज्यों को उन की विकास योज- 
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नाओ्रों के' लिये वित्त की व्यवस्था करने में भी सहायक 


होगा ) 
आथिक विधात 


देश के सामान्य आथिक विकास के प्रश्न की शोर 
संसद्‌ का ध्यान सदैव रहा है । इस सम्बन्ध में अनेक विधान 
पारित किये गये । विधायकों का विचार था कि गांवों 
तथा छोटे छोटे उद्योगों का विकास करने से, अन्य परिणामों 
के साथ, हमारे देश की ग्रामीण श्रर्थ-व्यवस्था श्रधिक संतु- 
लित तथा गठित हो जायेगी । इस उद्देश्य के लिये संसद्‌ 
ने “खादी तथा अ्रन्य हुथ करघा उद्योग विकास (वस्त्र पर 
अतिरिक्त उत्पादन शुल्क ) विधेयक”, “धोती (अतिरिक्त 
उत्पादन शुल्क) विधेयक”, “खादी ग्रामोद्योग आयोग 
विधेयक”, आ्ादि विधेयकों को स्वीकार किया । इन 
विधेयकों ने सरकार को अधिकार दिया कि वे बड़े क्षेत्रों 
में उत्पादन की मात्रा पर रोक लगा कर और खादी 
तथा ग्रामोद्योग के' उत्पादन पर कम कर लगाकर या सीधे 
सरकारी अनुदान दे कर इन उद्योगों को सहायता 
दें ॥ 


उद्योग (विकास तथा विवियमन) अधितिथम 


उद्योगों के विकास को सुरक्षित रखने के लिये 
व्यवस्था मुख्य रूप से “उद्योग (विकास तथा विनियमन ) 
अधिनियम” में की गयी थी। बाद में कुछ और उद्योगों को 
इस विधान की व्याप्ति में सम्मिलित करने के लिये 
संसद को इसका संशोवन करना पड़ा । यह महसूस कर के 
कि अभीष्ट क्षेत्रों में देश में विनियोजित करने के लिये 
उपलब्ध सीमित पूंजी संसाधनों को ठोक प्रकार से 
उपयोग में लाने के लिये पूंजी निर्गमों पर नियंत्रण जारी 
रखना आवश्यक है, संसद्‌ ने एक विधान श्रधि नियमित 
किया जिस में मुख्य श्रधिनियम के समाप्त होने की तिथि 
को उसके उपबन्धों में से हटा कर उसे एक स्थायो अधि- 
नियम वना दिया । इस सम्बन्ध में वायदा वाजार तथा 
सट्ठे का विनियमन करने वाले महत्वपूर्ण विधान का भी 
उल्लेख किया जा सकता है । 


विधान-कार्य का सिंहावलोकत 


दशसिक सिक्के तथा ददामिक प्रणाली 


आध्िक विधानों की लम्बी सूची में दशमिक 
सिक्‍कों तथा बाटों और मापों की दशमिक प्रणाली को 
प्रचलित करने के लिये संसद्‌ द्वारा किया गया निर्णय 
भी काफी महत्वपूर्ण है । 


कृषि उत्पाद (विकास तथा भण्डार-ठप्रवस्था) विगम 
अधितियम 


क्षि उत्पाद के विकास तथा उस की भाण्डार- 
व्यवस्था के सम्बन्ध में संसद्‌ ने एक अ्रधिनियम पारित 
किया जिसके द्वारा एक “राष्ट्रीय विकास तथा भाण्डार 
व्यवस्था बोर्ड ” स्थापित किया गया जो एक नीति निर्धारित 
करने वाली तथा वित्त की व्यवस्था करने वाली संस्था 
थी । अश्रधिनियम में कृरपि उत्पाद आदि के संग्रह की 
उचित व्यवस्था के लिये तथा उस के क्रय-विक्रय की 
देखभाल करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य-भाण्डार- 
व्यवस्था निगम स्थापित किये जाने का उपबन्ध किया गया 


है । 


एयरलाइन्स, इस्पीरियल बैक तथा जीवन बसे का 
राष्ट्रीयकरण 


संसद्‌ ने विमान तिगस अधिनियम पारित कर के 
एयरलाइन्स के राष्ट्रीयकरण के लिये अपनी स्वीकृति 
दी ताकि देश के' भीतर तथा बाहर सुरक्षित, कुशल, 
कम खर्चीली और सुसमन्वित विमान परिवहन सेवा की 
व्यवस्था की जा सके । 


इस के बाद देश की सब से बड़ी बेंकिग संस्था का 
राष्ट्रीयकरण किया गया ! 


संसद्‌ ने जीवन वीमा नियम अधिनियम पारित कर 
के' जीवन वीमा व्यवसाय का राष्ट्रीयकरण भी किया 
ताकि जीवन बीमा संरक्षण के मामले में वीमा-धारियों को 
पूर्ण सुरक्षा प्राप्त हो और वीमा-कार्य का क्षेत्र, विशेषत॒या 
गांवों में, विस्तृत हो और प्रभावशाली ढंग से इस वात का 
प्रचार किया जाये कि जनता कुछ घन वचाये । 
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बैंकिंग समवाय अधिनिष्म 


प्रथम संसद्‌ के अन्तिम महत्वपूर्ण अधिनियमों में, 
एक महत्वपूर्ण अधिनियम के रूप में, बेकिंग समवाय अधि- 
नियम के संशोधन का भी उल्लेख किया जा सकता है । 
इस अधिनियम का यह महत्व है कि इसके द्वारा बैंकिंग 
समवायों को पूर्ण रूप से रिजव॑ बेंक की देख रेख में कर दिया 
गया है क्योंकि राष्ट्रीय आथिक विकास के लिये बैंकिंग 
प्रणाली का समुचित उपयोग करने के लिये संसद्‌ ने इस 
काये को आवश्यक समझा था । 


श्रम संबंधी विधान 


ओद्योगिक श्रमिकों के' कल्याण सम्बन्धी विधान पर 
संसद्‌ का सदैव ध्यान रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि 
अधिनियम के एक संशोधन द्वारा उस ने सरकार को 
श्रधिकार प्रदान किया कि वह कर्मचारी भविष्य निधि 
योजना के उपवन्धों को किसी भी कारखाने पर लागू कर 
सकती है यदि सरकार ऐसा समझती है कि नियोजक 
ओर कर्मचारियों में से काफी लोग इस बात से सहमत हैं 
कि उन उपवन्धों को उन के कारखाने पर लागू किया जाता 
चाहिये । “विमुक्त कारखानों” के कर्मचारियों के सम्बन्ध 
में भी, किसी दिवालिये नियोजक की आस्तियों के दावों 
पर नामनिर्देशन तथा भविष्य निधि की राशियों को 
कुर्क करने के विरुद्ध संरक्षण का लाभ भी दिया गया । 


श्रौद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम नामक 
एक भ्रन्य विधान द्वारा संसद्‌ ने यह व्यवस्था की कि कुछ 
विशेष परिस्थितियों में कामवन्दी होने का छंटनी होने की. 
अवस्था में कर्मेचारियों का प्रतिकर या भुगतान किया 
जायेगा। उस के बाद, एक और विधान के द्वारा इसी प्रकार 
के उपबन्धों को वागानों के कर्मचारियों पर भी लागू कर 
दिया गया । उस के' पश्चात्‌ कारखाना अधिनियम को 
संशोबित कर के संसद्‌ ने इस वात की व्यवस्था की 
कि कारखानों में रात के समय काम करने के लिये स्त्रियों 
तथा बच्चों को न रखा जाप्रे और कर्मचारियों को वेतन 
सहित छट्टी लेने के हक़दार बनाने के लिये एक वर्ष में कम 
से कम २४० दिनों की उपस्थिति की व्यवस्था की। 
इसमें कारखानों के कर्मचारियों के' लिये कुछ मूलभूत 
संरक्षणों तथा सुविधाओं का भी उपवन्ध किया गया 
हूँ । 


प्रथम संसद : स्मृतिग्रंय 


राज्य पुनर्गठन अधिनियस 


इस संसद्‌ द्वारा पारित सबसे बड़ा श्रौर महत्वपूर्ण 
विधान राज्य पुनर्गठन अधितियम है । इस बात का श्रेय 
इस संसद्‌ को प्राप्त है कि उसने संविधान (सातवां 
संशोधन) अधिनियम के साथ इस विधान को पारित 
करके भारत के राजनैतिक चित्र का स्वरूप बदल दिया | 


बहुत समय से भारत की प्रशासकीय सीमाओं के 
पुनर्गेंठन की आवश्यकता महसूस की जा रही थी । १६१८ 
में ही, भारतीय संवैधानिक सुधारों का प्रतिवेदन तैयार 
करते वालों ने भी यही मांग उठाई थी | इस विधान पर 
काफी चर्चा चली थी और संसद्‌ में काफी समय तक वाद- 
विवाद हो चुकने के बाद ही इसको स्वीकार किया गया 
था। 


इस विधान का महत्व इस बात में है कि इसने 
प्रशासकीय इकाइयों की संख्या घटाकर २० कर दी है--- 
१४ राज्य और केन्द्र द्वारा शासित ६ प्रदेश । अश्रव इन 
पुनर्गठित राज्यों में भाषा और संस्कृति के मासले में कहीं 
अ्रधिक समानता है। श्रव केवल दो ही राज्य--वम्बई 
और पंजाब-- द्विभाषी राज्य हैं। सभी राज्यों को समान 
प्रतिष्ठा प्रदान की गई है, और लोगों पर शासन करने के 
वंशानुगत अश्रधिकारों के सभी अवशेषों का पूरी तौर पर 
अन्त कर दिया गया है । 


सामाजिक विधान 


संसद्‌ ने लिंग के आधार पर स्त्रियों के विरुद्ध 
किये जाने वाले विभेद को हटाने के लिये उपयुक्त विधान 
अधिनियमित किया है । हिन्दू विवाह अधिनियम और 
हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम इसी प्रयोजन के लिये 
बनाये गये हैं । हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम में लिंग के 
आधार पर कोई विभेद किये विना ही सगोत्रता और 
आत्मीयता की लौकिक कसौटी के आधार पर ही उत्तरा- 
धिकार निर्धारित किया गया है । यह एक ऐसा विभेद है 
जो आधुनिक सामाजिक प्रवृत्तियों से मेल न खाने पर भी 
और संविधान द्वारा स्वीकृत सिद्धांतों के वि््द्ध होते हुये 
भी, नये विधान के प्रवृत्त होने तक हमारे समाज में जारी 
रहा है। 

इस प्रकार, सामाजिक क्षेत्र में इस संसद्‌ हारा 
प्राप्त की गई सफलताओों में सबसे श्रधिक महत्वपूर्ण 


११८ 


सफलता हिन्दू विधि का सुधार ही है । इसके श्रनुसार, 
अरब स्त्रियों को वे श्रधिकार दे दिये गये हैँ, जिनसे उन्हें 
युगों से वंचित रखा गया था । इसके द्वारा पहली वार 
स्त्रियों भौर पुरुषों दोनों को समान प्रतिष्ठा दी गई है । 


- संसद अपने कुछ इन महत्वपूर्ण सुधारों पर उचित ही गये 


क्र सकती है जैसे हिन्दुओं में एक-विवाह प्रथा लागू करना, 
तलाक का अ्रधिकार देना, पुत्रियों को भी पिता की सम्पत्ति 
में हिस्से का श्रधिकार देना और दत्तक ग्रहण के मामले 
में समानता का अधिकार प्रदान करना । 


सामाजिक विधान के क्षेत्र में दूसरा महत्वपूर्ण 
विधान विशेष विवाह श्रधिनियम है । इसमें एक विशेष 
प्रकार के विवाह की व्यवस्था की गई है, जिसका लाभ 
भारत में रहने वाले सभी व्यक्ति और विदेद्षों में रहने वाले 
सभी भारतीय राष्ट्रजन उठा सकते हैं । इस विवाह के 
लिये यह आवश्यक नहीं हैँ कि वर भर वधू दोनों एक ही 
धर्म के अनुयायी हों । विवाह की विधि को किस प्रकार 
सम्पन्न किया जाये, यह भी उन दोनों की इच्छा पर ही 
छोड़ दिया गया है । उसमें यह भी व्यवस्था की गई है 
कि श्रन्य प्रकार से विवाहित दम्पति भी उस अधिनियम 
के अधीन अपने विवाह पंजीयित करा, अ्रधिनियम द्वारा 
प्रदान की गई सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं । 


सामाजिक क्षेत्र में, तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रका- 
शन) अधिनियम भी उल्लेखनीय है । इस अधिनियम 
द्वारा तरुण व्यक्तियों को भयोत्पादक साहित्य आदि के 
प्रभाव से बचाने का प्रयास किया गया है । इसी लिये, इस 
अधिनियम द्वारा भारत में ऐसे साहित्य आदि की रचना 
और उसके प्रचार पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया है । 


सामाजिक विधान के क्षेत्र में, दो और भी भ्रन्य 

महत्वपूर्ण विधान हँ---स्त्रियों तथा लड़कियों का अ्रवैतिक 
पण्य अधिनियम और जी तथा बाल-संस्था (अनुज्ञापन) 
अधिनियम । इससे पहले कुछ राज्यों में अनैतिक पण्य के 
दमन के लिये कुछ विधान अवश्य थे, लेकिन उन्त विधियों 
मेंन तो एकरूपता थी और तन वे अधिक व्यापक ही थीं । 
तदनुसार, इस अधिनियम को केवल एकरूपता स्थापित्त 
करने के लिये ही नहीं बल्कि अनैतिक पण्य करने वालों पर 
यथेष्ट रूप से रोकथाम लगाने, के लिये भी पारित किया 
गया था | यह अधिनियम समस्त भारत पर लागू होता हैं 
और उसके अधीन सभी अपराध हस्तक्षेप्य हैं । 


प्रैथम संसद्‌ : स्मृतिग्रंथ 


मित्॒ किया । इस वात को वथ्यान में रखते हुये ही कि चूंकि 
संसद्‌ की कार्यवाहियों की रिपोर्टों के प्रकाशन से किसी 
को निजी तौर पर हो सकने वाली हानि की अपेक्षा उन 
रिपोर्टो के लोगों में प्रचार से होने वाला लाभ कहीं अधिक 

महत्वपूर्ण हैँ । यह विवेबक पृरःस्थापित किया गया था, 
ताकि सेकनीयती से किये जाने वाले ऐसे प्रकाशनों को जो 
विद्येपाधिकार प्राप्त हों उन्हें विधि द्वारा पारिभाषित 
कर दिया जाये । इस अधिनियम में इसीलिये यह 
व्यवस्था की गई है कि संसद के किसी सदन की किसी 
कार्यवाही की काफी हद तक सच्ची रिपोर्ट के ऐसे प्रकाशन 


के लिये जो किसी स्पप्ट दुर्भाव या दुराशय से नहीं किया 
गया हो, किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध व्यवहार था 
अआ्रपराधिक न्यायालय में मुकदमा दायर नहीं किया 
जा सकेगा । 


संक्षेप में, संसद ने लोकतंत्र के आवबुनिक 
दृष्टिकोण को ध्यान नें रखते हुये कल्याणकारी राज्य के 
आदर्श की दिशा में पर्याप्त रूप से प्रगति की है, और इसी 
आदर्श की पूर्ति के लिये नागरिकों को क्रमन्ष: अ्रधिकाधिक 
सामाजिक अधिकार दिलाने का प्रयत्न क्रिया हैं। 
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दो 
प्रथम संसद को महत्वपूर्ण घटनाओं का तिथिक्रम 


सामान्य निर्वाचनों के पदचात्‌ प्रथम संसद्‌ फी प्रथम बैठक । 

श्री ग० वा० मावलंकर लोक सभा के श्रध्यक्ष चुने गये । 

श्री म० अनन्तशयनम्‌ आस्यंगार लोक सभा के उपाध्यक्ष चुने गये । 
श्री एस० वी० क्ृष्णमूरति राव राज्य सभा के उपसभापति चुने गये । 
प्रधान मंत्री का काश्मीर के सम्बन्ध में वक्‍तव्य । 


रक्षित तथा सहायक वायु सेना विधेयक प्रारित किया गया । 
घायदे के सौदे (विनियमन) विधेयक पारित किया गया । 
लोहा तथा इस्पात समवाय एकीकरण विधेयक पारित किया गया । 
संविधान (द्वितीय संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 


परिसीमन झ्रायोग विधेयक पारित किया गया । 
प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारूप स्वीकृत हुआ । 


भारतीय आय कर (संशोघन) विधेयक पारित किया गया । 


उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक पारित किया गया । 


विमान निगम विधेयक पारित किया गया । 


संसद में पारित विधेयकों के सामने जहां दो तिथियां दिखाई गई हें उनमें से एक तिथि वह है जिसको विधेयक लोक- 
सभा में पारित किया गया था तथा दूसरी वह है जिसको राज्य-सभा में पारित किया गया था । 
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स्वेच्छापूवंक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक पारित किया गया । 
हिन्द चीन थो सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्‍तव्य । 


उच्च न्यायालय के न्यायाधीश (सेवा की छर्तें) विधेयक पारित किया गया । 
झौौपधि तथा जादुई चिकित्सा (झ्रापत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक पारित किया गया । 
कारखाना (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 

हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नया राज्य) विधेयक पारित किया गया । 


श्रणु शवित फे शान्ति पूर्ण उपयोगों के सम्बन्ध में चर्चा । 
अन्तर्राष्ट्रीय मामलों के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का ववतव्य । 


खाद्य भ्रपमिश्रण निवारण विधेयक पारित किया गया । 
बाढ़ की स्थिति से सम्बन्ध रखने वाले प्रस्ताव पर चर्चा की गई । 


विद्येप विवाह विधेयक पारित किया गया । 

चन्द्रनगर (विलय) विधेयक पारित किया गया । 

विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर और पुनर्वास) विधेयक पारित किया गया । 
संविधान (तृतीय संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 

काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 

रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन विधेयक पारित किया गया । 


झौद्योगिक विवाद (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 
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भारत की आधिक स्थिति पर चर्चा । 


श्रमजीवी पत्रकार (भद्योगिक विवाद) विधेयक पारित किया गया । 


झौषधीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) विधेयक पारित किया गया । 
गेहूं पर से प्रादेशिक प्रतिवन्धों को हटा लेने के सम्बन्ध में खाद्य मंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य । 


अत्यावश्यक वस्तु विधेयक पारित किया गया । 


संविधान (चतुचर्थ संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 


दशमिक प्रणाली के आ्राधार पर समान वाट तथा माप अपनाने के सम्बन्ध में संकल्प । 


बीमा (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 


अस्पृदयता (अपराध) विधेयक पारित किया गया । 
अफ्रीकी तथा एशियाई देशों के बांडुंग सम्मेलन के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य ॥ 


भारत का राज्य बेक विधेयक । 


हिन्दू विवाह विधेयक पारित किया गया । 


गोआ के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्‍तण्य । 


आ्रौद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 
भारतीय टंकण (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 
बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) विधेयक पारित किया गया । 


मचसार उत्पाद (अन्तर्राज्यीय व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण विधेयक पारित किया गया । 


गोओआा के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य । 
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कल 


झपहत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तया प्रत्यपंण) जारी रखना विधेयक पारित किया गया । 


समवाय विधेयक पारित किया गया । 
भारतीय नौवहन के विकास के लिये एक भायोग की नियुक्त के सम्बन्ध में संवल्प स्वीकार हुआ्ा । 


झौद्योगिक विवाद (वेंकिंग समवाय) विनिदचय विधेयक पारित किया गया । 


पुरस्कार प्रतियोगिता विधेयक पारित किया गया । 


विश्वविद्यालय अनुदान श्रायोग विधेयक पारित किया गया । 


कशाघात उत्पादन विधेयक पारित किया गया । 


श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें तथा विविध उपबन्ध) विधेयक-पारित किया गया । 
राज्य पुनर्गठन झ्रायोग प्रतिवेदन पर विचार करने सम्बन्धी प्रस्ताव को प्रस्तत किया गया । 


लोक प्रतिनिधित्व. (संशोधन) विवेयक पारित किया गया । 


अखिल भारतीय चिफित्सा विज्ञान संस्था विधेयक पारित किया गया । 


नौवहन दर नियंत्र० (जारी रखना) विधेयक पारित किया गया । 


पूंजी निर्गंम (नियंत्रण का जारी रखना) संशोवन विवेयक पारित फिया गया | 


बिक्री कर विधि मान्यीकरण विधेयक पारित फिया गया । 


जीवन बीमा (श्रायात उपवन्ध ) विधेयक पारित किया गया । 


श्री ग० व० मावलंकर के निधन के परिणामस्वरूप श्री म० अ्रनन्तशयनम्‌ आय्यंगार का लोक सभा 


के अव्यक्ष के रूप में चुना जाना । 
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सरदार हुक्म सिंह का लोक सभा के उपाध्यक्ष के रूप में चुना जाना । 

वैदेशिक मामलों पर प्रधान मंत्री का वक्‍तव्य । 

मद्य तिवेध के लिये एक अन्तिम तिथि निदिचत करने वाले संकल्प को स्वीकार फिया गया । 
प्रधान मंत्रो का सरकार की औद्योगिक नीति के सम्बन्ध में ववतव्य । 


संसदीय कार्यवाहियां (प्रकाशन का संरक्षण) विधेयक पारित किया गया । 
हिन्दू उत्तराधिकार विवेयक पारित किया गया । 


कृषि उपज (विकास तथा भण्डार व्यवस्था) निगम विवेयक पारित किया गया । 


प्रधान मंत्री ने द्वितीय पंच वर्बीय योजना का प्रारूप सभा-पटल पर रखा ।. 


लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोवन) विधेयक पारित किया गया | 


है ॥ 


जीवन बीमा निगम विधेयक पारित किया गया । 


प्राय सम्बन्धी श्रसमानता को कम फरने के लिये उचित उपाय करने सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 


प्रधान मंत्री ने भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों के अपेण के करार की एक प्रति सभा पटल पर 
रखी । 


संविधात (छटा संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 
सुरक्षा संविदा (विनियमन) विधेयक पारित फिया गया । 


हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता विधेयक पारित किया गया । 


औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक पारित किया गया । 
प्रधान मंत्री का स्वेज नहर समस्या पर वक्तव्य । 


राज्य पुनर्गठन विधेयक पारित किया गया । 


नदी बोर्ड विवेयक पारित किया गया । 
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प्रन्तर्राज्यीय जल विवाद विधेयक पारित फिया गया ) 


राष्ट्रीय राजपथ विधेयक पारित किया गया । 


बिहार तथा पश्चिमी बंगाल (क्षेत्रों का स्थानान्तरण) विधेयक पारित क्विया गया ) 
चलचित्रों के निर्माण और प्रदर्शन का नियंत्रण तथा विनियमन सम्बन्धी संकल्प स्वीकृत हुआ । 


उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) विधेयक पारित किया गया । 


जम्मू और कश्मीर (विधियों का विस्तार) विवेयक पारित फिया गया । 


भारतीय औद्योगिक संस्था (सड॒गपुर) विधेयक पारित किया गया । , 


राष्ट्रीय स्वयंसेवक सेना (लोक सहायक सेना) विधेयक पारित किया गया । 


समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक पारित किया । 


राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 


खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग विधेयक पारित किया गया । 


संविधान (सातवां संशोधन ) विधेयक पारित किया गया । 


लोक प्रतिनिधित्व (तीसरा संशोधन ) विधेयक पारित किया गया | 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना का प्ररूप स्वीक्षत हुआ । 


संघ क्षेत्र (विधियां) संशोधन विवेयक पारित किया गया । 
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उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विवेयक पारित किया गया । 

राज्य पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक पारित फिया गया । 

अपहत व्यक्ति (पुन: प्राप्ति तथा प्रत्यप॑ंण) जारी रखना विधेयक पारित किया गया । 
विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोधन विधेयक पारित किया गया । 
स्त्रियों तया लड़कियों का अनैतिक पण्य दमन विवेयक प्रारित किया गया । 

केन्द्रीय विक्री कर विधेयक पारित किया गया । 

लोक प्रतिनिधित्व (चतुर्थ संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 

हिन्दू विवाह (संशोधन) विवेयक पारित किया गया । 

स्‍त्री तथा वाल संस्था अनुज्ञापन विवेयक पारित किया गया । 

सड़क परिवहन निगम (संशोधम ) विधेयक पारित किया गया । 

वाटों तथा मों के स्तर सम्बन्धी विधेयक पारित किया गया । 

कमंचारी भविष्य निधि (संशोधन) विधेयक पारित किया गया । 


भारतीय चिकित्सा परिषद विवेयक पारित किया गया । 


हिन्दू दत्तक ग्रहण तथा संघारण विधेयक पारित क्रिया गया । 
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लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपबन्ध ) विधेयक पारित किया गया । 

संघ उत्पादन शुल्क (वितरण ) संशोधन विवेयक पारित छिया गया । 
प्रादेशिक परिषद्‌ विधेयक पारित किया गया । 

बैंकिंग समवाय (संशोधन) विवेयक पारित किया गया । 

गन्दी बस्तियां (सुधार तथा सफाई) विषेयक पारित किया गया । 


दिल्‍ली किरायेदार (अस्थाई संरक्षण) विधेयक पारित किया गया । 
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तीन 
प्रथम संसद्‌ द्वारा पारित अधिनियम 
(विपयानुसार दिये गये हैं) 
(तारांकित अधिनियम धन अयवा वित्तोय विधेयक माने गये थे) 


प्रशासन 


. निर्वहि-व्यय आदेश प्रवत्तन (संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४७) 

- मंत्रियों के वेतन तया भत्ते अधिनियम (१६५२ का संख्या ५८) 

. अपष्टाचार निवारण (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संल्या ५६) 

« जांच आयोग अधिनियम (१६५२ का संख्या ६० ) 

« निवारक निरोच (द्वितीय संशोधन) अ्रधिनियम (१६५२ का संख्या ६१) 

- राज्य सशस्त्र पुलिस वल (विधियों का विस्तार) अधिनियम (१६५२ का संख्या ६३) 
. अनुसूचित क्षेत्र (विधियों का एकीकरण ) अधिनियम (१६५३ का संख्या १६) 

. नियंत्रक महालेखापरीक्षक (सेवा की शर्तें) अधिनियम (१६५३ का संख्या २१) 

: पेप्सू विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम (१६५३ का संख्या २२) 

« आन्ध्र राज्य अधिनियम (१६५३ का संख्या ३०) 

« भाग 'ग' राज्य शासन (संशोवन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७) 

- जिला लुशाई की पहाड़ियां (नाम परिवर्तन) अधिनियम (१६५४ का संख्या १८) 

- विलीन क्षेत्र (विधियां) अधिनियम (१६५४ का संख्या २०) 

- संघीय प्रयोजनों के लिए भूमि का राज्य द्वारा अर्जन (मान्यीकरण) अधितियम (१६५४ का संख्या २३) 
- हिमाचल प्रदेश तथा विलासपुर (नवीन राज्य) अधिनियम (१६५४ का संख्या ३२) 


चन्धनगर (एकीकरण) अधिनियम (१६५४ का संख्या ३६) 


« आन्ध्र राज्य विवान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन ) अधिनियम (१६५४ फा संख्या ४५) 

« निवारण (संक्ञोवन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ५१) 

- भ्रष्टाचार निवारण (संशोवन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या ५०) 

* दिल्‍ली भवन निर्माण नियंत्र"ग अधिनियम (१६५४५ का संख्या ५३) 

- नागरिकता अधिनियम (१६५५ का संख्या ३७) 

* त्रावगकोर-कोचीन राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम (१६५६ का संख्या२६) 
- “राज्य पुनर्गठन अधिनियम (१६५६ का संख्या ३७) 

» विहार तया पश्चिमी वंगाल (क्षेत्रों का स्थानान्तरण ) अधिनियम (१६५६ का संख्या ४० ) 

* सरकारी भूगृहादि (निप्कासन) संशोवन अधिनियम (१६५६ का संख्या ५२) 

* जम्मू तथा काइ्मीर (विधियों का विस्तार) अधिनियम (१६५३ का संख्या ६७ ) 

* अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिमजातियों आदेश (संशोवन) अधिनियम (१६५६ करा संख्या ६३) 
- राज्य पुनर्गठन (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६७) 

- संच क्षेत्र (विधियां) संशोधन अधिनियम (१६५६ का संख्या ६८ ) 
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क्रल राज्य विधान मंडल (शक्तियों का प्रत्यायोजन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७५) 
मनीपुर (पर्व॑तीय क्षेत्रों में ग्राम्य प्राधिकारी ) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७६) 

दिल्‍ली (निर्माण कार्यो का नियंत्र०/) अधिनियम (१६५६ का संख्या &८) 

अक्षेत्रीय परिषद्‌ अधिनियम (१६५६ का संख्या १०३) 


क्ुषि 


- पशु आयात (संशोवन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४०) 

 अभ्नन्तर्राज्पीय जल' विवाद अधिनियम (१६५६ का संख्या २३) 

- *ज्ञपि उत्पाद (विकास तथा गोदाम) निगम अधिनियम (१६५६ का संख्या २८) 
- बहु-एकक सहकारी समितियां (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ३४) 

« “नदी बोर्ड अधिनियम (१६५६ का संख्या ४६) 

- दिल्‍ली किरायेदार (अस्थायी संरक्षण) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७) 


बैंकिंग मुद्रा तथा बीसा 


« हैदराबाद टंक तथा पत्र मुद्रा (विविध उपवन्ध) अधिनियम (१६४३ का संख्या १०) 

- वैकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या १५) 

. भारत का रक्षित बेंक (संशोधन तथा विविध उपवन्ध) अधिनियम (१६५३ का संख्या ५४) 
. बीमा (संशोवन) अधिनियम (१६५४ का संख्या १८) 

« भारत का राज्य बैंक अधिनियम (१६५४ का संख्या २३) 

« भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अश्रधिनियम (१६५५ का संख्या २४) 

« भारतीय मुद्रा (संशोधन) अधिनियम (१६५५ का संख्या ३१) 

« भारत का राज्य बैंक (संशोवन) अधिनियम (१६५५ का संख्या ३३) 

« फीमा (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ५४) 


]वन बीमा (आपातकालीन उपवन्ध) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६) 
जीवन वीमा निगम अधिनियम (१६५६ का संख्या ३१) 


« “भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ३८) 
. “हँदराबाद का राज्य बैंक अधिनियम (१६५६ का संख्या ८०) 
« बैंकिंग समवाय (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६५) 


वारिए्य त्या उद्योग 


« “भारतीय चाय नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४६) 
- रबड़ (संरक्षण तथा विक्रय) संशोधन भ्रधिनियम (१६५२ का संख्या ५२) 
- भारतीय समवाय (संशोचन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ५१) 
« केन्द्रीय चाय वोर्ड (संशोधन) भ्रधिनियम (१६५२ का संख्या ५४) 


केन्द्रीय रेदाम बोर्ड (संशोवन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ५६) 


* प्रत्यावश्यक संभरण (भ्रस्थाई शक्तियां) संशोवन अधिनियम (१६५२ का संख्या ६५) 
« “भारतीय तिलहन समिति (संशोधन) अ्रधिनियम (१६५२ का संख्या ६८) 

« “भारतीय नारियल समिति (संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ६६) 

« भारतीय एकस्व तथा रुपांकन (संशोवन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७०) 

» भारतीय शव्तिजनक मदथ्सार (संशोधन) अधिनियम (१६४२ का संख्या ७३) 
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. #वबायदे के सौदे (विनियमन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७४) 

. औद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७८) 

. लोहा तथा इस्पात समवाय विलनीयकरण अधिनियम (१६५२ का संख्या ७६) 

. औद्योगिक (विकास तथा विनियमन) संशोधन अधिनियम (१६४३ का संख्या २६) 
. केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ३१) 

. आंकड़ा संग्रह अधिनियम (१६५३ का संख्या ३२) 

. नारियल जठा उद्योग अधिनियम (१९६५३ का संख्या ४५) 

. वायदे के सौदे (विनियमन) (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४६) 

. भारतीय एकस्व तथा झूपांकन (संशोधन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या ५५) 

« *काफी विक्रय विस्तार (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ५०) 

, *रबड़ (उत्पादन तथा विक्रय) संशोधन अधिनियम (१६५४ का संख्या ५०) 

- अत्यावश्यक सामग्री अधिनियम (१६५५ का संख्या १०) 

« समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या २१) 

. शऔद्योगिक तथा राज्य वित्तीय निगम अधिनियम (१६५४५ का संख्या २८) 

« अधिकृत लेखापाल (संशोधन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या ४० ) 

» भारतीय समवाय अधिनियम (१६५६ का संख्या १) 

- पूँजी निर्गेम (नियंत्रण का जारी रखना ) संझोवन अधिनियम (१६५६ का संख्या ६) 
« भारतीय पंजीयन (संशोधन) अधिनियम (१६४५६ का संख्या १७) 

- प्रतिभूति ठेके (विनियमन) श्रधिनियम (१६५६ का संख्या ४२) 

« भारतीय नारियल समिति (संशोवन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ४७) 

* “राज्य वित्तीय निगम (संशोधन ) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५६) 

. खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम (१६५५ का संख्या ६१) 

- उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन भ्रधिनियम (१६४६ का संख्या ७१) 
. वाट तथा माप मान अधिनियम (१६५६ का संख्या ८६) 

« “रीदाबाद विकास निगम अधिनियम (१६५६ का संख्या ६०) 

« विद्युत (संभरण संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या १०१) 


साविधानिक संशोवन 


- संविधान (द्वित्तीय संशोधन) अधिनियम १६५२ 
« संविधान (तृतीय संशोधन) अधिनियम १६४४ 
- संविधान (चतुर्थ संशोधन) अधिनियम १६५५ 
- संविधान (पंचम संझोवन) अधिनियम १६५४५ 
« संविधान (पष्ठ संशोधन) अधिनियम १६५६ 
« संविधान (सप्तम संशोधन) अधिनियम १६५६ 


प्रतिरक्षा 


- राष्ट्रीय छात्र दल (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५७ ) 
* रक्षित तथा सहायक वायु सेना अधिनियम (१६५२ का संख्या ६२ ) 
* छावनी (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या २) 


* शिल्रांग (राइफल रेंज तथा उमलांग) छावनी विधियों का एकीकरण श्रधिनियम (१६५४ का सं 


द्उ3्प 


जज 9 


07 38] 6 ##ा ><द व ० 


१ 


न्ः० 


- सेनापति (पद परिवर्तन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या १६) 
- लोक सहायक सेना अधिनियम (१६५६ का संख्या ५३) 
: प्रादेशिक सेना (संशोधत) अधिनियम (१६५६ का संख्या &२) 


शिक्षा 


« चलचित्र (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या १६) 
- प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) संशोधन 


अधितियम (१६५४ का संख्या ३) 


प्रेस (आपत्तिजनक विपय) संशोधन अधिनियम (१६५४ का संख्या १३) 

. पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम (१६५४ का संख्या २७) 

« मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) अधिनियम (१६५४५ का संख्या ५५) 

- विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम (१६५६ का संख्या ३) 

» अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था अधिनियम (१६५६ का संख्या २५) 

« समाचारपत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) अधिनियम (१६५६ का संख्या ४५) 

« “भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था (खड़गपुर) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५१) 

« प्राचीन एवं ऐत्तिहासिक स्मारक तथा पुरातत्व सम्बन्धी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) 


संशोधन अधिनियम (१६५६ का संख्या ७०) 


- पुस्तक प्रदान (सार्वजनिक पुस्तकालय) अधिनियम (१६४६ का संख्या ६६) 


राजकोषीय तथा वित्तीय 


[टिप्पए--जिन अधिनियमों पर चिन्ह लगा है उन सभी को धन तथा वित्तीय विधेयकों से श्लग समझा गया था] 
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« भारतीय प्रशुल्क (द्वित्तीय संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४२) 

« विनियोग (रेलवे) संख्या २ अधिनियम (१६५२ का संख्या ४३) 

« विनियोग (संख्या २) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४४) 

. भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) अधिनियम (१९५२ का संख्या ४४) 

- अत्यावश्यक वस्तुएं (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) अधिनियम (१६५२ का संख्या 


५२) 


« भारतीय प्रशुल्क (चतुर्थ संशोधन) अ्रधिनियम (१६५२ का संख्या ६६) 
« चीनी (अ्रस्थाई अतिरिक्त उत्पादन शुल्क) अधिनियम (१६४२ का संख्या ६७) 
« विनियोग (संख्या ३) अधिनियम (१६५२ का संख्या ८०) 

« विनियोग (संख्या १) अधिनियम (१६५३ का संख्या १) 

» भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या २) 

- संघ उत्पादन शुल्क (वितरण) अधिनियम (१६५३ का संख्या ३) 

« विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४) 

« विनियोग (रेलवे) अधिनियम (१६५३ का संख्या ५) 

. विनियोग (रेलवे) संख्या २ अधिनियम (१६५३ का संख्या ६) 

- पैप्सू विनियोग (लेखानुदन) अधिनियम (१६४३ का संख्या ७) 

- पेप्सू विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम (१९५३ का संख्या ८) 

« विनियोग (संख्या २) अधिनियम (१६५३ का संख्या &) 


१२६ 


+ 


१८. खादी तथा अन्य हथकरघा उद्योग विकास (कपड़े पर अ्तिरिक्‍त उत्पादन शुल्क) अधिनियम (१६५३ का 
संख्या १२) 

१६. विनियोग (संस्या ३) अ्धितियम (१६५३ का संख्या १३) 

२०. वित्त अधिनियम (१६४५३ का संस्या १४) 

२१. केंद्रीय उत्पादन तथा नमक [संशोधन ) अधिनियम (१६४३ का संख्या ? ५) 

२२. पेप्सू विनियोग (संस्था २) अधिनियम (१६४५३ का संख्या १७) 

२३. भारतीय आयकर (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संस्या २५) 

२४. चाय अधिनियम (१६५३ का संख्या २६) 

२५. विनियोग [सेस्या ४) अधिनियम (१६५३ का संस्या ३३) 

२६. सम्पदा शुल्क अधिनियम (१६५३ का संख्या ३४) 

२७. समुद्र सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ३५) 

र८ष. घोती (भ्रतिरिकतत उत्पादन शुल्क) अधिनियम (१६५३ का संख्या ३६) 

२६. भारतीय प्रशुल्क् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संरया ४७) 

३०. भारतीय प्रभुल्क (तृतीय संशोवन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४८) 

३१९. नमक उपवार ग्रधिनियम छ्2 

३२. विनियोग [संस्या ५) 


4 

2६९५३ दा सस्या ४६) 

अधितियम (१६५६ का संख्या ४०) 

३३. पैप्यू विनियोग (संख्या ३) अधिनियम (१९५३ का संख्या ५१) 

३४. वितियोग अधिनियम (१६५४ का संस्या ५) 

३४. विनियोग रेलवे अधिनियम (१६५४ का संस्या ६) 

३६. विनियोग [सेसानुदान) अधिनियम (१६५४ का संख्या ८ 

३७. विनियोग (रेलवे) संस्या २ प्रधिनियम (१६५४ का संख्या ११) 

३८. विनियोय (संख्या २) अधिनियम (१६५४ छा संन्या १६) 

३६. वित्त अधिनियम ( १६५४ का नंस्या १5) 

४०. स्वच्छायूवेद्र वेतन परित्याग दारासंप्रय से विनृक््ति (संनोदन) अधिदियम ( 2६५४ कय संस्था २४) 
(4 5 


४१. भारतीय आप बर [संयोबन) ऋविनि०ण्म (१६५ 


ै 


न्द0 पे 


के 








४२. केंद्रीय उलादन सथा नमक (संभोबन) अधिनियम (2६५४ का संख्या ३४) 

४३. भारतीय प्रशल्क् (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (7६४४ दा उंच्य ६५) 

४४. मध्य भारत आय कर (मान्दीकरण) अ्धिदियम (2६५४ दा खंख्या ३८) 

४५४. भारतीय प्रशुस्क (द्वितीय संभोघन) ध्रदिनियत (2६२४ का संख्या ३६) 

४६. दिनियोग (संस्था ३) ऋधिनियम (१६५४ शा सका ४ ) 

ड़, करारोपण विधियां ([ ज्म्म ठदा झादमीर स्का विस्तार ) अधिनिदन [ 2८५४ >39४ संख्या धर्ट्‌ 
डेव. भारतीय प्रशल्क्क (सतीय संभोचन) अविनिदन (१६५४ का मंच्छा ४६) 





व्<्‌ 
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मु विनियोग (संख्या ४) अ्राद्ानयथमस [(:2६ 








2 (संभोचन ) अधिनियम [2६४४६ दा लन्‍्का ४८३ 
; 2४४ हक्वाा समिओाा ५ ५ 
४६. पृंचाय (हिलीय संबोवन) अधिदिगद (2६४४ दा सवा ४२) 
£ का सच #57 
« आन विनियोग अधिमिद्म ६५४४ वा सच ह55३| 


न्ाद 
च्श् »र॥ 
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न 2. आह हर .ओ 
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>> + 


प््द दिमियोग 5८2५: न्ल्ण 5, 
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१००. 
१०१. 
१०२. 
१०३. 


« वित्त आयोग (विविध उपबन्ध) (संशोधन) श्रधिनियम (१६५४ का संख्या १३) 

« विनियोग (संख्या २) भ्रधिनियम (१६५४ का संख्या १४) 

» वित्त अधिनियम (१६५५ का संख्या १४) 

- औषबीय तथा प्रसाधन सामग्री (उत्पादन शुल्क) अधिनियम (१६५५ का रांख्या १५) 

. हेदरावाद निर्यात शुल्क (मास्यीकरण) अधिनियम (१६५४५ का संझ्या २०) 

- भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५५ का संझ्या २७) 

« भूमि सीमा शुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५५ का संख्या ३६५) 

» विनियोग (संख्या ३) अधिनियम (१६५५ का संख्या ३८) 

« भारतीय स्टाम्प (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ४३) 

« विनियोग (संख्या ४) अधिनियम (१६५५ का संख्या ४६) 

« विनियोग (संख्या ५) अधिनियम (१६५५ का संख्या ४७) 

« भारतीय प्रशुल्क (द्विवीय संशोवन) अजिनियम (१६५५ फा संरुया ४८) 

- भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ४६) 

- विनियोग अधिनियम (१६५६ का संख्या ५) 

- स्वेच्छापूर्वक चेत्तन परित्याग (करारोपण से विभुक्‍्ति) संशोधन अधिनियम (१६५४६ का संख्या ६) 
- विक्नी कर विधि (मान्यीकरण) झअधिनियम (१६५६ का संख्या ७) 

« विनियोग (लेखानुदान) अधिनियम (१६५६ का संख्या ११) 

» विनियोग (रेलवे) अधिनियम (१९५६ का संख्या १२) 

« विनियोग (रेलवे) संख्या २ अधिनियम (१६५६ का संख्या १३) 

- विनिय्ोग (रेलब्रे) संख्या ३ अधिनियय (१६५६ का संझया १४) 

« विनियोग (रेलवे) संख्या ४ अधिनियम (१६५६ का संस्या १५) 

« विनियोग (रेलवे) संख्या ५ अधिनियम (१६५६ का संख्या १६) 

- वित्त अधिनियम (१६५६ का संख्या १८) 

» विनियोग (संख्या २) अधिनियम (१६५६ का संख्या १६) 

. त्रवणकोर-कोचीन विनियोग (लेखानुदान) अ्रधिनियम (१६५६ का संख्या २०) 

८५. 
८. 


८७. 


आवणकोर-कोचीन विनियोग अधिनियम (१६५६ का संख्या २३) 
भारतीय झायकर (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या २६) 
नसारतीय लाख उपकर (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ३५) 


- विनियोग (संख्या ३) अधिनियम (१६५६ का संख्या ४३) 
८९. 


विनियोग (संख्या ४) अधिनियम (१६४६ का संख्या ४४) 


» त्रावणकोर-कोचीन विनियोग (संख्या २) अधिनियम (१६४६ का संख्या ४६) 
६१. 
६२. 
€३. 
€४, 
६५. 
६६. 
६७. 
श्प, 
€६. 


[भारतीय कपास उपकर (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५०) 

लोक ऋण (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५७) 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५८) 
भारतीय प्रशुल्क (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६४) 

रेलवे यात्रियों पर सीमा-शुल्क (१६५६ का संख्या ६६) 

केन्द्रीय नमक कर अधिनियम (१९५६ का संख्या ७४) 

वित्त (संख्या २) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७६) 

वित्त (संख्या ३) अभ्रधिनियम (१६५६ का संख्या ७७) 

केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ८५१) 
संघ उत्पादन शुल्क (वितरण ) संशोधन अधिनियम (१६५६ का संख्या ८5२) 
विनियोग (रेलवे) संख्या ६ अधिनियम (१६५६ का संख्या ८३) 

विनियोग (रेलवे) संख्या ७ अधिनियम (१६५६ का संख्या ८४) 

विनियोग (संख्या ५) अधिनियम (१६५६ का संख्या ८५) 


श्र्८ 


स्वःस्च्य 


, प्रौपधि तथा जादुई चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) श्रधितियम (१६५४ का संझ्या २१ ) 

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम (१६५४ का संख्या३७) 

, भौपषधि (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ११) 

, दस्त चिकित्सक (संगोवन) अधिनियम (१६४४५ का संझुषा १२) 

, “दिल्ली जल तथा नाली व्यवस्था संयुवत बोर्ड (संगोधन) अधिनियम (१६५५ का संख्या २४) 

. मथसारिक उत्पाद (अ्रन्तर्राज्यिक व्यापार तथा वाणिज्य) नियंत्रण भ्रधिनियम (१६५४ का संख्या ३४) 
७. सेंट जान एम्बुलेंस संस्था (भारत) निधि हस्तांतरण अ्रधिनियम (१६५६ का संख्या २१ ) 

7रतीय रेड ऋास सोसायटी (संशोधन) झ्धिनियम (१६५६ का संद्या २२) 

भारतीय चिकित्सा परिषद्‌ अधिनियम (१६५६ का संख्या १०२) 


20 मद ॥&< - ०0 0 ०८ 


है । 


7? 


न्यायपालिफा 


, मैसूर उच्च न्यायालय (ध्षेत्राधिकार का कुर्ग तक विस्तार) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७२) 
« आवणकोर-कोचीन उच्च न्यायालय (संशोवन) अधिनियम (१६५३ का संस्या ३८) 

, कलकत्ता उच्च न्यायालय [शक्षेत्राधिकार का विस्तार) भ्रधिनियम (१६५३ का संख्या ४१) 

. #मनीपुर न्यायालय शुल्क (संशोधन) तथा (मान्यीकरण) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४४) 
« “उच्च न्यायालय न्यावाधीण (सेवा की शर्तें) श्रधिनियम (१६५४ का संल्या २६) 

« “मनीपुर (न्यायालय) अधिनियम (१६५४ का संख्या ५६) 

. उच्चतम न्यायालय (न्यायाधीज्यों की संख्या) श्रधिनियम (१६५६ का संल्या ५५) 


ल्‍ज ७ 


कई न श्ट ० -० 


श्रम 


« कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) झ्धिनियम (१६५३ का संख्या ३७) 

« ओऔद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ४३) 

- कारखाना (संशोधन) श्रधिनियम (१६५४ का संख्या २५) 

« न्यूनतम मजूरी (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या २६) 

« औद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ४८) 

* श्रमजीवी पत्रकार (श्रौद्योगिक विवाद) अ्रधिनियम (१६५४५ का संख्या १) 

» श्रौद्योगिक विवाद (अपीलीय न्‍्यायाधिकरण ) संशोधन अ्रधिनियम (१६५५ का संख्या २६) 
* आद्योगिक विवाद (बेकिंग समवाय) निर्णय अधिनियम (१६५५ का संख्या ४१) 

- श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्ते तथा विविध उपबन्ध) भ्रधिनियम (१६५५ का संख्या ४५) 
* श्रौद्योगिक विवाद (संशोवन तथा विविध उपबन्ध) अ्रधिनियम (१६५६ का संख्या ३६) 

- श्रीद्योगिक विवाद (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ४१) 

* कर्मचारी भविष्य निधि (संशोधन) भ्रधिनियम (१६५६ का संख्या ९४) 
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विधि सम्बन्धी 


१. सौराष्ट्र (स्थानीय समुद्र-सीमा शुल्क समापन तथा पत्तन विकास करारोपण) निरसन श्रधिनियम (१६५२ 
का संख्या .३६) 

* दण्ड विधि संशोधन श्रधिनियम (१६५२ का संख्या ४६) 

- निरसन तथा संशोधन अधिनियम (१६५२ का संख्या ४८) 
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, लख्य प्रमाणक श्रधिनियम (१६४३ का रांख्या ५३) 

« दण्ड प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ६४) 
» व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७१) 

« निरसन तथा संशोधन अधिनियम (१६५३ का संझ्या ४२) 

« दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अ्रधिनियम (१६४५५ का संख्या २६) 

» बन्दी (न्यायालयों में उपस्थिति) अधिनियम (१६५५४ का संख्या ३२) 

१०. 


परक्राम्य संलेख (संशोधन) अधिनियम (१६५५ का संख्या ३७) 

कद्माघात उत्सादव श्रधिनियम (१६५४५ का संख्या ४४) 

रेलवे भाण्डार (अवैध कब्जा) अधिनियम (१६५५४ का संस्या ५१) 

विधि जीवी परिपद्‌ (राज्य विधियों का मान्यीकरण) श्रधिनियम (१६५६ का संख्या ४) 
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (१६९५६ का संख्या ३६) 

व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६६) 


संसदोय 


« परिसीमन श्रायोग अधिनियम (१६५२ का संख्या ८१) 

« “संसद पदाधिकारियों के वेतन तथा भत्ते अधिनियम (१६५३ का संख्या २०) 

« विन्ध्य प्रदेश विधान सभा (अभ्रनहँता निवारण) अधिनियम (१६५३ का संख्या २८) 

« भनहेता निवारण (संसद्‌ तथा भाग 'ग' राज्य विधानमण्डल) अश्रधिनियम (१६५४ का संख्या १) 

» अनहेंता निवारण (संसद्‌ तथा भाग 'ग॑ राज्य विधानमण्डल) संशोवन अ्रधिनियम (१६५४ का संख्या १६) 
« संसद्‌ के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते अधिनियम (१६५४ का संख्या ३०) 

» अनहूँता निवारण (संसद्‌ तथा भाग ग' राज्य विधान मण्डल) द्वितीय संशोवन अधिनियम (१६५४ का संएठया 


५३) 


» परिसीमन आयोग (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ६) 
8, 

१०. 
११. 
१२. 
१३. 
१४. 
१५. 
१६. 


संसद्‌ के सदस्यों के वेतन तथा भत्ते (संशोधन) श्रधिनियम (१६५५ का संख्या ६) 

श्रनहेता निवारण (संसद्‌ तथा भाग 'ग' राज्य) संशोधत अधिनियम (१६४५ का संख्या ५२) 
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या २) 

संसदीय कार्यवाही (प्रकाशन का संरक्षण) अधिनियम (१६५६ का संख्या २४) 

लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या २७) 

लोक प्रतिनिधित्व (तृतीय संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६०) 

लोक प्रतिनिधित्व (चौथा संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७२) 

लोक प्रतिनिधित्व (विविध उपवन्ध) अधिनियम (१६५६ का संझुया ८८) 


विस्थापित व्यक्ति तथा पुनर्वास 


« विस्थापित व्यक्ति (दावे) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४०) 

- परिचमी बंगाल (निष्कान्त सम्पत्ति त्रिपुरा संशोधव) अधिनियम (१६५२ का संख्या ७५) 
« पाकिस्तान से सामूहिक आगमन (नियंत्रण) निरसन अधिनियम (१६५२ का संख्या ७६) 

« निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासन (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ११) 

« वित्त प्रशासन पुनर्वास (संशोधन) अधिनियम (१६४३ का संख्या ३६) 

- अर्ववस्थापित व्यक्ति (दावे) अनुपुरक अधिनियम (१६५४ का संख्या १२) 

« निष्कान्त निक्षेपों का हस्तान्तरण अधिनियम (१६४० का संख्या ५०) 

 निष्करान्त सम्पत्ति का प्रशासन (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या ४२) 

» विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) अधिनियम (१६५४ का संख्या ४४) 
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विस्थापित व्यवित (प्रतिकर तथा पुनर्वास) संशोवन अधिनियम (१६५६ का संख्या 5६) 
निष्क्रान्त सम्पत्ति का प्रशासव (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६१) 


सामाजिक 


. अपहुत व्यवित (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यपण) संशोधन अधिनियम (१६५२ का संख्या ७७) 
. अपहत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यर्पण) संशोधन अधिनियम (१६५४ का संख्या ४) 
« मुस्लिम ववफ अधिनियम (१६५४ का संस्या २६) 

. विश्येप विवाह अधिनियम (१६५४ का संरया ४३) 

. अस्पृश्यता (अपराध) अधिनियम (१६५५ का संस्या २२) 

, हिन्दू विवाह अधिनियम (१६५५ का संस्था २५) 

, अपहृत व्यवित (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यपण) जारी अधिनियम (१६५४ का संख्या ३०) 

, दरगाह स्वाजा साहिब अधिनियम (१६५५ का संख्या ३६) 

« पुरस्कार प्रतिदवन्द्रिता अधिनियम (१६५४ का संस्या ४२) 

« हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम (१६५६ का संस्था ३०) 

« हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता अधिनियम (१६५६ का संख्या ३२) 

« अ्रपहत व्यक्ति (पुनः प्राप्ति तथा प्रत्यपण) जारी अधिनियम (१६५६ का संख्या ६५) 

« हिन्दू विवाह (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ७३) 

. हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा पालन अधिनियम (१६५६ का संख्या ७८) 

!, तरुण व्यक्ति (हानिकर प्रकाणन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६३) 

» गन्दी वस्तियों (सुधार तथा सफाई) अधिनियम (१६५६ का संख्या ६६) 

: स्त्रियों तवा लड़कियों का अर्नतिक पण्य दमन अधिनियम (१६५६ का संख्या १०४) 

« महिला तथा वाल संस्था (शअनृज्ञप्ति) अधिनियम (१६५६ का संख्या १०५) 


परिवहन तथा संचार 


- कलकत्ता पत्तन (संशोवन) अधिनियम (१६५२ का संख्या ४१) 

« भारतीय पत्तन (संभोधन) अश्रधिनियम (१६५२ का संख्या ५५) 

- भारतीय प्रकाश स्तम्भ (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या १०) 

- भारतीय व्यापार नौवहन (संशोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या २३) 

* दिल्ली सड़क परिवहन प्राधिकार (संगोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या २४) 
« विमान निगम अधिनियम (१६५३ का संख्या २७) 

* टेलीग्राफ तार (तअवैधिक कब्जा) (संणोधन) अधिनियम (१६५३ का संख्या ५३) 
* भौवहन नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संल्या ६) 

« विमान निगम (संशोवन) अधिनियम (१६५४ का संख्या १०) 

* वारसी लाइट रेलवे समवाय (हस्तान्तरित उत्तरदायित्व) अधिनियम (१६५४ का संख्या १४) 
« भोरतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम (१६५४ का संख्या २२ 

« भारतीय रेलवे (संशोवन) अधिनियम (१६५५ का संख्या १७) 

* नौवहन नियंत्रण (जारी रखना) अधिनियम (१६५६ का संख्या १०) 

; ५ पप्ट्रीय राज-पथ अधिनियम (१६५६ का संख्या ४८) 

* भारतीय डाकधर (संशोवन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५४) 

« भीरतीय रेलवे (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ५६) 

* सड़क परिवहन निगम (संशोवन) अधिनियम (१६५६ का संख्या ८७) 

- मोटरगाड़ी (संशोधन) अधिनियम (१६५६ का संख्या १००) 
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त्ता 
विधेयक के सम्बन्ध में 
(7) रारकारी 


नी जललिन आल काल है लए अञटवऋत लत ल्‍न्‍ कल न जल 5 


। 


पहला सत्र इृंगरा सन्त । मोगा मंत्र 
| 
; 
| 
बैठकों की संस्या जिन में विधेयकों पर चर्चा | 
हुई . २६ २७ । ३५ 
प्रस्थापित विधेयफों की संस्या « ३१(१) ३२ | २७(१) 
राय जानने फे लिये परियालित विधेयकों । 
की संख्या र्‌ कोई नही । कोई नहीं 
संयुबत समिति को सौपे गगे विधेयकों की | 
संस्या घर प्र | 
विधेयकों की संख्या जिन पर विचार किया । 
गया हा ३३ २६१ ३० 
वापिस लिये गये विधेयकों की संग्या. . कोई नहीं १ ३ 
पारित विधेयकों की संस्या र्७ १७४ २६ 
सत्र के ग्रन्त में लम्बित विधेयकों की संख्या छ २२ २६ 
सभा-वटल पर रखे गये संशोधनों फी संरया ३६३ श्वेर्‌ ६६५ 
स्तावित संशोधनों की संख्या . ४ १५४ घ्छ १७७ 
(१६ मतदान के लिये | [५ मतदान के लिये 
नहीं रंगे गये ) नहीं रखें गये) 
वापिस लिये गये संशोधनों की संख्या १२ ६ श्८ 
स्वीकृत संशोधनों की संख्या १५ २२ थड 
अ्स्वीकृत संशोधनों की संख्या . १२० ४२ १०० 
किसी एक सदस्य द्वारा ग्रधिकतम सभा- 
पठल पर रखे गये संशोधनों की संख्या द्ड ३६ धप 
सदस्य का नाम. हि « | श्री के० के० बसु श्री ए० सी० गुह श्री जयपाल सिंह 





टिप्पण :--कोष्ठकों में दिखायें गये झांकड़े राज्य-सभा द्वारा पारित तथा लोक सभा पटल पर रसे गये विधेयकों को संख्या 


#इस में एक विधेयक शामिल है जो राज्य-सभा में पुरः स्थापित हुआ था । 
[इस में सात संशोधन शामिल हैं जिन पर बल नहीं दिया गया । 


१४२ 


र 
विश्लेष्णात्मक चार्ट 
विधेयक 


नन-+->१कन्‍-+--..... | 


चौथा सत्र 








पांचवा सत्र 


किन नजर: 





छठा सत्र 





र२ 
३८६ 
१३४ 
(६ मतदान के त्िये रखे गये ) 


१५ 
४६ 
भध 
(इसके साथ-साथ ८ नियद 
विरुद्ध कर दिये गये ) 
२७ 


43% 3 
श्री धू0 द्रा09 घर 


नि: >स-सभभाः 


सातवां सत्र 


हक 


+ धगे 


ल्‍् कट 


. 
0१2 ९३ ,४३ 
श्ह१ ब्््‌ ब्छे 


बा 
१8 
| 


९ 
नर 4 


सी 5 


३ 
नए 
१ 


| कै 
पु 

है ल्‍्द 
रद | हा 
रा 

| 


(क) सरकारी 


आठवां सत्र नवां सत्र दसवां सत्र 

बैठकों की संख्या जिन में विधेयकों पर चर्चा 

हुई . ४ र्‌४ड ३१ ४७ 
प्रस्थापित विधेयकों को संख्या . ५ २२(२) २२(६) २१(२) 
राय जानने के लिये परिचालित विधेयकों 

की संख्या पा ; है कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं 
संयुक्‍त्त समिति को सौपे गये विधेयकों की 

संख्या है मु ि २्‌ है प॒ 
विधेयकों की संख्या जिन पर विचार किया 

गया . . . १५ २९ २५ 
वापिस लिये गये विधेयकों की संख्या. १ १ १ 
पारित विधेयकों की संख्या. ४ १३ २६ १८ 
सत्र के अन्त में लम्बित विधेयकों की संख्या रे २६ ३१ 
सभा-पटल पर रखे गये संशोधनों की संख्या पण्र्‌ १,२४७ १,४३७ 
प्रस्तावित संशोधनों की संख्या . हि ४०४ ७२२ पर्रे 

(६८ मतदान के लिये 
नही रखे गये ) 
वापिस लिये गये संशोधनों की संख्या. डरे शेड १० 
स्वीकृत संशोधनों की संख्या . हे ६० १०७ ३११ 
अ्स्वीकृत संशोधनों की संख्या . हि २३७ भप० ३२३ 
(१५ नियम विरुद्ध (१ नियम विरुद्ध कर 
कर दिये गये ) दिया गया) 


किसी एक सदस्य द्वारा श्रधिकतम सभा- 
पटल पर रसे गये सथोवर्तों की संख्या, श्प६ १४४ रे४१ 
सदस्य का नाम. ४ , | श्रीझर० डी० मिश्र | पं० ठाकुर दास भार्गव । श्री सी० डी० देशमुख 


विधेषक--जारी 





ग्यारहवां सत्र बारहवां सत्र तेरहवां सत्र चौदह॒वां सत्र 
श्प द्द है84/ २५ 
१५(२) २४(४) १६(२) २३ 
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं 
कोई नहीं ढं द्‌ पड 
र४ ३४ ड्र्द ४६ 
कोई नहीं २ कोई नहीं कोई नहीं 
श्प २६ श्र ३६ 
३ डरे १६ & 
३६५ १,१ १ २ १,४४६ भ्ण्ण 
र्श्३ ध्ध्प दे २३१ 
(१ मतदान के लिये नहीं (२७ पर बल नहीं दिया 
रखा गया) गया ) 
१२ १२६ र& श् 
२३ ह्८ र्३६ ११६ 
२१५ ४७६ २०१ श्र८ 
(२ नियम विरुद्ध कर दिये | (१४ नियम विरुद्ध कर (६ नियम विरुद्ध कर (५ नियम विरुद्ध कर 
गये) दिये गये ) दिये गये ) दिये गये) 
द्रे श्र्५ ७१ हि 
पंडित ठाकुर दास भागव श्री साधन चन्द्र गुप्त श्री गो० व० पन्त पंडित ठाकुर दास भागंव 





टिप्पण-कोष्ठकों में दिखाये गये आंकड़े राज्य सभा द्वारा पारित तथा लोक सभा पटल पर रखे गये 
विधेयकों की संख्या के हैं। 


श्४डप 


(7) एरलरकारी 


तक समन |... &४ै >> जमनब 


धीमरा गण 


क््लिजितन 








। । 

बैठकों की रांस्या जिन में गर-सरवगरी | 

सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा हुई १ । । प 
पुर:स्थापित विधेयकों की संरया श्र कोई नही | हिई नदी 
विधेयकों की संस्या जिन पर विचार किया 

गया फ १ रे 
वापिस लिये गये विधेयकों की रंरया ६ कोई नहीं २ 
अस्वीकृत विधेयकों की संस्या , फोर्ड नहीं कोर्ड नहीं । १ 
संयुवत रामिति को सौ गये विधेयकों की 

संख्या कोर्ड नहीं गेट नही | 
राय जानने के लिये परियालित विधेगकों | 

की संख्या १ फोर्ड नही ! कोई नहीं 
पारित विधेयकों की संस्या हि कोई नहीं कोई सह कोर्ड नहीं 
सत्र के अन्त में लम्बित विधेयकों की संरया २० २० १७ 
सभा-यटल पर रखे गये संशोधनों की 

संख्या के ४ श्द ६८ ५ 
प्रस्तावित संशोधनों की संख्या २ १ १ 
वापिस लिये गये संशोबनों की संरया कोई नहीं कोर्ट नहीं कोई नहीं 
स्वीकृत संशोधनों की संख्या कोई नहीं कोर्ट नहीं कार्ट नहीं 
अस्वीकृत संशोवनों की संस्या . १ फोई नही २ 
एक सदस्य द्वारा सभा-पटल पर रखे गये 

संशोधनों की अधिकतम संख्या १८ कोई नहीं ६ 


सदस्य का नाम 


श्री शंकर राव तेलकीकर 


श्री रपुनाय सिंह 


टिप्पण :--को ष्ठकों में दिये गये झांकड़े उन विधेयकों की संख्या है जो राज्य-सभा में पारित किये गये तथा लोन: समा-पटल 


१४६ 


विवेयक 


चौथा सत्र 


पर रखे गये । 


पांचवां सत्र 


हु 


0 ४४० 
2१ 2? 


कोई 
र्‌ 
कोई 


| 


नहीं 


श्र 


कोई नहीं 


कोई नहीं 
कोई नहीं 
५१ 


१६ 

१ 
कोई नहीं 
कोई नहीं 
कोई नहीं 


भ 


श्रीमत्ती जयश्री रायजी 








छठ सत्र 


श्‌ 
१६ 


१० 
१ 
कोई नहीं 


कोई नहीं 


हि 


श्री डी० सी० शर्मा 


सातवां सत्र 





कोई नहीं 
कोई नहीं 
कोई नहीं 
कोई नहीं 


र्‌ 


पंडित ठाकुर दास भार्गव 
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बैठकों की संख्या जिनमें गेर-सरकारी 
सदस्यों के विधेयकों पर चर्चा हुई 

पुर:स्थापित विधेयकों की संख्या 

विधेयकों की संख्या जिन पर विचार किया 
गया . 

वापिस लिये गये विधेयकों की संख्या 

भ्रस्वीकृत विधेयकों की संख्या 

संयृक्‍त समिति को सौंपे गये विधेयकों की 
संख्या 

राय जानने के लिये परिचालित विधेयकों 
की संख्या 

पारित विधेयकों की संख्या 

सत्र के अन्त में लम्बित विधेयकों की संख्या 

सभा-पटल पर रखे गये संशोधनों की 
संख्या 

प्रस्तावित संशोधनों की संख्या . 

वापिस लिये गये संशोधनों की संख्या 

स्वीकृत संशोधनों की संख्या 

अ्स्वीकृत सं गोधनों की संख्या 

एक सदस्य हारा सभा-पटल पर गखे गये 
संशोधनों की श्रधिकतम संख्या 

सदस्य का नाम 





आाठवां सत्र 


७ 
कोई नहीं 
१ 


कोई नहीं 


कोई नहीं 
कोई नहीं 


पश्त 


१ 
कोई नहीं 
कोई नहीं 

कोई नहीं 
कोई नहीं 


१ 


६ 
श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा | श्री निकुंज विहारी चौधरी 





नवां सत्र 


कोई नहीं 
१ 
कोई नहीं 
७९ 
र्ड४ 
१ 


कोई नहीं 
॥ 


(ख) गर-सरकारी 


दसवां सत्र 


२६ 
कोई नहीं 

कोई नहीं 
कोई नहीं 
कोई नहीं 


१६ 
श्री बी० पोकर 


टिप्पण:---कोष्ठकों में दिये गये श्रांकड़े उन विधेयकों की संख्या है जो राज्य-सभा में पारित किये गये तथा लोक 
सभा-पटल पर रखे गये । 


कंतीन विधेयक नियम १५० (ख) के अधीन लम्बित विधेयकों के रजिस्टर से निकाले गये । 


कभंप्रभारी सदस्य के निधन के कारण एक विधेयक व्यपगत हुझ्ना । 


“ककलस्वित विधेयकों के रजिस्टर से एक विधेयक हटा दिया गया। 


दो विधेयकों में से, लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, एक विधेयक अर्थात्‌ भारतीय पंजीयन (संशोधन) विधेयक 
पर राज्य सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर लोक सभा सहमत हो गई । 


विधेयक---जारी 





ग्यारहवां सत्र वारहवां सत्र तेरहवां सत्र चौदह॒वां सत्र 
२ ७ रे ३ 
ड ११(१) ८(१) ७(१) 
है ११ ८ दर 
५ रे २ ता 
२्‌ ४ २ १ 
कोई नहीं १ ६ कोई नहीं 
कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं 
-१ रा ! ३ 
७७ ७ ६ पक प्र ए ४ मंप्यर कं नर 
१३ ४१ १२ रे 
कोई नहीं १३ प्र १ 
कोई नहीं ३ २ कोई नहीं 
कोई नहीं २ १4 कोई नहीं 
कोई नहीं ८ १ १ 
१२ ८ रे 
श्री नन्‍्द लाल शर्मा श्री नन्‍द लाल शर्मा श्री आर० डी० मिश्र एक संशोधन से अधिक 
किसी भो सदस्य ने 
प्रस्तुत नहीं किया । 


अकाल (एक) अध्यक्ष महोदय के आदेश से तीन विधेयक रजिस्टर से निकाल दिये गये क्योंकि उस से जिस ग्रधिनियम 
में संशोधन होता था वह निरसित हो गया था । 
(दो) नौ विधेयक रजिस्टर में से निकाल दिये गये क्योंकि सभा ने उसी प्रकार के श्रौर अन्य विधेयक पारित कर 
दिये थे। 


१४६ 


पांत 


प्रथम संसद में गेर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों के सम्बन्ध में विवरण 
(१४वें रत्न के श्रन्त तक) 


नाम प्रभारी सदस्य का नाम 
१ २ 
पहला सत्र 


१. भारतीय दंड संहिता (संशोधन ) | श्री फूलसिंहजी वी० डाभी। 
विधेयक (धारा ४९७ में 
संशोधन ) 


२. अ्रयोग्य व्यक्ति बन्ध्यीकरण 
विधेयक 


श्री एस० वी० रामस्वामी 


३. मुस्लिम वक्‍फ विधेयक श्री मुहम्मद अहमद 


काजमी 


४. भारतीय दंड संहिता (संशो- | श्री मुहम्मद अहमद 


धन) विधेयक (धारा ३०२ | काजमी 
में संशोधन) 
५, भारतीय दंड संहिता तथा | पंडित ठाकुर दास भार्गव 
दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन ) 
विधेयक 





१५० 


तिथि 


३०-७-५२ 


३े०-७-५२ 


३०-७-२०२ 


३००७-४२ 


३०-७-४५२ 


व्प्पिणी 


विधेयक ३०-७-५२ को वापिस 
ले लिया गया । 


विचार करने का प्रस्ताव 
३०-७-४२ को अस्वीकृत 
किया गया । * 


परिचालन करने का प्रस्ताव 
३०-७-४२ को स्वीकृत हुआ । 


१६-७-५२ को प्र:स्थापित 
किया गया । 


विधेयक को एक प्रवर समित्ति को 
सौंपने का प्रस्ताव ३०-७-५२ 
को वापिस ले लिया गया । 


३०-७-५२ को सामान्य चर्चा 
प्रारम्भ हुई । 


दूसरा सत्र 
१. भारतीय दंड संहिता तथा दंड 
प्रक्रिया संहिता (संशोधन) 
विधेयक 
तीसरा सत्र 
१. भारतीय दंड संहिता तथा दंड 
प्रक्रिया संहिता (संशोधन) 


विधेयक 


२. मुस्लिम वक्‍फ विधेयक 


चौथा सत्र 
१. अ्रनाथालय विधेष्ठक 


२. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोधन ) 
विधेयक, १६५२ 


३. दहेज रोक विधेयक, १६५२ . 


पांचवां सत्र 
१. दहेज रोक विधेयक, १६५२ . 
२. भारतीय ढोर परिरक्षण विधे- 
यक, १६५२ 
छठा सत्र 


१. भारतीय ढोर परिरक्षण विधे- 
यक, १६५२ 


काजमी 
श्री एम० एल० द्विवेदी 


श्री एस० वी० 
रामस्वामी 


श्रीमती उमा नेहरू 


श्रीमती उमा नेहरू 


सेठ गोविन्द दास 


सेठ गोविन्द दास 


पंडित ठाकुर दास भार्गव 
पंडित ठाकुर दास भार्गव 
सैयद मुहम्मद अहमद 


११-१२-१२ 


१३-३-४५ ३ 


१३-३-३ 


१४-८-५३ 


रृ८प-प८-४५ ३े 


शुप-प-श रे 
११-६-५३ 


२७-१२-५ ३ 


२७-१ १-५३ 


११-१२-५३ 


२६०२-२४ 





प्रथम सत्र से आगे चर्चा जारी 


रही । 


द्वितीय सत्र से आगे चर्चा हुईं । 


प्रवर समिति को सौंपने का 
प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । 


सामान्य चर्चा 


परिचालन के लिये प्रस्ताव 


सामान्य चर्चा 


सामान्य चर्चा (जारी रही); 
विधेयक वापिस ले लिया गया । 


सामान्य चर्चा-असमाप्त 


सामान्य चर्चा | अगले सच तक 
के लिये वाद विवाद को 
स्थगित कर दिया गया । 





की 


२. मुस्लिम वक्‍फ विधेयक ' 


३. भारतीय दंड संहिता (संशो- 
धन) विधेयक (धारा ३०२ 
का संशोधन ) 


४, दंड प्रक्रिया संहिता (संशो- 
धन) विधेयक (धारा २६६ 
व २६७ आदि का निरसन 
और धारा २७२, ३७४ झ्ादि 
का संशोधन ) 


५. भारतीय पंजीयन (संशो- 
घन) विधेयक (बारा २१ 
का संशोधन) 


६. भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोवन ) 
विधेयक (धारा १ भौर 
२६ का संशोधन तथा नई 
धाराओों १७-क और ३४ 
का सम्मिलित करना ) 


७. दंड प्रक्रिया संहिता (संझो- 
धन) विधेयक (धारा २६८, 
२८४, और ३०६ का हटाया 
जाना तथा धारा २५६ आदि 
का संशोधन ) 


८. अनैतिक पण्य तथा वेश्यागृह 
दमन विधेयक 


९. खाद्य पदार्थ अपमिश्रण दंड 
विधेयक 





रीयद मुहम्मद श्रहटमद 
काजमी 


सैयद मुहम्मद श्रहमद 
काजमी 


श्री एस० ची० 
रामरवागी 


श्री एस० बी० 
रामस्वामी 


श्री उमा चरण पटनायक 


श्री खूबचन्द सोधिया 


श्रीमती मणिवेत्र पटेल 


श्री बनारसी प्रसाद 
झुनझुनवाला 


१२-३-५०४ 


१२-३-४४ 


२६-३-५४ 


२६-३-५४ 


६-४-५४ 


२६-३-५४ 


२३-४-४४ 


२३-४-५४ 
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सागान्य चर्ना ; साग्दणः विचार 
तृतीय पाठन हुझा । विधेयक 
पारित किया गया । 


गभा की श्रनुमति से विधेयक 
वापिस ले लिया गया । 


परिनासन का प्ररसाव अस्वीकूत 
हुम्मा । 


परिचालन का प्रस्ताव श्रस्वीकृत 
हुआ | 


परिचालन प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। 


सामान्य चर्चा; विधेयक पर 
वाद विवाद स्थग्रित कर दिया 
गया । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
को श्रागामी सत्र के किसो। 
गैर-सरकारी दिन तक के लिये 
स्थगित कर दिया गया । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
आगामी सत्र के किसी 
गैर-सरकारी दिन तक के लिये 
स्थगित कर दिया गया । 








१०. स्त्री तथा वाल संस्था अनु- 
ज्ञापन विधेयक 


सातवां सत्र 


१. स्त्री तथा बाल संस्था अनु- 
ज्ञापन विधेयक 


२. अत्यावश्यक प्रदाय (अस्थायी 
शवितयां ) संशोधन विधेयक 


३. वनस्पति उत्पादन तथा विक्रय 
प्रतिषिधव विधेयक 


आठवां सत्र 


१. वनस्पति उत्पादन तथा विक्रप 


प्रतियेध विधेयक 


२. भारतीय शस्त्रास्त्र (संशोधन ) 
विधेयक (धारा १ और २६ 
का संशोवन तथा नयी धारा 
१७-क और ३४ का समा- 
वेश) 


३. स्त्री तथा बाल संस्था आपु- 
ज्ञापन विधेयक 


४. भारतीय दंड संहिता (संशो- 
धन) विधेयक (नई धारा 
२९४ख का समावेश) 


५. मजूरी भुगतान विधेयक (धारा 
२ और १७ का संशोधन 
तथा नई धारा २७ का समा- 
वेश ) 


श्रीमती मणिवेन पटेल 


श्रीमतती मणि बेन पटेल 
पंडित ठाकुर दास भार्गव 


श्री झूलन सिंह 


श्री झूलन सिंह 


श्री उमा चरण पटनायक 


श्रीमती उमा नेहरू 


श्री नागेश्वर प्रसाद 
सिन्हा 


डा० एन० बी० खरे 


२३-४-५४ 


३-६-४४ 


३-६-५४ 
१७-६-५४ 


१७-९-५४ 


२६-१ १-४४ 


१०-१२-४५४ 


१०-१२-५४ 
२४-१२-५४ 


२४-१२-४५४ 


२४-१२-५४ 





सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
असमाप्त । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
स्थगित । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
स्थगित ।॥ 


सामान्य चर्चा; असमाप्त । 


सामान्य चर्चा पुनः जारी हुई; 
विचार करने का प्रस्ताव 
अस्वीकृत हुआ । 


सामान्य चर्चा पुनः जारी हुई; 
वाद विवाद स्थगित हुआ । 


सामान्य चर्चा; 
स्थगित । 


वाद विवाद 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
स्थगित । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
स्थगित । 




















हे 
६. भारतीय चिकित्सा परियद्‌ | सरदार अमर सिंह सह- | २४-१२-५४ सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
सिंशोधन ) विधेयक | गले स्थगित । 
(धारा ३, ५ भौर ८ शभ्रादि 
का संशोधन) 
७. मुफ्त, बलातू अयवा अनिवार्य | श्री दीवान चन्द शर्मा 
श्रम निवारण विधेयक, 
१६४५४ 


२४-१२-५४ सामान्य चर्चा; असमाप्त । , 


नौवां सत्र 
१. मुफ्त, बलात्‌ अथवा अनिवार्य | श्री दीवाने चन्द शर्मा 
ख्रम निवारण विधेयक, 
१६४५४ 
२. स्त्री तथा वाल संस्था श्रन- | श्रीमती जयश्री रायजी 
ज्ञापन विधेयक, १९५३ 


४-३-५४ सामान्य चर्चा पुनः जारी हुई; 
सभा की अनुमति से विधेयक 
वापिस ले लिया गया। 

४-३-५४ सामान्य चर्चा पुनः जारी हुई; 
चाद विवाद स्थगित । 


३. भारतीय कामिक संघ (संशो- | श्री के० आनन्द नम्बि- 
घन ) विधेयक, १६५३ यार 
(नयी धारा १५-क का समा- 
वेश ) 

४, भ्रष्टाचार निवारण (संशो- | श्री उमा चरण पट- 
धन ) विधेयक, १९५४ (धारा | नायक 
प का संशोवन) 


४- ३-५५ सामान्य चर्चा; सभा की अनुमति 
१८-३-५४५ से विधेयक वापिस ले लिया 
गया । 


१८-३-५४ परिचालन प्रस्ताव स्वीकृत 
२-४-५५ हुआ। 


५. भारतीय ढोर परिरक्षण विधे- | सेठ गोविन्द दास 
यक, १६४२ 

६. जातिभेद उन्मूलन विधेयक, | श्री फूलसिहजी बी० 
१६५४ डाभी 


२-४-५४५ विधेयक अ्रस्वीकृत हुआ । 


१५-४-५४५ सामान्य चर्चा; विधेयक 
२६-४-५५ । २६-४-५४ को श्रस्वीकृत हुआ । 


७. अधिकृत लेखापाल (संझो- | श्री सी० आर० 
घन) विधेयक, १६५३ | नरसिंहम्‌ 
(धारा २, ४ आ्रादि का संशो- 
धन ) 

८. दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशो- | श्री रघुनाथ सिंह 
घन) विवेयक, १६५३ 
(धारा ४३५ का संशोवन ) 


२६-४-४५ सामान्य चर्चा; सभा की अनुमति 
से विधेयक वापिस ले लिया 
गया । 


२६-४-४४ सामान्‍य चर्चा; अ्रसमाप्त | 


दसवां सत्र 

१. दंड प्रक्रिया संहिता (संशोवन) | श्री रघुनाथ सिंह 
विधेयक, १६५३ [वारा 
४३५ का संशोधन ) 


प्-प-ध ५ बाद विवाद स्थगित हो गया । 





श्प्४ट 





२. भारतीय पंजीयन (संशोधन 
विवेयक, १६५२ (नयी 
घारा २०-क का समावेश ) 


३. काशी हिन्दू विश्वविद्यालय 
(संशोधन ) विधेयक, १६५४ 
(धारा १७ का संशोधन ) 


४. भारतीय वयस्कता (संशो- 
घन) विधेयक, १६५३ 
(धारा ३ का संशोवन) 


५. विदेशी राज्यों से उपाधि तथा 
उपहार (स्वीकृति पर दंड) 
विवेयक 


६. वालभिक्षा तथा अवारापन 
निवारण विधेयक, १६५२ 


७. भ्रति आयु विवाह रोक विधे- 
यक, १६४५४ 


८. अन्त्येष्टि क्रिया सुधार विधे- 
यक, १६५४ 


€. खाद्य पदार्थे अपमिश्रण दंड 
विधेयक 


१०. भारतीय अन्य धर्मग्राही 
(विनियमन तथा पंजी- 
यन) विधेयक, १६५४ 


ग्यारहवां सत्र 
१. भारतीय अन्य धर्मग्राही 


(विनियमन तथा पंजीयन) 
विधेयक, १६५४ 
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श्री एस० सी० सामन्त 


श्री रघुनाव सिंह 


श्री झूलन सिंह 


श्री सी 'आरर० नरसिंहम्‌ 


श्री एम० एल० हिवेदी 


श्री दीवान चन्द शर्मा 


श्री शंकर राव तैलकी- 
क्र 


श्री वी० पी० झुनझुन- 
वाला 


श्री जेठालाल हरिक्षष्ण 
जोशी 


श्री जेठा लाल हरिक्ृप्ण 
जोशी 


श्प्प 


गफपनगश 


श्नप-५ ० 


श्पनगुर 


शफप-शुण 
१६-८-४+ 


श्ध्-पनश्ण 


स्नध््ण 


रू€-श५ 
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सभा की अनुमति से विधेयक 
वापिस ले लिया गया । 


विचार करने का प्रस्ताव श्रस्वी- 
कृत हुआ । 


सभा की अनुमति से विधेयक 
वापिस ले लिया गया । 


सभा की अनुमति से विवेयक 
वापिस ले लिया गया | 


सभा की अनुमति से विधेयक 
वापिस ले लिया गया । 
विचार करने का प्रस्ताव 
अस्वीकृत हुआ । 


परिचालन प्रस्ताव अस्वीकृत 
हुआ । 

सभा की अनुमति से विवेयक 
वापिस के लिया गया । 


चर्चा असमाप्त ॥ 


चर्चा पुनः जारी हुईं; विचार 
करने का प्रस्ताव अ्रस्वीकृत 
हुआ. ॥। 








२. कमंगार प्रतिकर (संशोधन) 
विधेयक, १६५५ (नयी घारा 
इक का रामावेद ) 

भारत॑-थ पंजीयन (संशोधन ) 
विधेयक, १६५५ (घारा २ 
श्रादि का संशोधन) 


४. मोटर गाड़ी (संक्षोधन) 
विधेयक, १६५५ (धारा 
६४ आदि के स्थान पर ग्रन्य 
रखना) 
बारहवां सन्त 

१. मोटर गाड़ी (संशोधन) 
विधेयक, १६५५ (धारा 
६५ आदि के स्थान पर अ्रन्य 
रखना) 

२. श्री कार्श) विदकतथ मंदिर 
विधेयक 


३. भारतीय रेलवे (संशोधन) 
विधेयक, १६५५ (धारा 
७१क, ७१ख आदि का 
हटाना और घारा ७१ग और 
७१घ भ्रादि में संशोधन) 


४. कारखाना (संशोधन) विधेयक 
(धारा ५६ को स्थानापन्न 
करना ) 


५. भारतीय पंजीयन (संशोधन ) 
विधेयक (राज्य सभा द्वारा 
किये गए संशोधन पर विचार) 


६. विधान मंडलों की कार्यवाहियां 
(प्रकाशन का सुरक्षण ) विवे- 
यक 





श्रीमती रेणू चक्रवर्ती २०१२-५५ 


१६-१२-५५ 
श्र एग ० गा सामन्त 


१६-१२-५५ 


श्री टी०बी० विदुल राव | १६-१२-५५ 


श्री टी०बी० बिट्वुल राव 


१६-१२-५५ 


श्री रघुनाथ रिह २४-२-५६ 
€-३-५६ 

श्री के० आनन्द नम्बि- | ६-३-५६ 

यार 

श्रीमती रेणु चत्रवर्ती ६-३-५६ 
२३-३-५६ 

श्री एस० सी० सामन्त | २३-३-५६ 
श्री फीरोज गांधी २३-३-५६ 
६०४-५६ 
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बिनार करने का प्रस्ताव अस्यी- 
फत हम्मा । 


सामान्य चर्चा, साप्दशः विधघार 
समाह्त हुझा, चुने थे पाठद 
दमा और दिेसका पारित काट 
दिया गया । 

विचार करने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत हुम्ना परना प्रस्ताव 
का भायण असमसाप्त | 


चर्चा पुनः जारी हुई; विधेयक 
२४-२-५६ को अ्र्सीकृत्त 


हुआ । 


सामान्य चर्चा हुई। राभा 
की अनुमति से प्रस्ताव वापिरा 
ले लिया गया । 

समान्य चर्चा के परनात्‌ 
विधेयक अस्वीकृत हुआझा । 


सामान्य चर्चा के पश्चात, 
विधेयक २३-३-५६ को 
अस्वीकृत हुआ । 

राज्य सभा द्वारा विधेयक में 
किये गये संशोधन को लोक- 
सभा ने स्वीकार कर 
लिया | 


श्री एस० आर० राने द्वारा 
प्रस्तावित एक संशोचन के 
परिणामस्वरूप यह विधेयक, 
६-४-४५६ को प्रवर समिति को 
सौंप दिया गया । 


किल्लत 


७, विधान मंडलों की कार्यवाहियां 


(प्रकाशन का सुरक्षण ) विवे- 
यक (जैसा कि प्रवर समिति 
मे प्राप्त हुआ ) 


८. भारतीय दंइ संहिता (संशो- 
घन) विधेयक (घारा ४२६ 
में संशोधन ) 


€. विद्युत्‌ (संबरण) संझो- 
धन विधेयक 


१०. खान (संशोधन ) विधेयक 


११. भारतीय वाल दत्तक ग्रहण 
विधेयक 
तेरहवां सत्न 


१. भुतपूर्व सेनिक कर्मचारी मुकदमें- 


वाजी विधेयक 

२. भारतीय दंड संहिता (संशो- 
घन) विधेयक (धारा ४६७ 
वा संशोधन) 


भारतीय वाल दत्तक ग्रहण 
विधेयक 


. पदकारी सहायता विधेयक 


४-५-५६ 
श्रो टी०्बी० विट्ठल राव | ४-५-५६ 


१८-५-५६ 


श्रीमत्ती जयश्री रायजी | १८-५४-५६ 


डा० एन० बी० खरे २७-७-५६ 


श्री एफ० वी० डाभी २७-७-५६ 


१०-८-५६ 


श्रीमती जयश्री रायजी | २७-७-५६ 


श्री वी० पी० नायर 


श्री फीरोज थांघी ४-५-५६ 
पंडित ठाकुर दास | ६-४-५६ 
भागंव २०-४-५६ 
श्री साधन चन्द्र गुप्त २०-४-५६ 
१०-४८-५६ 


१५७ 
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ड 





खण्डशः विचार तथा तृतीय 
वाचन के वाद विधेयक पर 
सामान्य चर्चा की गई । 
विधेयक के नाम को बदल कर 
संसद की कार्यवाही ([प्रका- 
शन का सुरक्षण) विधेयक, 
१६५६” इस नाम से पारित 
किया गया । 


सभा की अनमति से विवेयक 
२०-४-५६ को वापिस ले 
लिया गया । 


सभा की अनुमति से विधेयक 
४-५-५६ को वापिस हे 
लिया गया | 


१८-५-५६ को श्रस्वीकृत हुआ | 


वाद विवाद असमाप्त | 


२७-७-५६ को अस्वीकृत हुआ । 


१०-८-५६ को अस्वीकृत हुआ । 


१८-५-५६ के बाद चर्ना पुत्र: 
जारी की गई, सभा की झनु- 
मति से विधेयक २७-३-५६ 
को वापिस ले लिया गया । 


परिचालन वा. प्रस्ताव 
१०-८-५६ को झस्वी हल हगा । 


हट 


5 





५. संविधान (छठी अनुसूची का 
संभोधन ) विधेयक 










६. दंटबिधि (संगोवन) विवेबक 


७. दंट प्रक्रिया संहिता (संझो- 
धन) विवेयक (धारा ४३५ 
का संगोवन ) 


८. स्त्री तया वाल संस्था संतुजापन 
विवेयक 


घीौदहवां सत्र 
१. दंडविधि (संगोवन) विशेयक 


२. प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक 
तबा पुरातत्व सस्वन्दी स्थान 
व अवज ये (संमोवन ) विये- 
यक् 





ल्श्ए 


. हिन्दू विवाहु (संघोवन ) 
विधेयक (धारा १० 
संगोवन ) 


७<्‌ 


. स्त्री तथा वाल संस्वा (अवलृ- 
ज्ञापन) विशेयक 


श्टट 
) 
ही 
हित 
हु | 


(. मोटर परिवहन श्षमिक 
यक 


६. व्यवहार प्रक्रिया संहिता 
[संशोबन) विवेबक (चारा 


पछनतस का हटाया) 








श्रीमती वी ० सोॉगमेन 


श्री मदाइलाल यव्रवाल 


श्री रवनाय नि 


श्रीमती बामलेन्द्रमति 


शाह 


श्री बलवान सिद्र महता 


श्रीमतों उम्रा नेहरू 
राजसाता कमलेन्दरुमति 


चाह 


श्री एह० के० गोयालन 


श्री एम० एल० द्विवेदी 





रण 


२४-८-५६ 


२४-८४-५६ 
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है; 





सभा की अ्रतुमति से २४-८-५६ 
को वापिस दे लिया गया | 


बाद विवाद ग्रसमाप्त । 


चर्चा पुनः जारी हुई; खण्ट्य: 
वित्वार किया गया; तदु- 
परानत तृतीय बाचन हुआ । 
विधेयक पारित किया गया । 


पंदित ठाकुर दास नार्यव द्वारा 
एक संधोवन प्रस्तुत करने पर 
विशेयक २४-८-५६ को प्रवर 
समिति को सौंप दिया 
गया । 
विवेयक अस्वीद्त हुआ । 
सामान्य चर्चा; खण्ठणय: 
विचार, तृतीय वाचन हुम्रा 
भर विवेयक पारित किया 
गया । 


सामान्य चर्चा; खण्ददा: विचार; 
तृतीय वाचन हुआ भौर विधे- 
यक पारित किया गया । 


सामान्य चर्चा; खण्डग: विचार ; 
तृतीय वाचन हुआ और 
विवेयक पारित कर दिया गया। 


सामान्य चर्चा; सभा की अनुमति 
से विधेयक वापिस ले लिया 
गया । 


सामान्य चर्चा; वाद विवाद 
अतमाप्त । 





छः 


चौदहवें सत्र के अन्त तक लोक-सभा में मंत्रियों द्वारा दिये गये महत्वगूर्न वक्‍तव्य 














(मंत्रालयबार ) पं 
वक्तव्य. देने | सत्र का नाम वक्तव्य देने को वक्तव्य का विपय लिया गया 
वाले मंत्री फा तिथि समय 

पद 
१ २्‌ रे ड रु 
घंन्टठा मिनट 
प्रधान मंत्री | प्रथम सत्र र२४-७-५२ जम्मू तथा काश्मीर १ १५ 
८-८-५ २ ब्रिटिश सेना के गुरखा सैनिकों की भारत ८ 
में भर्ती 
दूसरा सत्र १०-११-५२ सभा का कार्य | 
१६-११-५२ राष्ट्र-मण्डल आर्थिक सम्मेलन भर 
२१-११-५२ संयुक्त राष्ट्र में कोरिया का मामला प्र 
२७-१ १-५२ आौद्योगिक वित्त निगम (संशोधन ) विदेयफ, & 
श्ध्श्र 
१६-१२-५२ आन्ध्र राज्य का निर्माण २ 
२०-१२-४५२ सरकारी कर्मचारियों में. भ्रष्टाचार २० 
तीसरा सत्र २५-३-५३ अन्ध्र राज्य का निर्माण ११ 
२४-४-५३ हिन्दुस्तान शिपयार्ड विशाखापटनम में श्रम ३ 
विवाद 
६-५-४३ आयकर संशोवन विवेयक १६४५२ के श्ड 
सम्बन्ध में अव्यक्ष महोदय के प्रमाण-पत्र 
के सम्बन्ध में विधि मंत्री के भाषण पर सभा 
में उठाये गये प्रश्न 
१५-५-५३ वेदेशिक कार्य १२ 
चौया सत्र १०-प-४ ३ कार्मीर में प्रगति श्प्र 
१७-८-४ हे वैदेशिक कार्य श्प्र 


| 


र्‌ ह. न तय बे रे बच 
विधि तया अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री की ओर से प्रधान मंत्री ने वक्‍तव्य दिया । 


श्श्६्‌ 














7 र्‌ रे ढ भू 
घंटा मिचट 

पांचवां सत्र“. | २२-१२-४३ भारतीय संघ के राज्यों के पुनर्गठन के लिये पर 

एक आयोग की नियुवित 
छठा सत्र | १-३-४५४ पाछिस्तान को अमरीका की सैनिक सहायता २६ 
१६-३-४४ कोरिया छू 
२४-४-५४ हिन्द चीन १६ 
सातवां सत्र. | २४-प८-४४ अन्तर्राष्ट्रीय मामले २५ 
नवां सते , | ३०-४-५५ बांडंग में हुआ एशियाई-अफीकी सम्मेलन २६ 
४-५-५५ गोओ्ना सत्याग्रहियों का पुतंगाली प्राधिकारियों & 

द्वारा देश निकाला 

दसवां सत्र. | २५-७-५४ गोग्रा १६ 
२-८-५४५ ११ अप्रैल, १६५४ को चीन के दक्षिण समूद्र भर 


बे 


में एयर इंडिया इन्टरने शनल के 'कार्मीर 
व्रिसेस” विमान को दुबंठना 


इ-८-५५ पुतंगाली प्राधिकारियों द्वारा श्री एस ० एम० १ 
नन्देदकर के साथ दुर्व्यवहार 
४-प-५५ ३ अ्रगस्त, १६५४ को गोञझ्ा सीमा की घटना ्ि 


(प्रधान मंत्री की ओर से श्री जी ० बी ० पन्‍्त 
ने दिया) 


१६-८-४ ५ गोग्ना १ 
१७-८-४५ ५ गोश्रा & 
१८-८-५५ (एवं) गोला सत्याभ्रई ७ 


(दो) पूर्वोत्तर सोमान्त अभिकरण से तुएन- 
मांग डिवॉजन को स्थिति 


३०-६-५५ पूर्वोत्तर सीमान्त पिद्रण ४ 
१०१०-५४ पुतंगाल में भारतायों के हिलों की रक्षा के ३ 


लिये प्रतस्च 


गार/खा सत , | ४-१२-५५ सुदूर पूर्व में पुतंगालों प्राल्तों के सं में पुर्त- न 
गाना विदेशों मंत्रों तवा अमरिफो सेकेटरों 
झाफ स्टेट द्वारा दिया गया कवित संयुवत 


| यच्यच्य 
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उसर में प्रयान मंत्रों द्वारा दिया गया दायब्य। सायपि सं बित सब्सस्‍्य अनुपस्थित थे परन्तु 


पद 
हू डा अल अशताओइफाए घंई आओ, ८ आल वद्ध्य ज्पिा | 
भा रात मा हे मे  द्प 


१६० 
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4 
हे 4 
5 पे 
! 
| 
। + घ्ब्६घ०५६ $ ग्यज भार का सामला 
| / १$-६-४६ | 
| 
। 
हा इसतराप्ट -ह पेय 
| चौधाया भंप..... :६-१:-५६ । घन्‍्नर्राष्ट्रीय स्थिति 
| | 
8. 5 . न ढ़ है गन्ती समिति 
पिद्ा मंत्री ,. | सोभागं मत... ६०६६-४६ 'बुद जमन्ती र 
ड 
| |] 
| 
गृहन्काय मंत्री. प्रषम मद ,. ६४६-:०४५ । प्रासाम में बाढ़ 
क ) 
* | 
$ 
५५ थे आतत पु रे 
॥ परगा से ल्‍ 40-२०४ ४ | 
| 
। । पठना 
;॒ ६'-:-५६ « प्राग्ध राज्य का निर्माण 


हैं, 


। 


लय 5.४८ 
*% ६४०. ०७ ढ्‌ हु 


है 

4 
याझायां संप... | ६+-३१०५६ 

है 
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॒ 
| 
|| 
हे 
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। 
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ग््ाप | -१८०८-५ ५ 
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डे 
कि 





। ; 

॒ ) 

$े |] डे 

| मानयां सा ८ ट-८-५ ४ | उत्तर विहार, श्रासाम, पश्चिम बंगाल तथा 
। | 

| । 

। | 

वां सत्र हर 

| दसयां संप्र | ४-६-५५ 








घायल्ययक प्ररतावों का रहस्योदघाटन 

सेदेशिक कार्य 

भोग्ोगिक नीति पर भारत सरकार का संकल्प 
पूछ; दिन पूर्व लन्दन में हुआ राष्ट्र मण्डल 

प्रधान मंत्रियों का सम्मेलन तथा प्रधान 

भंधभी भा श्रन्य विदेयों में दौरा 


मेसता जाँच समिति का प्रतिवेदन 


८ मार, १६५३ फो बारह दूटी दिल्‍ली में हुई 


प्रावनकोर-कोचीन तथा पैप्सू में चुनाव 
प्रेम (प्रापत्तिजनक विषय) विधेयक १६५३ 


उत्तर प्रदेश में बाढ़ 
४२०८-५५ नागपुर में प्रधान मंत्री के दौरे के समय दुर्घटना 


३ प्रगस्त, १६५५ को गोझा सीमा पर घटनाँ 


&-५६ नागा पहाड़ियों की स्थिति 
-(-५६ १२ सितम्बर, १६५६ को श्री यी० जी० 
देशपांठे द्वारा उठाया गया विद्येपधिकार 


का. प्रन्‍त 


घंटा मिनट 
१६ 
२€ 
श्२ 


१४ 


२० 


१७ 


१४ 


१० 
२२ 


अदा जम र । किला: 
22 न 2 2:60 0 2 द ल्य घटक 


शिक्षा मंत्री से सम्बद्ध सनासबिय द्वारा वनतव्य दिया गया । 


*प्रधान मंत्री को झोर सै तक सदी क्री जो० थी० पन्‍्त ने ववतव्य दिया । 








| 
है - | ४३ 
| ! 
| 
हु 
वित्त मंत्री . । दूसरा सत्र | २६१-१६१-५२ 
| [ 
|; 
| 
१०-१२-५२ 
१७-१२-५२ 
छठा सत्र «| १८-२-४५४ 
२४-२-५४ 
६१५-३-५४ 
सातवां सत्र. | ११-६-५४ 
नवां सत्र « | (४-२-५५ 
| ३०५०-५५ 
| बारइवां सत्र . ३-३-५६ 
। 
| तेरहवां सत्र, | ३०-८-५६ 
| 
| घोौदायां सप्त॒, | ३०-११-५६ 
| 
| । 
मोजना होया , सातयो मच... | ३-६-४४ 
गाषाई प्रोर : 
व्यिपु मंत्री ; ह 





श्र जे के बन 
दिल झप्मभी में गयाय्य दिमा । 


न्‍< 


रंग डी हक ०. अ्कल्‍कलक जी. कर है (४7 ि 
कोर बस प्रा्मती में बपाय्य दिया । 





लि मी 


है.$ रू 


जा 


) 
सम्पदा शुल्क विधेयक के सम्बन्ध में १० [घंटा मिट 


बल ज+ल जि ललललततजजज+न+ ५५५. ५०००-+-००++_>०+-_ 


नवम्बर, १६४५२ को श्री सी० डो० देशमुख २ 
द्वारा दिये गये वक्तव्य में शुद्धि 
* 'अनुदानों की अनुपूरक मांगें ६ 


(एक) राप्ट्र मंडल आधथिक सम्मेलन 
(दो) झ्ौद्योगिक वित्त निगम (संशोधन) _ श्र 
विधेयक १६४२ 





सिडनी में हुआ राष्ट्र मण्डल वित्त मंत्रियों ११ 
का सम्मेलन 

गैर-सरकारी उपक्रमों द्वारा संचालित उद्योगों रे 
के विकास में सहायता देने के लिये एक 
तिगम की स्थापना 

पुनर्वास वित्त प्रशासन द्वारा अग्रिम रूप से ! 
दिये गये ऋण पर लिये जाने वाली सूद की 
दर का पुनरीक्षण 


भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६ 
१६५४ 

भारत सरकार तथा श्रौद्योगिक ऋण तथा ३ 
विनियोजन निगम के बीय समझौता 

सूती कपड़े पर आयात शुल्क में कमी १ 

वित्त विधेयक में मुद्रण त्रुटि २ 

धवमे के राष्ट्रीकरण में की गई श्रौर (४ 


आगे प्रगति 


देश की आधिक स्थिति तथा करारोगण के २६ 
कुछ प्रस्ताव 


| देश में बाढ़ १२ 
$ 
| 


| 
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च् ञ्े हि 28.05 जि वाद्य ः 
राजगा शोर संमेलित छ्य मंध्री ने बयाद्य दिया । 


दर्द 
5 





दसवां सत्र 


त्तेरहवां सभ 

चौदह॒वां सत्र 
प्रतिरक्षा मंत्री | दसवां सत्र 
वाणिज्य तथा | दूसरा सत्र 
उद्योग मंत्री | नवां सत्र 
विधि तथा | दसवां सत्र 
झल्पसंस्यक वारहवां सत्र 
कार्य मंत्री 
रैलवे मंत्री . | तीसरा सत्र 


सातवां सत्र 


नवां सत्र 


ग्यारहवां सत्र 


तैरहवां सत्र 





२-प८-५५ 


१८-८-४ ४ 


१३-६-५५ 


२७-७-५६ 
१२-१२-५६ 
२€-६-५५ 
२०-१२-५२ 
७-५-५५ 


कप 
२३-५-५६ 


२-५-५३े 


२४-६-५४ 
२६-६-५४ 


२२-३-५५ 


१०-१२-५५ 


४६-१६ 


१३-६-५६ 








उत्तर प्रदेश में बाढ़ 

झ्रासाम, विहार, पदिचम बंगाल तथा उत्तर 
प्रदेश में बाढ़ की स्थिति 

१२ सितम्बर, १६५५ को दहीराकुद बांध 
परियोजना में दुर्घटना 


देश में बाढ़ की स्थिति 
देश में थाढ़ की स्थिति 


लोक लेखा समिति के चौदहवें प्रतिवेदन में 
दिये गये सौदे 


सोडा ऐश का मूल्य 
पांडीचेरी में कपड़ा उद्योग की स्थिति 


विधि श्रायोग की नियुक्ति 
पूर्वी पाकिस्तान से भारत में हिन्दुभों का 
भ्रधिक संख्या में आगमन 


नैनीताल एक्सप्रेस की दुर्घटना 


रेलवे बोर्ड का पुन्निर्माण तथा पुनर्गठन 
हैदराबाद में रेलवे दुर्घटना 


“फ्रँटियर मेल की दुर्घटना 


"मद्रास में तृफान के कारण रेलवे सम्पत्ति 
की हानि 


१ सितम्बर, १६५६ की अर रात्रि में सिकन्द- 

रावाद-द्रोणाचलम्‌ यात्री गाड़ी की दुर्घटना 
१ सितम्बर, १९५६ को श्रद्ध॑ रात्रि में 
सिकन्दरावाद द्रोणाचलम्‌ यात्री गाड़ी की 
दुर्घटना के सम्बन्ध में और आगे वक्‍तव्य 


रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री द्वारा दिया गया वक्तव्य । 


"यह वक्तव्य रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री ने दिया । 


५ 





घंटा मिनट 
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२६ 


११ 





चौदहवां सन्त 


उत्पादन मंत्री | चौथा सत्र 
छठा सन्र 

खाद्य तथा प्रथम सत्र 

कृषि मंत्री , | दूसरा सत्र 

छठा सत्र 


नर्वा सत्र 


क्षम पंत्री , | सातवां सत्र 


आठवां सन 


नवां सत्र 


दसवां सत्र 
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यह वक्तव्य रेलवे तथा परिवहन उपमंत्री ने दिया। 


२३-११-५६ 


१६-१२-५६ 


र२४-प८-४५३ 
१६-२-४५४ 
२२-७-शभ२ 
२४-१ १-५२ 
प+३-ए५४ 


१६-३-५५ 


१७-६९-प५४ 


१३-१२-४४ 


४-५-४४५ 
र२-प-५५ 


भ्ौ६-५५ 





२६-११-५६ की रात्रि में तृतीकोरिन एक्सप्रेस 
की दुघेटना 

श्री एच० वी० कामत द्वारा १५-१२-५६ 

को अनुदानों (रेलवे) की अनुपूरक मांगों पर 

चर्चा के समय अरियालूर दुर्घटना के संबंध 

में पढ़ें गये पत्र के सम्बन्ध में स्थिति 


एक नई इस्पात परियोजना की स्थापना 
तये इस्पात संयंत्र की स्थापना के लिये स्थान 


पश्चिम बंगाल में बाढ़ की स्थिति 
पश्चिम बंगाल तथा मैसूर में खाद्यान्नों की 


र 


वसुली तथा वितरण पद्धति में परिवर्तन 


श्भारत सरकार तथा बर्मा सरकार के बीच 
चावल का सौदा 


गेहूं के एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में छे जाने पर 
नियंत्रण का हटाना 


बैंक अपीलों पर श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण 
के निर्णय पर सरकार के संशोधन के संबंध 
में जांच करने का सरकार का निर्णय 


न्यूटन चिकेली कोयले की खान मध्य प्रदेश सें 
दुर्घटना 


(3 ७ ००७५# ७०३७५ ३७ ++ 


कानपुर में श्रम स्थिति 


बैंक पंचाट आयोग की सिफारिशों पर सरकार 
का निर्णय 

सभा-पटल पर रखे जाते से पूर्व बेंक पंचाट 
श्रायोग के प्रतिवेदन से उद्धरणों का समाचार» 
पत्रों में प्रकाशन 


बन 


नील लिन लक लकज नल ललरल लत अलनलस लत जल +लल>नननननननभीनिन नल न लनिननी-न+-+ >>» ५०+3+++० 


पह ववतज्प खाद्य तथा कृषि उपमंत्री द्वारा दिया गया । 


शद्ड 





'अननीजनन सनक, 


घंटा मिनट 
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घंटा मिनट 
बारहवां सन. | २६-५-५६ केत्रीय त्राववकोर में काजू कारसानों में १ 
कथित हड़ताल 
संसदू-कार्य . | शझाठवां सतत. , | २३-१२-४४ यूगोस्ताविया के फेडरल जनवादी गणराज्य ६ 
मंत्री 6 राष्ट्रपति तथा भारत के प्रधान मंत्री 
का संयुक्त वक्‍तब्य 
दइसयां सप « | २३-९-५४५ सदस्यों को उन में प्रग्नों के सम्बन्ध में प्राध्वास- ३ 
नों की पूति की चूसना 
सूचना तथा | ग्यारहवां सतत. | २४-१:१-५५ "श्राकाश वाणी के करमेचारी--४ श्रप्रेल, न+ 
प्रसारण मंत्री १६४४ को सभा में दिये गये झ्राश्वासन के 
प्रनुसार 
चोदहयां सप्त . | १६९-६२-५६ भारत के राजनतिक दलों के नेताओं & 
द्वारा श्राकाश वाणी पर प्रसारण 
प्राकृतिक सं- | चौदहवां सप्ष. | १८६-१२-५४६ ग्रासाम में तेल सोजने फे बारे में ग्रासाम सेल ६ 
साधन मंत्री समयवाय तथा सरकार के बीच हुमझा सम- 
घौता 
पुनर्वास मंत्री | छठा सत्र «| ७-४-५४४ निष्क्रान्त सम्पत्ति की समस्या के सम्बन्ध में १ 
पाफिस्तान के साथ हुई कुछ दिन पूर्व की 
बातचीत 





सम्बन्धित मंत्री की शोर से वाणिज्य मंत्री ने वतव्य दिया । 


सात 
संकश्प (सरकारी तथा गैर-सरकारी) जिनकी चर्चा लोक-सभा में प्रथम संसद-काल में हुई”* 
(क). सरकारी संकत्प 
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तिथि जिस दिन वाद-विवाद | सभा में 
संकल्प पर चर्चा संकल्प का विषय प्रभारी सदस्य का नाम | में समय लिया | स्वीकृत हुआ 
हुई गया अथवा 
'अस्वीक्ृत 
हुआ 
५ ३ ३ ४ भर 
प्रथम सत्र घंटा मिनट 
२६-७-५२ | २६ जून, १६४८ की अन्तिम रूप से ब्ूसेल्स में | श्री के० डी० मालवीय € | स्वीकृत 


पुनरीक्षित साहित्यिक तथा कलात्मक 
कार्यों का संरक्षण के वर्ने कन्वेन्शन की 


स्वीकृति 
दूसरा सत्र 
१२-११-५२ | पारे पर निर्यात शुल्क लगाने के संबंध में | श्री डी० पी० करमरकर भ८ | स्वीकृत 
तया भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग 
१३-११-४५२ | मंत्रालय की ८ श्रवतूबर, १६५२ की श्रषि- 
सूचना की स्वीकृति 
१४०१२-५२ । प्रयम पंचवर्बीय योजना श्री जवाहरलाल नेहरू | २१ १४५ | स्वीकृत 
से 
१६१२-०२ 
तीसरा सत्र 


१२-३-५३ | राष्ट्रपति द्वारा पैप्सू सरकार के सभी कार्यों | डा० कैलाश नाथ काटजू। ३ २१ | स्वीकृत 
को हस्तगत कर लेते के संबंध में घोषणा 





*ंचौदहवें सत्र के प्रन्त तक । 


१६६ 





सनक जननमननमीनननिनानीनननननननीनभ ननन-++न्‍न, 
। 








चौथा सत्र 
घंटा मिनट 
१६-६-४३ | राष्ट्रपति द्वारा पैप्सू सरकार के सभी कार्यो | डा० कंलाश नाथ काटजू। ४ ४५ | स्वीकृत 
को हस्तगत कर लेने के संबंध में घोषणा को 
जारी रखने की संसद्‌ की स्वीकृति लेने 


का संकल्प 
पांचवां सत्र 
२१-११-५३ | काफी पर निर्यात शुल्क लगाना श्री टी० टी० कृष्णमा- | १ ४२ | स्वीकृत 
से चारी 
२४-११-४ ३ 
छठा सत्र 


२७-३-४४ संसद्‌ सदस्यों का वेतन तया भत्तों का भुगतान | श्री सत्य नारायण सिंह | १ ०० | मूल संकल्प 


करने वाली संयुक्त समिति की सिफारिशों के स्थान 
पर एक 
दूसरा संक- 
ल्प स्वीकृत 
१२-४-५४ रेलवे उपक्रम द्वारा सामान्य राजस्व में दिया | श्री लाल बहादुर शास्त्री २ | स्वीकृत 


जाने वाला लाभांश की दर का पुनरीक्षण 
करने वाली संसदीय समिति की नियुक्ति 


सातवां सत्र 


६-६-५४ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रा- | श्री टी० टी० कृष्णमा- | १५ २३ | स्वीकृत 
लय की २४ जुलाई, १६५४ की श्रधिसूचना | चारी 
की स्वीकृति के संबंध में 


६-६-४४ भारत सरकार के वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रा- | श्री टी० टी ० कृष्णम- | १५ २७ | स्वीकृत 
लय की म्‌ृ गफली के तेल पर निर्यात शुल्क | चारी 

लगाने वाली २४ जुलाई, १६५६ की अधि- 

सूचना की स्वीकृति के सम्बन्ध में 


ग्राठवां सत्र 


१६-११-५४ | राष्ट्रपति द्वारा आन््र सरकार के सव काम | डा० कैलाश नाथ काटजू। ३. २८ | संशोषघित 
हस्तगत करने के संबंध में घोषणा लव 5 को 
स्वीकृत 





२२-०१ १-५४ 


१५-१२-५४ 
तथा 
१६-१२-३४ 


२८०२-२५ 
रुफप-र-२५ 


तथा 
(३-३४ 


२६-३-५६ 


२३-५-५६ ) 
२५-५-५६ 
२६-५-५६ 


चाय पर निर्यात शुल्क 


रेलवे कन्वेन्शन कमेटी के प्रतिवेदन में की गई 
सिफारिशों 


नवां सत्र 
चाय पर निर्यात शुल्क लगाना 
(१) मूंगफली पर निर्यात शुल्क लगाना 
(२) मूंगफली की खली तथा मूंगफली के 
चूरे पर निर्यात शुल्क 
(३) डीकार्टीकेटेड विनौले की खली, कुछ 
अन्य खली तथा मूंगफली के चूरे पर 
निर्यात शुल्क लगाना 
दसवां सत्र 
कोई नहीं 
ग्यारहवां सत्र 
कोई नहीं 
वारहवां सन्त 
राष्ट्रपति द्वारा त्रावनकोर-कोचीन सरकार 


के सभी कार्यो को हस्तमत करने के लिये 
जारी की गईं घोषणा की स्वीकृति 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना मो दिये गये 
सिद्धान्तों, उद्देश्यों भ्रौर विकास के कार्य- 
क्रमों की स्वीकृति 


श्ष्८ 


श्री डी० पी० करमरकर 


श्री लाल बहादुर शास्त्री 


श्री डी० पी० करमरकर 


श्र. डी० पी० करमरकर 


श्री गोविन्द वल्‍लभ पन्‍्त 


श्री जवाहरलाल नेहरू 


४ भर 

घंटा मिनट 
१ 8 | स्वीकृत 
७ ५ | स्वीकृत 
६ | स्वीकृत 


४ ११ | मूल संकल्प 
के स्थान 
पर॒ एक 
दूसरा संक- 
ल्प स्वीकृत 

१० २७ | चर्चा समा- 

प्त नहीं हुई 
ओर आगे 
चर्चा अगले 
सत्र तक के 
लिये नि- 
लम्बित कर 
दी गई। 


१ रे इे हा श्‌ 
तेरहवां सत्र घंटा मिनट 


३०-५-५६) | खानऔर खनिज (विनियमन तथा विकास) |[ श्री के० डी० मालवीय | १ ४३ | संशोधित 


३१-८-५६| ( अधिनियम १६४८ की धारा ७ की उप- ; रूप में 
धारा (१) के-अधीन बनाये गये खान ठेके स्वीकृत 
(निवन्चनों का रूपभेद) नियम, १६५६ का 
प्रारूप 


३१-८-५६) | च्रावनकोर-कोचीन राज्य के सम्वन्ध में जारी | श्रीगोविन्द वल्लभ पन्‍्त | ३ ५५ | स्वीकृत 
१-६-५६ | | की गई घोषणा 
हु 
प८-६-५६ ) | योजना आयोग हारा बनाई गई द्वितीय ५च- | श्री जवाहरलाल नेहरू | २६ ४८ | स्वीकृत 
११-९-५६ | | वर्षीय योजना में दिये गये सिद्धान्तों, 
१२-६-५६ उद्देश्यों तथा विकास कार्यक्रमों की सामान्य 
१३-६-१६ ] | स्वीकृति 
चौदहवां सत्र 
३-१२-५६ | केरल राज्य के सम्बन्ध में संविधान के अनु- | श्री गोविन्द बललभ पन्‍त | ५ ३७ | स्वीकृत 
च्छेद ३५६ के अधीन १ नवम्बर, १६५६ 


को राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई घोषणा 
की स्वीकृति 





(ख) गैर-सरकारी सदस्यों के संकल्प 


| 

















तिथि जिस दिन | वाद-विवाद | सभा में 
संकल्प पर संकल्प का विषय अभारी सदस्य का नाम | में समय लिया | स्वीकृत हुआ 
चर्चा हुई गया अथवा प्- 
स्वीकृत हुआ 
२ र्‌ ३ ४ प्र 
घंटा मिनट 
है प्रथम सत्र 
७-७-५२" | १. भाषावार राज्यों का पुनवितरण श्री तुपार चटर्जी ६ ४७ | अस्वीकृत 
१२-७-५२[ 





१६६ 
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4 
घंटा मिनट 
दूसरा सत्र 
२८-११-५२ | २० सरकारी पदाधिकारियों की सम्पत्ति तथा | सरदार हुबम सिंह ३ १७ | वाद-विवाद 
धन की जांच समाप्त नहीं 
हुआ 
तीसरा सत्र 
१०-४-५३ 4 ई ५90 २ ०० | चर्चा समाप्त 
हुई; सभा 
ने भ्रस्वीक्ृत 
किया * 
१०-४-४३ ३. राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों १६४६ की सुरक्षा | श्री के० आनन्द तम्बि- | ३१ २६ | अस्वीक्षत 
१७-४-५३ | | को रद्द करना यार 
४, अस्पृश्यता के लिये दण्ड देने के विधान | श्रीमती मिनीमाता १ ३६९ | संशोधित 
को लागू करना रूप में 
स्वीकृत 
चौथा सत्र 
७-प-४ ३ ५. हाईस्कूल तथा कालेज विद्यार्थियों के लिये | डा० राम सुभाग सिंह २४५ | वापिस लिया 
२२-८-५३ | | भनिवाय सैनिक परीक्षण ह गया 
२२-५८-५३ ६. देश में बेकारी की वृद्धि श्री ए० के० गोपालन ३ २ | वाद-विवाद 
४-६-५३ समाप्त नहीं 
। हुआ 
| | 
! 
पांचवां सत्र 
२१-११-५३ १ हा ९ न ह ५ ४२ | संशोधित 
४-१२-४३ | ख्प में 
१८-१२-५३ स्वीकृत 
१८-१२-५३ ७. पत्रकारों को श्रोद्योगिक विवाद अ्रधि- | श्री दीवान चन्द शर्मा १ ३८ | अस्वीकृत 


नियम के भ्रधीन लाना 


>सलनकपजजल- 


१७० 


१८-१२-४ ३ 


#रे-श 


४३-४४ 


१८-३-४५४ 


१८-३-*४ 
स्डे-शड 


२-४-५४ 


१७-४-५४ | 


३०-४-४४ 


३०-४- ४५४ 


२७-प-ए४ 


२७३-८-५४ 


१०-९-५४ [ 
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८. रायफल प्रशिक्षण की प्रगति के लिये | श्री रामचन्द्र रेड्डी 


सुविधायें । 


छ्ठा सत्र 


तदेव 


६. राष्ट्रीय प्रतिरक्षा एकडेमी से केडीटों के 
वापिस निकलने की पद्धति की जांच 
के लिये एक आयोग की नियुक्ति । 

१०. परिवार नियोजन का प्रोत्साहन 

११. केर्द्व में दूसरी सभा को हटाना 2 

१२. वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था तथा 
केन्द्र के तरीकों के कार्य संचालन 
की जांच के लिये एक समिति की 
नियुक्ति । 


१३. हथ कर्षा उद्योग में साड़ी और 
घोतियों के उत्पादन का रक्षण । 


सातवां सत्र 


तदेव 


१४. जूट तथा कपड़ा उद्योग के लिये नवी- 
करण योजनायें । 


१७१ 


सरदार हुक्म सिंह 


श्री सी० पी० गिडवानी 


श्री एम० एस० गुरु 
पादस्वामी । 


श्री श्रीनारायण दास 


श्री शिव मूर्ति स्वामी 


तदेव 


श्री पी० टी० पुच्ूस 





४ 
घंटे मिनट 
० ०३ 
१ २५ 
१ ण०्द्‌ 
१ २६ 
२... “ई 
४ २६ 
०... २२ 
१ २० 
ह- ०्ये 


वाद-विवाद 
समाप्त नहीं 
हुआ । 


संशोधित रूप 
में स्वीकृत । 


सभा की अनु- 
मति से 
वापिस 
लिया गया। 


अस्वीकृत 


अस्वीकृत 


वाद-विवाद 
समाप्त 


नहीं हुआ । 


चर्चा प्रारंभ 
हुई; 


अस्वीकृत । 


संशोधित रूप 
में स्वीकृत 


घंटे. मिनट 


१०-६-५४), | १५ थाढ़ द्वारा हुई हानियों को ठीक करने 


श्री रोहिणी कुमार | ० ३१ | वापिस लिया 
र४-६-ए४र | के लिये आसाम सरकार को वित्तीय 


चौधरी | गया । 


सिन्हा ! 


२४-६-५४ १७. २६कारी कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों 
को सेवा की सुरक्षा । 


श्री हीरेन्र नाथ मुकर्जी | ० ४० | चर्चा समाप्त 
नहीं हुई। 


आठवां सत्र 
१६-१ १-५४ तदेव चर्चा समाप्त 
हुई ; 
अस्वीकृत । 








श्री दोदा तिमेया २ २६ | वापिस लिया 


१६-१ १८. विव्थों के पुनरीक्षण तथा आधुनिकी- 
गया। 


३-१२-५४ करण के लिये विधि आयोग की नियुक्ति । 
श्री के० एस० राधवा- | २ ०३ | अस्वीकृत 


३-१२-४४ हे १६. औद्योगिक उपक्रमों के नियंत्रण के लिये 
चारी। 


१७-१२-५४ स॑विहित संस्था । 

१७-१२-५४ २०. अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित 
आदिम जातियों के कल्याण के लिये 
विभाग । 


श्री सीता नाथ ब्रह्मा | ० २५ | चर्चा समाप्त 
चौधरी । नहीं हुई । 


नवां सत्र 


२४-२-५५ तदेव तदेव १ ८ | अस्वीकृत 
ठाकुर युगल किशोर | १ ३५ | अस्वीकृत 


कर २१. प्रधारण निगम , 
सिंह । 


११-३-५५ 
११-३-४५ २२. झाक तथा तार वित्त श्री सतोश चन्द्र सामंत | १ ४० | वापिस लिया 
गया । 


सत्ायता । 
२४-६-५४ १६. छिन्दी विधि आयोग की नियुक्ति. | श्रीमती तारकेश्वरी | १ २० | शअ्रस्वीकृत 
श्री के० के० बयु ० ३६ | नियम विरद 


११-३-५५ हो श्रमिकों का सामू हिक संपणन 
२५-३-५५४ 





मिलम्बित । 


१ ० रे कु कि 
घंटे मिनद 
२५-३-५४५ २४. मूल्यों में असंतुलन श्री श्रमजद अली ० १८ | नियम विरुद्ध 
२५-३-५१५ २४५. नदी घाटो योजना श्री झूलन सिंह १ ४५ | वापिस लिया 
गया । 
६-४-५५ २६. राजनैतिक निवृत्ति वेतन डा० राम सुभग सिंह २ ७ | अस्वीकृत 
६-४-५४ है २७, भार तथा माप , श्रीके० टी० श्रच्युतत | १. ३ | संशोधित रूप 
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चोदह 


प्रथम संसद्‌ की महत्वपूर्ण घटनाओं का +विक्रऊ 
(राज्यन्सभा) 


प्रथम सम 


प्रथम सत्र झारम्भ हुआ । सभापति डा० राधाकृष्णन के श्रनुरोध पर, सदस्यगण राज्य-सभा 
के सदस्यों के रूप में श्रपती पहली वेठक के पवित्र अचसर के प्रति सम्मान प्रदर्शित 
करने के लिए दो मिनट तक प्रार्थनामय मौस धारण किये खड़े रहें। 
राष्ट्रपति ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में श्रभिभाषण दिया । 
श्री एस० की० कृष्णमूत्ति राव उप-्सभापति चुने गये। 
विशेष विवाह विधेयक, १६५२ पुरःस्थापित किया गया। 3 


विशेष विवाह विधेयक १६५२ को राय जानने के लिये परिचालित करने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । 


सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई । 


द्वितीय सत्र 
द्वितीय सत्र आरम्भ हुआ । 


हिन्दू कोड बिल, जिस पर बहुत चर्चा और विवाद हुआ था, की पहली किस्त--हिन्दू विवाह तथा 
विवाह-विच्छेद विधेयक, १६५२ को पुरःस्थापित किया गया । 


खाद्य-स्थिति पर चर्चा की गई और सरकार की सामान्य नियंत्रण सम्बन्धी नीति का भ्नुमोदन 
किया गया । 


योजना श्रायोग द्वारा तैयार की गई प्रथम पंच वर्षीय योजना के सिद्धान्तों, उद्देश्यों भौर 
कार्यक्रम के सामान्य अनुमोदन का संकल्प स्वीकृत किया गया। 


राय जानने के लिए हिन्दू विवाह तथा विवाह विच्छेद विधेयक, १६५२ को परिचालित 
करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 


लोक-सभा द्वारा पारित रूप में परीसीमन आयोग विधेयक, १६५२ को पारित किया गया। 
सभा अनिश्चित तिथि के किए स्थगित हुई । 


तृतीय सत्र 
राष्ट्रपति ने संसद्‌ की दोनों सभाझ्नों की संयुक्त बैठक में अभिभाषण दिया। 


संविधान के भनुच्छेद ३५६ के अधीन, राष्ट्रपति द्वारा ४ मार्च १६५६ को जारी की गयी उद्घोषण। 
का अनुमोदन किया गया, जिसके अधीन राष्ट्रपति ने पटियाला तथा पूर्वी पंजाब राज्य संघ 
सरकार के सभी कृत्यों को अपने हाथ में लिया था । 


२२६ 


€ अप्रैल, १६४३ 
२० अप्रैल, ३१६४ रे 


१ मई, १६५३ 


१४ मई, १६५३ 


१६ मई, १६५३ 


२४ अगस्त, १६५३ 
१२ सितम्बर, १६५३ 
१४[सितम्बर, १६५३ 


१६ सितम्वर,६१६५३ 


२शसितम्बर, १६५३ 
२३ सितम्बर, १६५३ 
२३ सितम्बर, १६५३ 


२३ नचम्बर, १६५३ 
२२|दिसम्बर, १९५३ 


२३६ दिसम्बर, १६५३ 


२४ दिसम्बर, १६५३ 


हिन्दू कोड बिल का दूसरा भाग, अर्थात्‌ हिन्दू अवयस्ू 
पुरःस्थापित किया गया । 


राय जानने के लिए हिंदू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधे- 
करने का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया। 


लोक-सभा की ३०-४-५३ की बैठक में पंडित ठाकुर दास भागंव द्वा 
भाषण के सम्बन्ध में उठाई गई वातों पर श्री बी० सी० घोप ने 
प्रश्न उठाना चाहा । यह प्रन्‍नन उठाने की अनुमति नहीं दी गई। ए५६ 
किया गया जिसमें सदन के नेता को निदेश दिया गया कि जब लोक-स* 
बातों पर चर्चा हो उस समय उन्हें सभा में उपस्थित नहीं रहना चाहिये । 


देश में विमान सेवाओं का राष्ट्रीयकरण करने वाला विमान निगम विधेयक, १६५३ 
किया गया। 


सभाओं की संयुक्त समिति को विशेष विवाह विधेयक, १६५२ सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत किया 
गया। 


सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थग्रित हुई । 


चतुर्थ सत्र 
चतुर्थ सच आरम्भ हुआ । 
लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, आंध्र राज्य विधेयक १९५३ पारित किया गया। 


पेप्पू के संबंध में, राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन जारी की गयी 
उद्घोषणा पारित की गयी। 


सभाझ्रों की संयुक्त समिति को, विशेष विवाह विधेयक, १६५२ सॉंपने का प्रस्ताव स्वीकृत किया 
गया । 


पनोक-सभा द्वारा पारित रूप में, सम्पदा शुल्क विधेयक, १६४५३ पारित किया गया । 
अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया और पारित हुआ । 
सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई । 


पंचम सत्र 


पंचम सत्र आरम्भ हुआ ।* 


डा० काटजू ने भारत में राज्यों के पुनर्गग्न के लिए एक आयोग स्थापित करने के सम्बन्ध 
में वक्तव्य दिया । 


सभा ने निवारक निरोध अधिनियम, १६५० पर विचार किया और इस निद्चय पर पहुंची कि 
इस अधिनियम को शेष उसकी कालावधि के लिए जारी रखना पूर्णतः उचित है । 


अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर विचार किया गया, और उस सम्बन्ध में भारत सरकार की नीति 
का अनुमोदन किया गया । 


सभा अनिदिचत तिथि के लिए स्थगित हुई। 


२२७ 


«(वरी, १ है प्र्ड 


१६ फरवरी, १९५४ 
१६ फरवरी, १९४४ 


२३ फरवरी, १६५४ 
१ मार्च, १६५४ 

२ मार्च, १६५४ 

८ मार्च, १६५४ 

१६ मार्च, १६५४ 


१८ मार्च, १६५४ 
२३ अप्रैल , १९५४ 


र८ अप्रैल, १६५४ 
८ मई, १६५४ 
१५ मई, १६५४ 


१८ मई, १६५४ 
१६ मई, १६५४ 


२३ अगस्त, १६५४ 


धष्ठ सत्र 


घष्ठ सत्र आरम्भ हुआ। राष्ट्रपति ते संसद्‌ की दोनों सभाश्रों की संयुक्त बैठक में अ्रभिभापषण 
दिया । 
सभापत्ति ने सभा के वर्तमान सदस्य श्री पुरणमल लोहारी के निधन का उल्लेख किया । 


सभापति और प्रधान मंत्री ने ३ फरवरी, १६५४ को कुम्भ मेला में हुई दुःखद घटना का 
भी उल्लेख किया ) 


झौषधि तथा जादुईं चिकित्सा (आपत्तिजनक विज्ञापन) विधेयक, १९५३ पारित किया गया । 


झाय-व्ययक (रेलवे) १६५४-५५ सभा-पटल पर रखा गया । राष्ट्रपति के अ्भिमाषण पर 
घन्यवाद प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 


आय-व्ययकः (रेलवे) पर चर्चा श्रारम्भ को गई। 

आय-व्ययक (रलवें) पर चर्चा समाप्त हुई । 

झय-व्ययक (सामान्य) १६५४-५५ पर चर्चा आरम्भ को गई। 

आय-व्ययक (सामान्य) १६५४-५४ पर चर्चा समाप्त हुई। 

हिन्दू विवाह तथा विवाह-विच्छेद विधेयक, १९५२ को समाझ्रों को संयुक्त बैठक को 
सौंपने का प्रस्ताव स्वोझृत किया गया । 

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, प्रेस (आपत्तिजनक विपय ) संशोवन विवेयक, १६५३ पारित 
किया गया । 

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, एक गर-सरकारी सदस्य के विधेयक--मुस्लिम वक्‍फ़ विधवेषक, 
१९५२ को पारित किया गया। 

वाल विवेयक, १६५३ पारित किया गया । 

विशेष विवाह विवेयक, १६५४२ पारित किया गया। 


सभापति ने राज्य-सभा को विशेयाविफार समिति से अनुरोध किया कि वह लोक-सभा 
को विशेषाधिकार समिति से परामर्श करके परस्पर सहमति द्वारा ऐसो प्रक्रिया का 
निर्माण करे जिस का पालन उस समय फिया जाएं जब अन्य सभा के सदस्य के विरुद्ध 
विशेषाधिकार क उल्लंबत के सम्बन्ध में कोई शिकायत मिले। 

वर्तमान अत्तर्राष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में सरकार को नोति का अनुमोदत किया गया। 


लोक-त भा द्वारा पारित रूप में, संतदु-सदस्पों के वेतन तथा भत्ते विवेयक, १६४४ पारित 
किया गया । 


सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थग्रित हुई । 
संब्तम सत्र 
सप्तम संत आरम्भ हुआ । 


सभापति ते राज्य-सभा के सदस्य श्रोंसुरेश चन्द्र मजुमदार के निवन का उल्लेख 
किया । 


सभापति ने घोषणा को कि राज्य-परिषद्‌ को “राज्य-प्रभा कहा जाएगा और उसके सचिवालय को 
“राज्य-सभा सचिवालय” कहा जाएगा । 


लोक-सभा और राज्य-सभा को विश्येपाविकार समितियों को संयुक्त बैठक का प्रतिवेदन सभा 
में प्रस्तुत किया गया । 


श्र८ 


२७ आगस्त, १६५४ 
२ सितम्बर, १६५४ 


७ सितम्बर, १६५४ 
१४ सितम्बर, १६५४ 
२० सितम्बर, १६५४ 
२३ सितस्वर, १६५४ 
२४ सितम्बर, १६५४ 
२८ सितम्बर, १६५४ 


२६ सितम्बर, १६५४ 
३० सितस्वर, १६५४ 


र४ नवम्बर, १६५४ 


२६ नवम्बर, १६५४ 
३० नवम्बर, १६५४ 
१४५ दिसम्वर, १६५४ 


२२ दिसम्बर, १६५४ 


२३ दिसस्वर, १६५४ 
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हिन्दू अवयस्कता और संरक्षकता विवेयक, १६५३ को सभाओं को संयुक्त समिति को 
सॉंपने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया । 

सभा ने अन्तर्सष्ट्रीय स्थिति के सम्बन्ध में सरकार की नीति का अनुमोदन किया । 

श्री पी० सुन्दर्या द्वारा किये गये प्रस्ताव पर, सभा ने बैंक विवाद के श्रम अपीलीय न्याथा- 
घिकरण के निग्गंप में रूपभेंद करते वाले सरकारी आदेश पर चर्चा की । 

सभा ने अनुसूचित जातियों शोर अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के प्रतिवेदन पर 
वाद-विवाद समाष्त क्रिया । 

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, खाद्य अपमिश्रण निवारण विधेयक, १६५४ को पारित 
किया गया । 

बाढ़ की स्थिति के सम्बन्ध में, सरकार के कार्यक्रम और कार्यों का अनुमोदन किया गया। 

लोक-सभा द्वारा विशेष विवाद विवेषक, १६५४ में किये गये, संशोवन से सहमति प्रकट 
को गई। 

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, चंद्रनगर (विलय) विषेयक्र, १६५४ को पारित किया गपा । 

लोक-समा द्वारा पारित रूप में, विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तथा पुनर्वास) विधेषक, 
१६५४ को पारित किया गया । 

लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, संविधान (तृतीय संशोधन) विवेषक, १६५४ पारित किया 
गया । 

श्री अलगेशन ने हैदरावाद-काजीपेट में हुई रेल-दुर्घटना के बारे में वक्तव्य दिया । 

हैदराबाद-काजीपेट सेक्टर में हुई रेल-दुर्धटना के बारे में श्री ति० त० कृष्णमाचारी ने ववतव्य 
दिया । 

सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई। 


क्ष्टस सत्र 


अष्टम सन आरम्भ हुआ । 

प्रधान मंत्री ने दिवंगत श्री रफी श्रहमद किदवई को श्रद्धांजलि भेंढड की । 

शेष दिन को लिए सभा स्थग्रित हुई। 

श्रीमती लोलावती मुंशी ने संकल्प प्रस्तुत किया कि अश्लील चलचित्रों के प्रदर्शन का निषेष 
किया जाए चाहे वे विदेशी हों अयवा भारतीय । 

राष्ट्रपति को उस उद्वोषणा सम्बन्धी प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया, जिसके श्रवीन 
उन्होंबे आंध्र सरकार के सब क्ृत्यों को अपने हाथ में ले लिया । 

सभा ने श्रो जे० पी० श्रीवास्तव की याद में एक मिनट तक सम्मान-सूचक मौन घारण 
किया । - 

उत्तराधिकार विवेयक, १६५४ पुरःस्थापित किया गया । 

संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा करने के लिए श्री आर० पी० सिन्हा का प्रस्ताव 
प्रस्तुत किया गया । 

श्रीमती लक्ष्मी एन० मेनन ने भारत के प्रवान मंत्रो और यूगोस्लाविधा के राष्ट्रपति का संयुक्त 
वक्तव्य सभा को पढ़ कर सुनाया । . 

१६५३-५४ की पंचवर्षीय योजना की प्रगति पर चर्चा के लिए, श्री नंदा के प्रस्ताव पर विचार 
आरम्भ किया गया । 

सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुईं । 


र२६ 


२१ फरवरी, १६५४५ 
२८ फरवरी, १६५४ 
३२ मार्च, १६५५ 
४ मार्च, १६५५ 


2११ मार्च, १६५५ 
१४ मार्च, १६५५ 
२२ मार्च, १६५५ 
३० मार्च, १६९५५ 
३मई, १६५५ 


मई, १६९५५ 


१६ मई, १६५५ 


१६ अगस्त, १६५५ 


२५ ग्रगस्त, १६५५ 
५ 'सतम्बर, १६५५ 


| सितम्बर, १६५५ 
१२ घितम्वर, १६५५ 


१४ मितम्वर, २६५५ 


१५ सितम्बर, २९५५ 


तकस सत्र 


नवम सत्र आरस्म हुआ । 
रेलवे आय-व्ययक पर चर्चा । 
श्रम जीवी प्रकार (औद्योगिक विवाद) विवेयक, १९५५ पारित किया गया । 


श्री गोपी छष्ण विजयवर्गीय ने महाकवि कालिदास की जयंती मनाने के लिए संकल्प श्रस्तुत 
किया | 


सामान्य आय-व्ययक पर चर्चा समाप्त हुईं। 

सभा ने नेपाल के स्वर्गीय राजा की स्मृति में एक मितट मोन रखा । 

हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १६५४ को समभाओ्रों की संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव 
प्रस्तुत क्रिया गया---चर्चा ४ दिन होती रही । 

हिन्दू अववस्कता तथा संरक्षकता विवेयक, १६५३ पर विचार आरम्भ किया गया । 

नदी-बोई विवेयक और श्रन्तर्राज्यिक जल-विवाद विवेयक, १६५४५ पुर:स्थापित किये गये । 

प्रधान मंत्री ने गो सत्वाग्रहियों के अभिकवथित देश-निकाले के बारे में वक्तव्य दिया । 

कशाघात उन्मूलन विवेषक, १६५४ पुरःस्थापित किया गया । 

सभा अनिदिचत तिथि के लिए स्थगित हुई। 


दह्मम सत्र 
दशाम सत्र आरम्न हुआ। 


मना के नेता श्री गोज्न्दि बललन पंत और राज्य सभा के सभापति ने, १५ अगस्त १६५५ 
को गोग्रा की सीमा पर ५तंगाली सिपाहियों ॥रा निहत्वे सत्याग्रहियों को गोली से मार 
गिराने की 4टना का उल्लेख किया । सभ* शोक तकट करने के लिए दो मिनट मौन ख डी रही 
और तत्पन्यात्‌ आध घंटे के लिए स्थगित हुई । 
विश्वविद्यालय श्रतुदान भ्रायोग विधेयक, १६४४ पर सभाओ्रों को समिति का प्रतिवेदन 
सभा-पटल पर रखा गया। 

फशाघात उत्मूलव विवेयक, १६५५ पारित किया गया । 

श्रनुपूचित जातियों श्रो. अनुसूचित आदिम जातियों के आयुक्त के वर्ष १६९५४ के प्रतवेदन 
पर चर्चा की गई। 

अन्तर्राष्ट्रीय स्विति सम्बन्धी प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 

अन्तरोज्यिक जल-विवाद विधेयक, १९६५४ को सभाओं की संयुक्त समिति को सपने 
का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 

प्रेस आवोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव को संशोवित रूप में स्वीकार किया गया (७ 
अप्रैल, १६५५ को प्रस्तुत किया गया प्रस्ताव)। 

नदी-बोरई विधेयक, १६९५५ को सभाओं की संवृक्‍्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव स्वीकृत 
दुआ । 

लोक-न्ना द्वारापारित विस्थापित व्यक्ति (प्रतिकर तवा पुनर्वास) नियम, १९५५ में संशोवन 
के प्रस्तावों पर राज्य-सता द्वारा सहमति का गस्‍्तताव स्वीकृत हुआ । 


२३० 


२८ सितम्बर, १६९५५ लोक-समा द्वारा पारित रूपमें, समवाय विधेयक, १६५५ को राज्य समा द्वारा और भागने 
संशोधित रूप में स्वीकार किया गया । 
३० सितम्बर, १९५५ अखिल भारतोष सेवा (अनुशासन तथा अ्रपील), नियम, १६५४ में श्री एच० सी० माथुर 
और श्री गोपी कृष्ण विजयवर्गीय के संशोधक प्रस्तुत किये गये और अस्वीकृत हुए। 
१अ्क्तूवर, १६९५५ प्रतिलिप्यधिकार विधेयक, १६५५ पुरःस्थापित किया ग्रया। 
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक,- १६५४ पर दोनों सदनों को संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित 
रूप में विचार आरम्म किया गया । 
सभा अनिदिचत तिथि के लिए स्थगित हुई । 


ग्यारहवां सत्र 
२१ नवम्बर, १६५५ ग्यारहवां सत्र आरम्भ हुआ । 
३० नवम्बर, १६१५५ हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १६५४५ स्वीकृत हुआ । 
१ दिसम्बर, १६५५ श्षम-जीवी पत्रकार (सेवा की शर्तें) ओर विधि उपबंध विधेयक, १६५५ स्वीकृत हुआ । 


७ दिसम्बर, १६५५. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक, १६५५ को लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, राज्य 
सभा द्वारा ओर आगे संशोधित रूप में पारित किया गया । 


६ दिसम्बर, १६५५ नदी-बोर्ड विधेयक, १६५५ को दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, पारित 
किया गया । 

१२ दिसम्बर, १६५५ अन्तर्राज्यिक जल-विवाद विधेयक, १६५५ को, दोनों सदनों की संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित 

रूप में, पारित किया गया । 

१४ दिसम्बर, १६५५ नागरिकता विधेयक, १६५५ को लोक-समभा द्वारा पारित रूप में, पारित किया गया । 

१५ दिमम्वर, १६५५ संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक, १६५५ को, लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, पारित किया 
गया । 

१६ दिसम्वर, १६५५ है! 

२० दिसम्बर, १६५५ | 

२१ दिसम्बर, १६५५ 

२२ दिसम्बर, १६५५ / राज्य-पुनर्गंठन श्रायोग के प्रतिवेदन सम्बन्धी प्रस्ताव पर चर्चा को गई । 

२३ दिसम्बर, १६५५ | 

२४ दिसम्बर, १६५५ | 


२४ दिसम्बर, १६५५ सभा श्रनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई । 
बारहवां सत्र 
१५ फरवरी, १६५६ वारहवां सत्र आरम्भ हुआ | 
राष्ट्रपति ने दोनों सदनों की संयुक्त बेठक में अभिभाषण दिया। 


१६ फरवरी, १६५६ प्रतिलिप्यविकार विधेयक, १६५५ को दोतों सदनों की एक संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । 


२३ फरवरी, १६५६ आय-व्ययक (रेलवे) १६५६-५७ सभा-पटठल पर रखा गया। 
२६ फरवरी, १६४५६ आाय-व्ययक (सामान्य) १६५६-५७ सभा पटल पर रखा गया | 


१६ मार्च, १६५६ १ अप्रैल .१६५३ से ३१ मार्च, १६५४ और १ अप्रैल, १६५४ से ३१ माचे, १६५५ के बीच की 
अवधि के सम्बन्ध में संघ लोक सेवा आयोग के प्रतिवेदनों पर चर्चा की गईं । 
सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थगित हुई। 


२३१ का 


२३ प्प्रेल, १६५६ 


२४ भप्रैल, १६५६ 
२मई, १६५६ 


१५ मई, १६५६ 


१६ मई, १९५६ 


१६ मई, १६५६ 
१७ मई, १९५६ 


२६ मई, १६५६ 
३० मई, १६५६ 
३१ मई, १९५६ 


३१ मई, १९५६ 


३० जुलाई, १६९५६ 
३१ जुलाई, १९५६ 


२ अगस्त, १६५६ 
८ ग्रगस्त, १६५६ 


१० अगस्त, १६५६ 


११ अगस्त, १६९५६ 
१६ भगस्त, १६५६ 
२३ अगस्त, १६५६ 
२४ धगस्त, १६५६ 


तेरहवां सत्र 
तेरहवां सत्र आरम्भ हुआ । 
संविधान के अनुच्छेद ३५६ के अधीन, त्रावतकोर-कोचीन के बारें में राष्ट्रपति द्वारा निकाली 
गयी उद्घोषणा पर चर्चा की गयी । 
उप-सभापति का निर्वाचन-श्री एस० वी० क्ृष्णमूर्ति राव--पुनः निर्वाचित हुये । 


राज्य-पुनगंठन विधेयक, १६५६ को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सॉंपने का प्रस्ताव 
स्वीकृत हुआ । 


हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक, १६५५ में लोक-सभा द्वारा किये गये संशोधन से सहमति प्रकट की 
गई। 


द्वितीय पंच वर्षीय योजना पेश की गई । 

संविधान (दसवां संशोधन) विधेयक, १६५६ को दोनों सदनों की एक संयुक्त समिति को सॉंपने 
का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ । 

ब्रावनकोर-कोचीन झाय-व्ययक, १६५६ पर सामान्य चर्चा । 


द्वितीय पंचवर्षीय योजना संबंधी संकल्प पर चर्चा की गयी। चर्चा समाप्त नहीं हुई भोर भगले 
सत्र के लिए स्थग्रित कर दी गयी। 


जीवन बीमा निगम विधेयक, १९५६, लोक-सभा द्वारा पारित रूप में, स्वीकृत हुआ । 


३० सितम्बर, १९५४ से ३१ मार्च, १९५६ तक की अवधि के लिए, निवारक निरोध 
अधिनियम, १६५० के संचालन संबंधी सांख्यिकीय' जानकारी के बारे में प्रस्ताव स्वीकृत 
हुआ । 


संविधान (छठा संशोधन) विधेयक, १६५६, लोक-सभा द्वारा पारित रुप में, स्वीकृत हुआ । 
सभा अनिद्चित तिथि के लिए स्वगग्रित हुईं। 


घोवहवां सत्र 
चोदहवां सत्र आरम्भ हुआ । 


बिहार तथा पर्चिमी बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक एक संयुक्त समिति को 

सांपा गया । 

चिकित्सा परिषद्‌ विधेयक पारित किया गया । 

सभा के सदस्य , पदिचमी बंगाल के राज्यपाल श्री एस० सी० मुकर्जी की याद सें दो मिनद तक 
खड़े रहे । 

दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक, १६५६--लोक-सभा द्वारा पारित एक गैर-सरकारी 
सदस्य का विधेयक--पारित किया गया । 

समाचार पत्र (मूल्य तथा पृष्ठ) विधेयक पारित किया गया । 

राज्य-पुनर्गठन आयोग विधेयक, १६५६ विचार के लिए रखा गया । 

हिन्दू दत्तक-ग्रहण तथा भरण-पोषण विधेयक, १९५६ पुरःस्थापित किया गया । 


गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक--डा० रघुवीर सिंह की प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारक 
तथा पुरातत्व संबंधी स्थान व अवशेष (राष्ट्रीय महत्व की घोषणा) द्वितीय संशोधन 
विधेयक, १ १६५६--पारित किया गया । 


२३२ 


२७ भअगस्त, १६५६ 
४ सितम्बर, १६५६ 
भू सितम्बर, १६५६ 
११ सितम्बर, १६९५६ 
१२ सितम्बर, १६५६ 
१३ सितम्बर, १६५६ 


१३ सितम्बर, १६५६ 


६ नवम्बर, १६५६ 
२३ नवम्बर, १६५६ 


२६ नवम्बर, १६५६ 


रेप नवम्बर, १६९५६ 


३० नवम्बर, १६५६ 


३ दिसम्बर, १६५६ 
४ दिसम्बर, १६५६ 
६ दिसम्बर, १६५६ 
७ दिसम्बर, १६५६ 


११ दिसम्बर, १६५६ 
१४ दिसम्बर, १६५६ 


१५ दिसम्बर, १६५५६ 
२२ दिसम्बर, १६५६ 


बिहार तथा पश्चिमी बंगाल राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण विधेयक पर चर्चा आरंभ हुई । 

आवनकोर-कोचीन के बारे में राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर चर्चा की गयी। 

पंच वर्षीय योजना पर चर्चा । 

संविधान (सप्तम संशोवल) विधेयक, १६५६ पारित किया गया । 

डा० एपिलनी के प्रतिवेदन पर चर्चा की गई। 

श्री कृष्ण मेनन ने स्वेज नहर की समस्या सम्बन्धी सब से हाल की घटनाओं के बारे नें प्रधान 
मंत्री का वक्‍तव्य पढ़ कर सुनाया । 

सभा अनिदिचत तिथि के लिए स्थगित हुई। 


पंखहवा सत्र 


पंद्रहवां सन्न आरम्भ हुआ। 

श्रीमती सावित्री देवी निगम ने जेल प्रशासन शोर भूतपूर्व बन्दियों के पुनर्वास सम्बन्धी 
समस्याओं की जांच के लिए एक समिति नियुक्त करने के हेतु संकल्प प्रस्तुत किया । 

सभा के नेता ने राज्य-सभा के सभापति की पत्नी श्रीमती शिवकामम्मा राधाकृष्णन के 
निघन का उल्लेख किया । 

सभा सम्मान प्रकट करने के हेतु एक मिनट मौन खड़ी रही। 

हिन्दू दत्तक-प्रहण तथा संघारण विधेयक, १६५६ पर, प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप 


में, चर्चा आरम्भ की गई (हिन्दू विधि सुधार सम्बन्धी विधान के इस अन्तिम खण्ड में 
बहुत रूचि दिखाई गई भ्ौर काफी वाद-विवाद हुआ ) । 


डा० श्रीमती सीता परमानन्द का हिन्दू विवाह (संशोधन) विधेयक , १६५६ पारित किया गया । 
अनाथालय तथा विधूर निकेतन विधेयक, १६५६ को जनदा की राय जानने के लिमे 
परिचालित करने का श्री कैलाश विहारी लाल का प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 

आरियालूर रेल दुर्घटता पर चर्चा की गई। 

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर चर्चा के लिए गैर-सरकारी सदस्य का प्रस्ताव । 

अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति पर प्रस्ताव स्वीकृत किया गया । 

डा० अम्बेदकर का निधन । सभा शेष दित के लिए स्थगित हुई । 

राष्ट्रमंडल और भारत के उसके सदस्य बने रहने के वारे में, श्री एस० एन० मजुमदार के 
संकल्प पर चर्चा आरम्भ की गई। 

प्रेस परिषद्‌ विधेयक पारित किया गया । (यह भारत के प्रेस के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण 
घटना हैं ) । 

लोक-सभा द्वारा एक गैर-सरकारी सदस्य का विधेयक पारित--छत्री तथा वाल संस्था 
विधेयक, १६५६ । 

गंदी वस्तियों के क्षेत्र (सुधार त्तथा हटाना) विधेयक, १६५६ पारित किया गया। 

सभा अनिश्चित तिथि के लिए स्थग्रित हुई। 
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